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श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के गुणा (९॥५ ० वराशाकन्नांगाय पृ+80९) : 
सम्भव है कि कुछ देशों के लिये विदेशी व्यापार का अधिक महत्व न हो । 
उदाहरण के लिये, अमेरिका अपनी कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति का केवल 5% ही आयात 
ओर निर्यात करता है। लेकिन अनेक अमेरिकन उद्योगों के लिये विदेशी व्यापार 
“जीवन रक्त' (6 ७।०००) बना हुआ है। वे अपनी कुल उत्पत्ति का एक चौथाई 
से आघा भाग तक निर्यात करते हैं या अपनी आधारभूत सामग्री विदेशों से आयात 
करते हैं । विद्व के अन्य देशों के लिये तो विदेशी व्यापार का महत्व इससे भी अधिक 
है । इगलेण्ड अपने लिये अधिकांश खाद्यान्न विदेशों से मंगाता है । यदि वह ऐसा न 
करे तो उसे भूखों मरना पड़े । इस आयात का भुगतान वह तव ही कर सकता है 
जबकि वह अपने निर्यात विदेशों में वेचे | यही वात विश्व के अन्य अनेक देशों के 
बारे में भी है । केवल अमेरिका, रूस और संभवतः चीन ही इतने विशाल तथा 
प्रसाधनों से भरपूर हैं कि उन्हें अपना जीवन-स्तर कायम रखने के लिये आयातों पर 
बहुत कम निर्भर रहना पड़ता है तथापि उनके लिये भी विदेशी व्यापार इनकी अर्थ- 
व्यवस्थाओं के कुछ महत्वपूर्ण अंगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। नीचे हमने 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले प्रमुख लाभों पर प्रकाश डाला है :-- | 
(]) प्राकृतिक साधनों का पूर्णा उपयोग-- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप 
हर एक देश अपनी प्राकृतिक सम्पदा का पूर्ण उपयोग करने लगता है, क्योंकि प्रत्येक 
देश उन्हीं वस्तुओं को उत्पन्न करता है जिसके उत्पादन में उसे अधिक तुलनात्पक 
लाभ है अथवा कम से कम हानि है। तुलनात्मक लाभ का स्वरूप प्राकृतिक साधनों 
की उपलब्धि पर निभंर है । अतः जब देश प्राकृतिक साधनों के अनुकूल उद्योग अपने 
यहाँ चलाता है, तो प्राकृतिक सम्पदा का पूर्ण सदुपयोग सम्भव हो जाता है 
तथा वह निष्क्रिय नही रहती । वह कम लागत पर ही कुछ वस्तुओं को उत्पन्न 
कर लेता है तथा इनके बदले अन्य देशों से अपनी अन्य आवश्यक वस्तुयें प्राप्त 
करके, जिनको वह स्वयं अधिक लागत पर ही उत्पन्न कर सकता था, लाभान्वित 
होता है। वस्तुर्यें सस्ती मिलने के कारण देश 'के लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा 


होता है । 


॥. 7,--. 


(2) प्रोद्योगीकररण को बढ़ावा--विदेशी व्यापार की सहायता से देश के 
उद्योग-धन्धों को चलाने और बढ़ाने के लिये आवश्यक कच्चा माल, मशीनरी, 
टैक्नीकल सेवायें आदि प्राप्त की जा सकती हैं और निर्मित पदार्थों की विदेशों में बिक्री 
करके अपने उद्योगों को विकसित किया जा सकता है। इससे देश में रोजगार भी 
बढ़ता है । 

(3) प्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्मावना में वृद्धि--विदेशी व्यापार के कारण 
एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों के निकट संपर्क में आते हैं। निकट सम्पर्क 
के कारण एक दूसरे के दृष्टिकोण को समभने और परखने का अवसर मिलता है, परस्पर 
विश्वास एवं सद्भावना बढ़ती है तथा अन्य क्षेत्रों में भी (राजनैतिक एवं सामाजिक) 
सहयोग की संभावना बढ़ जाती है । 

(4) विदेशी वस्तुश्रों का उपयोग--जैसा कि हमने ऊपर बताया है, विदेशी 
व्यापार के कारण हमें विदेशों में वनी हुई वस्तुयें भी प्रयोग के लिये मिलने लगती हैं । 
इनमें से अनेक वरतुयें ऐसी होती हैं, जिन्हें सम्भवतः देश में नहीं बनाया जा सकता 
अथवा बहुत खर्च बैठता है। किन्तु विदेशी व्यापार के कारण ये वस्तुयें सस्ते मूल्य 
पर ही उपलब्ध हो जाती हैं ओर इनसे देशवासियों का जीवन अधिक सुखी बनता 
है । उदाहरण के लिये, भारत में रेल, तार, वायुयान, रेडियो, मोटर, साइकिल एवं 
सिनेमा सम्बन्धी अनेक वस्तुयें, जिनसे देश की उन्नति हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
कारण ही भारत में आ सकी थीं । अब तो देश में भी इनके उत्पादन का कार्यक्रम 
चल रहा है। किन्तु काफी समय तक इनके अनेक पुर्जों के लिये हमें विदेशी व्यापार 
पर ही निर्भर रहना होगा । इनके बनाने के काम में आने वाली पूजीगत मशीनों के 
लिये भी अभो हम काफी सीमा तक विदेशी व्यापार पर ही निर्भर हैं । 

/. (5) देज्ी उत्पादकों में सतकंता- विदेशी प्रतियोगिता के डर से देशी उत्पा- 
दक सदा सतक रहते हैं । वे अपनी उत्पादन-विधियों में सुधार की निरन्तर चेष्टा 
करते रहते हैं, जिससे उत्पादन व्यय न्यूनतम हो जाय और वस्तु भी अच्छी किस्म 
की बने । यही नहीं प्रबन्ध कुशलता भी बढ़ाई जाती है। विदेशी प्रतियोगिता एका* 
धिकारों की स्थापना में बाधा डालती है । इस प्रकार विदेशी प्रतियोगिता के अप्रत्यक्ष 
प्रभाव स्वरूप देशवासियों को सस्ती व अच्छी वस्तुयें एवं सेवायें मिलने की सम्भावना 
बढ़ जाती है । 

(6) विदेशी विनिमय को प्राप्ति-- जिस देश के पास कुछ वस्तुयें आवश्यकता 
से अधिक हैं उनके निर्यात द्वारा उसे सोना-चाँदी तथा विदेशी मुद्रायें प्राप्त हो सकती 
हैं । भविष्य में, जब उसे अन्य देशों से अपनी आवश्यकता की बस्तुयें मंगानी हों, तो 
वह सोना चाँदी ओर विदेशी मुद्रा देकर सरलता से मेंगा सकता है। अमेरिका ने 
अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा ही विशाल स्वर्ण कोष संचित कर लिये हैं और आज 
उसे एक सम्मानित स्थान प्राप्त है । 

(7) मूल्यों में स्थिरता--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण संसार भर में प्रायः 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (सामान्य) 3 


सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के समान रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । 
इससे समान मजदूरियों व समान उपभोग-स्वरों करे बढ़ावा मिलता है । 

(8) संकट काल में सहायता--जव किसी देश में प्राकृतिक संकटों के कारण 
वहाँ की अर्थ॑-व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, तन लोगों को विदेशी व्यापार के 
द्वारा अपने संकटों का सामना करने की ताकत प्राप्त होती है। उदाहरण के लिये, 
जब-जब भारत में बाढ़, अनावृष्टि व अतिवृष्टि के कारण फसलों को बड़ी हानि 
पहुँची है तथा देश में अभूतपूर्व अन्न पंकट उपस्थित हो बया, प्रायः तब-तव विदेशों 
से, विशेषत: अमेरिका से खाद्यान्नों का आयात करके लोगों को भूखा मरने से बचाया 
जा सका है । 

(8) सम्यता की उन्नति--ब्यापार के कारण जब लोग एक दूसरे से मिलते- 
जुलते हैं तब जाने अनजाने वे एक दूसरे को सभ्यता से प्रभावित होते हैं। इससे एक 
देश की सम्यता दूसरे देश में फैलती हैआ 

विदेशी व्यापार का इतना अधिक महत्व होते हुये भी विभिन्न सरकारों ने 
बहुत समय से ऐसी अनेक नीतियां अपना रखी हैं, जो कि ऐसे व्यापार को प्रोत्साहन 
देना तो दूर रहा वरन्‌ अप्रोत्साहित करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन एवं विनि- 
मय कितना आवश्यक है यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है। ऐसा कोई कारण नहीं है 
जिससे यह विश्वास किया जाय कि विशिष्टीकरण एवं विनिमय में बाघा डालने से 
मानव कल्याण की वृद्धि होगी | तब क्या कारण है कि साधारण जनता एवं हमारी 
विधान सभायें विदेशी व्यापार को अविश्वास की दृष्टि से देखती हैं और उस पर 
प्रतिवन्ध लगाती हैं ? विदेशी व्यापार के लिये एक अनुकूल आधिक कारण होते हुये 
भी राष्ट्र इसको प्रतिबन्धित क्यों करते हैं ? इन सब प्रश्नों के गम्भीर अध्ययन की 
आवश्यकता है । 


श्रन्तर्राष्रीय व्यापार के दोष 
(0&आस्‍शा।5 ० व(लाब्नांगराना वर78०९०) 


जहाँ अन्तर्राट्रीय व्यापार से अनेक लाभ हैं वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं । 
किन्तु यदि सावधानी से काम लिया जाय और कुछ प्रतिवन्ध लगाये जायें, तो ये 
दोष बहुत सीमा तक कम किये जा सकते हैं। प्राय: निम्न प्रमुख दोष बताये 
णाते हैं :-- 

(7) प्राकृतिक सम्पदा का दुरुपयोग--कुछ प्राकृतिक साधन देश में सीमित 
मात्रा में होते हैं तथा उनका प्रतिस्थापन सम्भव नहीं होता । कोयला, पैट्रोल आदि 
इसी श्रेणी में आते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण इन साधनों का बड़े पैमाने पर 
प्रयोग किया जाता है, जिससे इनके संचित भण्डारों के शीघ्र समाप्त होने का भय 
उत्पन्न हो गया है। कुछ खनिज पदार्थों का प्रयोग विदेशियों द्वारा होता है 
ओर देशवासियों को इनके लाभ से वंचित रहना पड़ता है। उदाहरण के लिये, 
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भारत में माइका और मैंगनीज का प्रयोग अभी तक विदेशियों द्वारा ही किया जा 
रहा था । 

(2) विदेज्ञी प्रतियोगिता से हानि -देश के उद्योगों क्रो विदेशी प्रतियोगिता 
से कठिनाई भोगनी पड़ती है | विशेषत: एक अविकसित देश के उद्योग विकसित देशों 
के उद्योगों की प्रतियोगिता में नहों टिक पाते या किसी प्रकार टिक जाते हैं तो पनप 
नहीं पाते । भारत में विदेशी प्रतियोगिता ने कुटीर उद्योगों को गहरी चोट पहुँचाई 
थी, जिसका दुप्परिणाम अनाथिक कृषि के रूप में हम अब भी भोग रहे हैं । 

(3) हानिकारक वस्तुओं का प्रचलन--अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के कारण देश 
में कुछ हानिकारक वस्तुओं का भी प्रवेश हो जाता है । उदाहरण के लिये, कुछ समय 
पूर्व भारत से चीन को बहुत सी अफीम जाया करती थी । इसके सेवन से उस देश के 
लोग आलसी हो गये थे । 

(4) निर्भरता के दोष - विदेशी व्यापार के कारण एक देश की अर्थ-व्यवस्था 
दूसरे देश की अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित व उस पर निर्भर हो जाती है। इस निर्भरता 
की एक हानि यह है कि यदि किसी कारण एक देश में आथिक संकट उत्पन्न हो जाय, 
तो अन्य देशों की अर्थ-व्यवस्थायें भी लड़खड़ा जाती हैं । उदाहरण के लिये सन्‌ 929 
व 30 की विद्वव्यापी आथिक मन्दी का एक कारण यह था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
में चीजों के भाव गिर गये थे । 

(5) युद्ध काल में कठिनाई--शान्ति काल में तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रायः 
सहज गति से चलता है (अब तो इसमें भी बाघायें पड़ने लगी हैं क्योंकि वर्तमान शांति 
काल वास्तव में एक शीतयुद्ध का अखाड़ा बना हुआ है), किन्तु युद्ध काल में व्यापारिक 
सम्बन्ध अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। इसमें देश को आवश्यक वसतुयें प्राप्त करने में बड़ी 
कठिनाई होती है । द्वितीय युद्धकाल में भारत को भी अनेक विदेशी वस्तुयें आनी बन्द 
हो गई थीं, जिससे इनके भाव बहुत बढ़ गये तथा देशवासियों को बड़ी तंगी 
भेलनी पड़ी । 

(6) प्रन्तर्राष्ट्रीय संघं--अपना-अपना विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिये 
प्रत्येक राष्ट्र प्रयत्नशील होता है । यह स्वाभाविक, है कि एक राष्ट्र के - प्रयास दूसरे 
राष्ट्र के लिये बाधा उपस्थित करें । यहीं से प्रतिद्वन्द्ठता व दंष भावनायें विभिन्न राष्ट्रों 
में घर करने लगती हैं और अन्त में बुद्ध तक की नौबत आ जाती है । कुछ विद्वानों 
का मत है कि गत दोनों महायुद् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही लड़े गये थे । 

(7) राजनेतिक दासता--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कभी-कभी एक देश को 
दूसरे देश का दास बन जाना पड़ता है। एशियाई देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ 
विदेशियों के “भण्डे' ने भी प्रवेश पा लिया था । जैसे--भारत में कुछ विदेशियों, ने 
व्यापार के लिये प्रवेश किया था और व्यापारिक सुविधाओं के लिये भारतीय शासकों 
से याचना की थी। किन्तु धीरे-धीरे इन्हीं सुविधाओं का लाभ उठा कर तथा तत्कालीन 

शासकों की दुर्बलता के कारण वे भारत के भाग्य बिधाता बन बैठे । 
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(8) राशिपातन का भय --एक देश अपनी वस्तुयें दूसरे देश में उत्पादन-लागत 
से भी कम मूल्य पर बेच कर वहां के प्रतियोगी उत्पादकों को समाप्त करने की चेष्टा 
कर सकता है और जब उसका एकाथिकार स्थापित हो जाय. वस्तु के ऊँचे दाम रख 
कर वहाँ के उपभोक्ताओं का शोषण कर सकता है। जब ऐसा होता है, देशवासियों 
को बहुत हानि होती है । 

(9) कृषक देझों को हानि--जब विदेशी व्यापार एक क्ृपक देश और एक 
ओऔद्योगिक देश के मध्य होता है, तो कृषक देशों को प्राय: हानि उठानी पड़ती है। 
कारण, कृपक-देश में कृषि-दस्तुयें उत्पत्ति क्लास नियम के अन्तर्गत और औद्योगिक 
देश में वस्तुयें उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तगंत उत्पन्न की जाती हैं, जिससे कृषक देश 
औद्योगिक देश को अपनी मेहगी वस्तु देकर सस्ती वस्तु प्राप्त करता है । 

(0) स्वदेश में वस्तुओं की कम्ती--निर्यात व्यापार से लाभ कमाने के लिये, 
विशेषत: उस दिशा में जबकि विदेशों में ऊँचे मूल्य हों, स्वदेश के व्यापारी अत्यधिक 
मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करने लगते हैं । इससे आवश्यक बस्तुयें स्वदेश में दुर्लभ 
हो जाती हैं । 

उपयुक्त दोषों के कारण ही संभवत: वतंप्रान सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
पर तरह-तरह के प्रतिवन्ध लगाती हैं और राष्ट्रीय आर्थिक स्वावलम्बन पर जोर 
देती हैं। किन्हीं-किन्हीं दशाओं में तो अत्यन्त संकुचित मनोवृत्ति अपना कर अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार पर अनुचित प्रतिवन्ध भी लगा दिये गये हैं। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के अनेक लाभों को देखते हुये इसे उपयुक्त सुविधायें देना जरूरी है । अन्तर्रा- 
ट्लीय मुद्रा कोष भी इस बात का प्रयास कर रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगी 
हुईं अनुचित बाधाओं को हटवाया जाय । 
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श्रन्तक्षेत्रीय बनाम श्रन्तर्राट्रीय व्यापार 
अन्तक्षेत्रीय व्यापार और अन्‍्तर्रा्रीय व्यापार अनेक बातों में एक दूसरे से 
मिलते-जुलते हैं जिससे एक साधारण दृष्टि डालने पर यह प्रतीत होता है कि इनमें 
कोई भेद नहीं है । उदाहरणार्थ दोनों प्रकार क ब्यापारों को जन्म देने वाला एक हीः 
कारण--श्रम विभाजन है । अन्तक्षेत्रीय व्यापार में व्यापारी अपने क्षेत्र की अचुर 
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मात्रा में मिलने वाली वस्तुयें (व सेवायें) दूसरे क्षेत्रों के व्यापारियों को भेजता है, 
और वहाँ से ऐसी वस्तुये (व सेवाये) मेंगाता है जो उसके क्षेत्र में दुलंभता से उपलब्ध 
हैं । ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को लाभ होता है तथा विनिमय की क्रियाओं के 
फलस्वरूप उपभोक्ताओ्रों को विविश्व सस्त्री वस्तुये उपभोग के लिये मिलना सरल हो 
जाता है | अल्तर्राष्ट्रीय उ्यावार में भी ऐवा ही देवा जाता है। व्यक्तियों की भांति 
एक देश भी उप कार्य में जिपके जिये सये अवुछूत सावत उउलझह्त्र हैं, विशिष्टता 
प्रात्त करता है तथा अस्य कार्य दुवरे देगों के लिय्रे छोड़ देवा है । अन्तक्षेत्रीय व्यापार 
की भांति, विभिन्न देयों में भी वस्तुओं का वितिमत्र होफर अधिक आवश्यकतायें पूर्ण 
करना संभव हो जाता है तथा विनिमय से सम्बन्धित सभी देश इससे लाभान्वित 
होते हैं । 

क्या भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रथक सिद्धान्त की श्रावश्यकता है ? 

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि स्वभाव से ही आंतरिक अथवा अन्तक्षेत्रीय व्यापार 
विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के समान होता है। इस मूल समानता के 
होते हुये भी प्रायः यह विवाद किया जाता है कि क्‍या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 
एक पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता है ? प्रतिष्ठित अर्थशात्रियों का मत था कि जो 
परिस्थितियाँ अन्‍्तर्राष्टीय व्यापार को जन्म देती व नियन्त्रण करती हैं वे उन परि- 
स्थितियों से भिन्न हैं जो अन्तक्षेत्रीय व्यापार को जन्म देती व नियन्त्रित करती हैं। 
यही कारण है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये, अन्तक्षेत्रीय व्यापार से भिन्न, 
एक पृथक सिद्धान्त की रचना करने का प्रयास किया । किन्तु आधुनिक अरथंशास्त्रीय 
इस मत को नहीं मानते । वे प्रतिष्ठित अध॑शास्त्रियों के तक को भश्रमपूर्ण एवं असत्य 
ठहराते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्पष्टीकरण के लिये एक पृथक सिद्धान्त को 
आवश्यक नहीं समभते । 
एक पृथक सिद्धान्त के समर्थन में प्रतिष्ठित भ्रथंशास्त्रियों के तक॑ 

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार की निम्न भिन्नताओं 
के आधार पर इनके लिये पृथक-पृथक सिद्धान्तों की आवश्यकता का प्रतिपादन 
किया है :-- 

() सापेक्षिक या तुलनात्मक लागत-- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों उदय होता 
है ? इसका प्रत्युत्तर 'तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त! (णाएश॥२९ ९०६४ प्॥९०9) 
के रप में सर्वप्रथम रिकार्डो (२८७700) द्वारा दिया गया । बाद में मिल ने इसका 
विकास किया तथा वेसटेबल (895(80]०) और कनेंस (€थं।0८55) ने भी इसमें 
संशोधन किये । इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिये उदय होता है, 
कि दो देशों में वस्तुमों के उत्पादन की सावेक्षिक लागतों में अन्तर होता है। प्रति- 
ष्ठित अथंशास्त्रियों का मत था कि यह सिद्धान्त केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही 
लागू होता है, अन्तक्षेत्रीय व्यापार पर नहीं । है 
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(2) उत्पादन के साधनों की गतिशीलता--रिकार्डो एवं अन्य प्रतिष्ठित अर्थ- 
शास्त्रियों के विचार में श्रम एवं पूंजी दो देशों के बीच में तो गतिहीन (वग्राग00९) 
होते हैं जबकि एक ही देश के अन्दर ऐसा नहीं है । उन्होंने वह भी कल्पना की थी 
कि देश के अन्दर ये साधन पूर्णरूप से गतिशील होते हैं । 

(3) वस्तु विनिमय की उपस्थिति--अन्‍्तर्राष्ट्रीय एवं अन्‍्तक्षेत्रीय व्यापार के 
अन्तर का एक अन्य आधार वस्तु-विनिमय बताया गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों 
(विशेष रूप से मार्शल) ने चतुराई से वक्रों के प्रयोग द्वारा यह दिखाने का प्रयास 
किया कि दो देशों के बीच सम्पूर्ण व्यापार की प्रक्रिया वास्तव में “अदल-बदल की 
प्राक्रियामात्र' (४४७७) 8&02) है । 

(4) विदेशी विनिमय को समस्या-- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आच्तरिक 
व्यापार से भिन्न मानने के पक्ष में यह तर्क भी दिया गया है कि विदेशी विनिमय 
की जो समस्या समस्त अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयों में प्रस्तुत रहती है वह आन्तरिक व्यापार 
में नहीं होती । 
एक ए्थक सिद्धान्त के विरुद्ध श्राधुनिक प्रथंशास्त्रियों के तक 

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें ओहलिन (00#॥79) प्रमुख हैं, अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को अन्तक्षेत्रीय या आन्तरिक व्यापार से भिन्न मानने से इन्कार कर दिया 
है । वे उसे अन्तक्षेत्रीय व्यापार की केवल एक विशेष दशा ही मानते हैं । इन अर्थ- 
शास्त्रियों की सम्मति में जिन तर्कों को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भिन्नता का आघार 
बनाया है, वे असत्य एवं भ्रमपूर्ण हैं। 

() सापेक्षिक लागत का सिद्धान्त केबल श्रन्तर्राष््रीय व्यापार पर हो नहों, 
वरन्‌ श्रान्तरिक व्यापार पर भी लागू होता है-सर्वप्रथम तो '“सापेक्षिक लागत! 
का विचार अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। दो देशों के मध्य व्यापार का उदय उत्पादन 
की सापेक्षिक लागतों (श्रम-लागत) में अन्तरों के कारण नहीं वरन्‌ दो देशों के 
सापेक्षिक मूल्यों में अन्तर के कारण होता है। यदि इस त्रुटि को भी भुला दिया 
जाय, तो भी, ज॑से कि (787०(०) ने कहा है, “सापेक्षिक लागतों का विचार 
अन्तर्राष्टीय व्यापार के लिये ही विशेषता नहीं रखता वरन्‌ इसे उन व्यक्तियों को भी 
लागू किया जा सकता है जो एक आथिक इकाई के अन्दर रहते हों ॥7 

एजवर्थ (8०8९४०५४) ने भी अपने प्रसिद्ध लेख '?प/& वृकरढणाए/ ० 
]0(07०॥0०70७] ५४]००' में लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी वही मौलिक 
सिद्धान्त लागू होता है, जो कि घरेलू व्यापार को नियन्त्रण करता है। उनका कहना 
है कि राष्ट्रीय व्यापार वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक विशेष दशा है । बहुत 


]. *णुारल रगाशंकशब्रांगा ० ॥९4व४९ 30५8॥088९5 4$ 980| 7००० (0 
प्रा।शागबंगान 0466 ; 70 सब 06 ४9760 ॥]50. 0 वंगताशंतप्रकव करा 
लिआ] 87 ९000०0०70 पर॥६. 
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समय से लोग मानते चले आ रहे हैं कि अन्‍्तर्राष््रीय व्यापार के सिद्धान्त घरेलू 
व्यापार के सिद्धान्तों से भिन्न है क्योंकि सापेक्षिक लागत का नियम केवल पहले प्रकार 
के व्यापार पर ही लागू होता है । लेकिन वास्तविकता यह है कि उक्त नियम सभी 
प्रकार के विनिमयों का स्पष्टीकरण करता है चाहे वे देशों के अन्दर हों अथवा देशों 
के बीच में । अत: घरेलु या क्षेत्रीय व्यापार के सिद्धान्त से पृथक ही अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार का एक विशेष सिद्धान्त बनाना निरथंक है । 

प्रो कंनन ने भी यह कहा है कि रिकार्डो के समय से अब तक के सभी अर्थ- 
शास्त्रियों की मुख्य भूल यह रही है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक ही 
देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यापार के सिद्धान्त से बिलकुल पृथक एवं नया 
सिद्धान्त बनाने की चेष्टा की है 

ओहलिन का कहना है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त केवल शभ्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में ही लागू नहीं होता, वरन्‌ यह सभी व्यापारों को लागू होता है चाहे वह 
एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों के बीच हों या किसी देश के एक ही प्रदेश के दो 
व्यक्तियों के बीच में हों । विनिमय को जन्म देने वाला कारण (सापेक्षिक लाभ, जो 
कि उत्पादकों को एक वस्तु के उत्पादन में दूसरे की अपेक्षा प्राप्त होता है) प्रत्येक 
दशा में एक ही है । श्री ओहलिन के ही शब्दों में :--- 

“प्रदेश और राष्ट्‌ भी उन्हीं कारणों से विशिष्टता प्राप्त करते हैं और एक 
दूसरे से व्यापार करते हैं, जिनसे व्यक्ति विशिष्टता प्राप्त करते और व्यापार करते 
हैं । कुछ व्यवित अपने स्वभाव से ही किसी कार्य को करने में दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 
अधिक योग्य होते हैं । उदाहरण के लिये, एक व्यक्ति अच्छा बागवान होता है जबकि 
दूसरा अच्छा अध्यापक एवं तीसरा कुशल चिकित्सक है । यदि बागवान से अध्यापक 
का कार्य करने को कहा जाय, तो वह अध्यापक कार्य को कुशलता से न कर सकेगा । 
इसी प्रकार अध्यापक एक अंकुशल चिकित्सक और एक चिकित्सक एंक अकुशल 
बागवान ही प्रमाणित होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विशिष्टता सभी पक्षों को 
लाभकारी है | यदि सभी व्यक्ति एक हो योग्यता के होते, तो भी विशिष्टीकरण कंरके 
वे लाभ उठा सकते हैं ।”! 
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उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सापेक्षिक लागत का सिद्धान्त केवल 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ही विशेषता नहीं है, वस्न्‌ एक देश के विभिन्न बाजारों 
मोर क्षेत्रों के पारस्परिक व्यापार को भी लागू होता है । 

एक ही देश के अन्दर विभिन्न प्रान्त एवं एक ही प्रान्‍्त के अन्तर्गत विभिन्न 
जिले विभिन्न दस्तुओं में विशिष्टीकरण करते हुये देखे जाते हैं, जिससे यह प्रमाणित 
होता है कि सापेक्षिक लाभ (अथवा तुलनात्मक लागत) की विशेषता केवल अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार में ही नहीं पाई जाती है । उदाहरण के लिये, अविभाजित भारत में 
बंगाल को प्राकृतिक सुविधाओं के कारण जूट के उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त था 
जबकि उत्तर प्रदेश एवं बिहार 'गन्न के घर' बने हुये हैं, क्योकि इन प्रान्तों में जूट 
को कम लागत पर अधिक्र मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वहाँ पर गन्नो 
को कम लागत पर अधिक मात्रा में पैदा किया जा सकता है । इससे स्पष्ट है कि उक्त 
प्रादेशिक व्यापार का कारण भी सापेक्षिक लाभ ही है। अतः सापेक्षिक लागत के 
आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तक्षेत्रीय व्यापार में भेद करना गलत है। 

(2) दो देशों के भध्य ही नहीं वरन्‌ एक ही देश के श्रन्दर भी साधनों में 
गतिशीलता का श्रभाव है--इसके अतिरिक्त उत्पादन के साधनों की गतिहीनता, 
जिसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष््रीय व्यापार के लिये एक प्रथक सिद्धान्त 
बनाने का आधार बताया है केवल अन्तर्राष्रीय व्यापार को हो विचित्रता नहीं है 
बरन्‌ वह वग़राग्रा00॥9 ० ९०005 ० ए0०00८४०७ एक ही देण के दो भिन्न 
प्रदेशों के बीच में देखी जाती है । केनेंस के शब्दों में "एक ही देश के अन्दर प्रति- 
योगिता रहित समूहों ()०ा-००॥ए९४॥8 (70095) का निवास पाया जाता है ।!! 
उदाहरण के लिये, खेतों में काम करने वाले श्रमिक कारखानों में काम करने के लिए 
तैयार नहीं होते भले ही उन्हें कारखानों में अधिक मजदूरी मिल सकती हो। इसी 
प्रकार कारखाने के श्रमिक खेतों पर काम करने के लिये तैयार नहीं होते, भले ही 
उन्हें वहाँ अधिक मजदूरी मिले | इसी प्रकार, उत्तरी भारत का श्रमिक दक्षिणी 
भारत में जाकर काम करने के लिये सरलता से तैयार नहीं होता, क्योंकि भाषा-भेद, 
जाति भेद जलवायु भेद, आदि उसकी गतिशीलता में बाधा डालते हैं । इस तरह देश के 
विभिन्न भागों में विभिन्न व्यापारों की मजदूरियों में बहुत अन्तर पाया जाता है ओर 
जब देश का आकार बड़ा होता है तो ये अन्तर और भी विशाल हो जाते हैं । इसके 
विपरीत, संसार के विभिन्न देशों के बीच श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता केवल 
सापेक्षिक होती है । उदाहरणार्थ जब आस्ट्रेलिया, कैलिफ़ोनिया, दक्षिणी अफ्रीका एवं 
अलास्क़ा में सोने की खानों का पता चला, तो सभी देशों से श्रमिक वहां पहुंचने लगे । 
क्या नये देशों में लोगों का इस प्रकार जाकर बसना उन्नीसवीं सदी की सबसे अधिक 
विचित्रता नहीं है ? क्‍या बेल्जियम और स्पेन से लोग फ्रांस में सीमा के आर-पार 
नहीं आते जाते ? क्या यूरोप से पूंजी दक्षिणी अमेरिका के देशों व भारत को नहीं 


7 
भा रह है। (97७०३ उठा 07#८बक (०/८#८ 


्क्रप्ंम्बशनत 


]0 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक देश में उत्वादन के साधनों की गति- 
शीलता के सम्बन्ध में रिकार्डो ने जो * न्‍यता की है वह भ्रमपूर्ण है, जिससे अन्त- 
राष्ट्रीय एवं अन्तक्षेत्रीय व्यापार में भेद करने का एक अन्य आधार भी टूट जाता है । 

(3) प्रन्तर्राष्रीय एवं श्रम्तक्षेत्रीय सभी विनिमय अ्रन्तिमत: भ्रदल-बदल ही तो 

हैं--वस्तु विनिमय अदल-बदल की उपस्थिति के आधार पर अनन्‍्तर्राष््रीय एवं 
अन्तक्षेत्रीय व्यापार में भेद करना भी सही नहीं है, क्योंकि अन्तिम रूप से यह सभी 
प्रकार के विनिमयों की तह में पाया जाता है, चाहे वह दो देशों के बीच में हो या 
एक ही देश के विभिन्‍न व्यक्तियों के मध्य में हो । प्रोफेसर कैनन के शब्दों में -- 

“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में यह जोर देने की मूर्खता हमें छोड़ देनी 
चाहिये कि वह वास्तव में वस्तु-विनिमय मात्र है। निस्संदेह, यदि मुद्रा को नाटक से 
बाहर कर दिया जाय, तो समस्त व्यापार वस्तु-विनिमय के अतिरिक्त और क्‍या है? 
तब हम देखेंगे कि एक प्रकार की बस्तुयें एवं सेवायें उत्पन्न करने वाले व्यक्ति विनिमय 
द्वारा अन्य व्यक्तियों से इनके बदले में दूसरी प्रकार की वस्तुयें और सेवाएं प्राप्त 
कर रहे हैं । यह तो मुद्रा का हस्तक्षेप ही है जो वस्तु विनिमय को क्रय-विक्रय में 
परिणित कर देता है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हम मुद्रा को हटाना तो दूर एक 
मुद्रा के बजाय दो भिन्न मुद्राओं का प्रयोग करते हैं ।'”! 

स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अन्तक्षेत्रीय 
व्यापार से पृथक मानने का तीसरा आधार भी अशुद्ध है । 

(4) विदेशी विनिमय को समस्या श्रन्तर्राष्ट्रीय एवं प्रन्तक्षेत्रीय व्यापार के मध्य 
भेद का पर्याप्त भ्रधार नहीं है--प्रतिष्ठित अ्थंशास्त्रियों ने इस आधार पर भी 
विभिन्न सिद्धान्त रचने का प्रयास किया है कि विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ 
केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ही उठानी पड़ती है, अन्तक्षेत्रीय व्यापार में नहीं । कुछ 
सीमा तक यह सही है लेकिन इसे हम दोनों में अन्तर करने का एक पर्याप्त आधार 
स्वीकार नहीं कर सकते । मुद्रा-विनिमय की समस्‍यायें अन्तक्षेत्रीय व्यापार में भी 
उदय हो सकती हैं । इस बात का साक्ष्य हमें ब्रिटिशकालीन भारत के आथिक इति- 
हास से मिलता है। ब्विटिश भारत में देशी राजाओं व नवाबों की रियासतें आधिक्‌ 
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दृष्टि से स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं । प्रत्येक रियासत में वहाँ के राजा व नवाबों की विशेष 
मुद्राय चलती थीं। ब्रिटिश भारत में रुपया था । रुपये को किसी रियासती मुद्रा से 
(जैसे निजाम हैदराबाद की “हाली' करेन्सी से) विनिमय करने की समस्या किसी 
विदेशी मुद्रा से विनिमय करने की समस्या से भिन्न न थी ; किन्तु प्रतिष्ठित बिचार- 
धारा श्रथम दशा में (जब कि भारतीय मुद्रा का “'हाली”' से विनिमय होता है) तो 
किसी भी हालत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विद्यमान नहीं मानेगी, जवकि दूसरी 
दशा में (जबकि भारतीय मुद्रा किसी विदेशी देश की मुद्रा से विनिमय की जानी हो) 
इसे विद्यमान मान लेगी । उक्त त्रुटिपूर्ण भेद कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । 
इस विषय में श्रोहलिन ने कहा है कि “करैन्सियों का अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों में अन्तर सूचित नहीं करता वरन्‌ एक 
वाजार के मूल्य सिद्धान्त और कई बाजारों के मूल्य सिद्धान्तों के अन्तरों का 
सूचक है ।॥””7 
निष्कर्ष : 

भ्रत: श्रोह॒लिन के श्रनुसार श्रन्तक्षेत्रीय व्यापार को लागू होने वाला विश्लेषण 
- तरीका (सामान्य साम्य विवलेषश) दिना किसी विशेष परिवतंन के प्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की समस्याश्रों पर भी लागू किया जा सकता है, कोई पृथक सिद्धान्त बनाने 
की प्रावश्यकता नहीं है। ओहलिन के मतानुसार विभिन्न राष्ट्र केवल क्षेत्र” मात्र 
हैं, जो एक दूसरे से राष्ट्रीय सीमाओं, प्रशुल्क बाघाओं, भाषा भेद, मौद्रिक प्रणाली 
सम्बन्धी भेद आदि से पृथक-पृथक हैं । किन्तु व्यवहार में यह देखा जाता है कि 
राष्ट्रीय सीमायें वदल जाती हैं और प्रशुल्क बाधायें द्ूट जाती हैं। अतः क्षेत्रों को 
राष्ट्रों के सधदश्य माना जा सकता है। जब ऐसा है तो अन्तक्षेत्रीय व्यापार और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भेद नहीं रह जाता है । 

हाँ, दो बातों में एक क्षेत्र एक राष्ट्र से भिन्न हो सकता है :-- 

() कुछ क्षत्र जो प्राथिक दृष्टि से समान हैं राजनैतिक हेष्टि से दो राष्ट्र 
हो सकते हैं । जैसे, विभाजन के वाद बंगाल का पूर्वी भाग पाकिस्तान तथा पश्चिमी 
भाग भारत में आ गया है;। राजनैतिक देष्टि से वंगाल दो राष्ट्रों में विभाजित है 
लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये दोनों भाग परस्पर बड़ी समानता रखते हैं। ओहलिन 
का कहना है कि इन दोनीं राष्ट्रों (पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल) को एक क्षेत्र 
समभना चाहिये । हाँ प्रशुल्कों और मौद्धिक प्रणालियों के लिये कुछ छूट दी जा 
सकती है । ऐसी दशाओं में यह देखने में आवेगा कि प्रसाधनों की समानता, श्रमिकों 


]. “थुफल वात इंग्रएणाा। 0507९०0 (0 96 789066 45$ ॥0( एल(एल्शा 6 
[609 ०ी #0श॥4ंग्राब] ००्राालालट 300 (3॥ 07 गरवांगावो एग्रा7९९06 
0०६ 9९(ए९९॥ 8 0609 ० क्ञञां?८४ #0 8 आंगरड्ठां० पर्ा।०0 शात 8 फाल्0ज 
० छ97065 [04 45 ४६0 607 5९ए८४७ ॥स्‍4:2(5,”! 
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की गतिशीलता, पूंजी की गतिशीलता, औद्योगिक एवं अन्य प्रकार के विकास का 
ढोचा तथा दीघंकालीन व्यापारिक आदते राजनैतिक सीमाओं की अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्ण हैं । विभिन्न सरकारें भी इन दोनों राष्ट्रीय क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को 
देखते हुये सीमा व्यापार के सम्बन्ध में अनेक अपवाद घोषित कर देती हैं । 

(7) एक विज्ञाल राष्ट्र में कई क्षेत्र हो सकते हैं। उदाहरणार्थ भारत एक 
विशाल राष्ट्र है। राजनतिक दृष्टि से एक होते हुये भो इस भूखण्ड में अनेक आर्थिक 
क्षेत्र हैं जिनमें उत्पत्ति के साधनों की पूत्ति भिन्न-भिन्न पाई जाती है । 

“पग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार श्रांतरिक व्यापार की एक विशेष दशा”? 

इन अन्‍न्तरों के होते हुये भी एक क्षेत्र और एक राष्ट्र समान (76०॥0०७) 
हो सकते हैं । परिणामतः जिन सिद्धान्तों का प्रयोग एक स्थानीय बाजार में मूल्य- 
निर्धारण एवं विनिमय-प्रक्रिया को समभाने के हेतु किया जाता है उन्हें अनेक बाजारों 
और अनेक क्षेत्रों के मध्य मूल्य-निर्धारण तथा विनिमय प्रक्रिया को भी लागू किया 
जा सकता है । मौलिक रूप से, लागतों और कीमतों में अन्तर होने के कारण ही 
व्यापार का जन्म होता है । यह तथ्य सदा सत्य है चाहे सम्बन्धित भूखण्ड का क्षेत्र- 
फल कितना भी बड़ा हो । श्रतः भ्रोहलिन ने ठीक ही कहा है कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 

प्रन्तर्स्थानीय एवं प्रन्तक्षेत्रीय व्यापार को एफ विशेष वज्ञा मात्र है। पह विदोष दा 
इस कारणा से है कि क्षेत्र भौर राष्ट्रों में कुछ मामूली भिन्नतायें मी होती हैं। 
झ्रन्ययां यह थह कह सकता था कि “अन्तर्राष्ट्रीय स्पापार प्रन्तंस्थानीय ठ पार 
झौर प्रन्तक्षेत्रीय व्यापार का केवल विस्तृत रूप है। 


शन 0. 3. *वा(लाश्ांगाश धब0९ ब्रां5९५ 92९४05९ ० 6६ णकाका।ए? 
कक धोह€ जिलता णी फा०्१प्लांगा.? ए050९05५५. (4279, 949) 
० 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उत्पत्ति-साधनों की गतिशीलता 


प्रतिष्ठित मत- प्रन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के जन्म का कारण--प्ताधनों की गतिहीतता 

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय का 
मुख्य कारण विभिन्न देशों के मध्य उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का. अभाव है.। 
एक ही देश के अन्दर तो श्रम एवं पूंजी उत्पादन की एक शाखा से दूसरी शाखा: को 
अथवा एक जिले से दूसरे जिले को स्वतंत्रतापूर्वक आती जाती रहती है परन्तु दो देशों, 
के प्रध्य इनमें गतिशीलता का पूर्ण या आंशिक अभाव है। 

विभिन्न देशों के मध्य उत्पत्ति के साथन गतिहीन क्‍यों होते हैं? इसके अनेक 
कारण हैं । एडम स्मिथ ने बताया है कि श्रस्त सबसे गतिहीनः “होता «है भर्थात्‌ /ल्लोग 
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अपने देश को छोड़कर विदेशों में जाना पसन्द नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा, 
उनकी प्रथायें, उनका धमं, उनके रीति-रिवाज, उनका सामाजिक एवं राजनैतिक 
जीवन सभी कुछ विदेशों से भिन्न होता है । 

पूजी भी दो देशों के वीच गतिशील नहीं होती । हाँ, उसमें गतिशीलता का 
इतना अधिक अभाव नहीं होता जितना कि श्रम में । फिर भी, यह सत्य है कि प्रायः 
लोग कई कारणों से अपने ही देश में अयनी बचत का वितियोग करना पसन्द करते 
हैं । स्वदेश में ही विनियोग करने पर उन्हें अधिक सुरक्षा व सन्‍्तोष का अनुभव 
होता है । 

चूंकि दो देशों के मध्य श्रम एवं पूंजी श्रधिक गतिहीन होते हैं, इसलिये 
प्रतिघोगिता - को श्रपना प्रभाव दिखाने का श्रण्सर नहीं मिलता | प्रतियोगिता के 
कारण एक देश में तो सर्वत्र समान मुल्य स्तर कायम हो जाता है लेकिन दो देशों के 
मध्य इसके श्रमाव के कारएा एक ही समान वस्तुओं की उत्पादन लागत एवं मूल्य 
प्रलग-श्रलग होते हैं | ऐसी श्रवस्था में विभिन्न वस्तुप्रों के उत्पादन में विभिन्न देशों 
को श्रसमान लाम प्राप्त होता है, जिससे उनके बीच श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पनपने 
लगता है । इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के साधनों की 
गतिहीनता ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जन्म का कारण है । 
प्रतिष्ठित-मत का खंडन एवं मंडन 

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के उक्त मत का कुछ अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया 
है। उन्होंने विरोध में तीन प्रमुख बातें कही हैं, जो ऊपर से तो सही मालूम देती हैं, 
लेकिन जब उनका गम्भीरता एवं सावधानी से विदलेषण किया जाता है, तो वे 
सारगभित प्रतीत नहीं होतीं भौर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण ही सही प्रतीत होता है । ये 
बातें निम्नलिखित हैं :-- 

() बिश्व में प्राकृतिक साधनों के भ्रसमान वितरण ने श्रन्तराष्ट्रीय व्यपार 
को जन्म दिया है, उत्पत्ति के साधनों की गतिहीनता ने नहीं--विरोधी अर्थशास्त्रियों 
ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देने वाली वास्तविक बात उत्पत्ति के 
साधनों की गतिहीनता नहीं है वरन्‌ विश्व के विभिन्न देशों में प्राकृतिक साधनों का 
असमान रूप से वितरित होना है । ग 

किन्तु जब हम इस तर्क का विश्लेषण करते हैं, तो यह प्रतीत होता क्र दि 
बह प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के ही पक्ष में जाता है । यदि आज विश्व के विभिन्न देशों में 
प्राकृतिक साधनों के असमान वितरण की समस्या बनी हुई है, तो क्‍यों ? इसका 
कारण यह है कि उन्हें उनकी बाहुल्यता के स्थान से अल्पता के स्थान में नहीं भेजा 
जा सकता । यदि ऐसा करना सम्भव होता (अर्थात्‌ यदि प्राकृतिक साधन गतिशील 
होते), तो उनके वितरण को असमानता दूर हो जाती । इस प्रकार, प्राकृतिक 
साधनों के वितरण की असमानता खंडन करने के बजाय इस तक की पृष्टि ही करती 
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है कि गतिशीलता का अभाव ही अन्‍्तर्राप्ट्रीय व्यापार के उदय का एक प्रमुख 
कारण है । 

(2) एक देश के श्रन्दर एवं दो देझ्ञों के मध्य दोनों ही दक्षाप्रों में श्रम एवं 
पूजी गतिहीन है. केवल श्रंश का ही फर्क है--प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह 
कल्पना गलत है कि उत्पत्ति के साधन एक देश के अन्दर पूर्णरू्पेण गतिशील किन्तु 
दो देशों के मध्य अग॒तिशील होते हैं । वास्तव, में विरोधी अरयंशास्त्रियों का कहना 
है कि, दोनों ही दशाओं में साधन अगतिशील होते हैं । यदि अन्तर है तो केवल अंश 
(0०८४7९७) का भर्थात्‌, एक देश के मध्य साधन इतने गतिहीन नहीं होते, जितने कि 
दो देशों के मध्य । देश में भी श्रम की 'खड़ी गतिशीलता' (श०पंव्ब चण्णा।) 
प्राय: नहीं के बरावर होती है कक्‍्योंक्रि इसमें जाति-पाँति व अन्य सामाजिक प्रथायें 
बाधक हैं । जहाँ तक 'समतल गतिशीलता! (प०ांटणा७] )४०७॥७) का प्रश्न है, न 
वह भी कई कुचक्रों (जैसे--आवागमन के अत्यधिक व्यय आदि) के कारण कम ही 
होती है । श्रम के बारे में जो कहा गया है वह पूंजी के बारे में भी कम सही नहीं है। 

जबकि एक देश के अन्दर श्रम एवं पूंजी गतिहीन देखे जाते हैं, जो ,देशों के 
मध्य उनकी गतिशीलता के अनेक प्रमाण हाल के वर्षों में देखे गये हैं । ब्रिटिश द्वीप 
समूह, यूरोप आदि अनेक देशों की अर्थ-व्यवस्थायें इतनी प्रगतिशील दिखाई दे.रही 
हैं-- क्‍यों ? इनकी उन्नति में उस श्रम का बहुत महत्व है जो विद्व के विभिन्न भागों 
से इन्हें प्राप्त हुआ था । इसी प्रकार, अविकसित देशों को अपने विकास के लिये 
विशाल पू'जी कहाँ से मिल रही है ? क्या अपने ही देशवासियों की बचत से ? नहीं, 
उन्हें तो अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये भी आय पर्याप्त नहीं है । वास्तव में 
अधिकांश विकास पूंजी विदेशों से, विशेषतः पश्चिम के प्रगतिशील देशों से ही; प्राप्त 
हो रही है। माशंल ने अपनी पुस्तक 700909 ४॥0 '780७ में उद्योगों की कच्चा 
माल प्राप्त करने की जिस शक्ति का वर्णन किया है वह शक्ति तब से आज तक बहुत 
बढ़ गई । अतः उत्पादन के साधनों की गतिहीनता को अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार की उत्पत्ति 
का कारण बनाना अनुचित है । 

इन विद्वान्‌ अ्थंशास्त्रियों की इस' उक्ति'का उत्तर इस प्रकार दियाजा 
सकता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी इसे तथ्य को उपेक्षित नहीं किया 
था । उदाहरण के लिये एडम स्मिथ ने प्रवास के महत्व पर जोर दियांथा। 
मिल ने भी स्वीकार किया था कि अब पूजी अधिक गतिशीलता एवं विद्व-व्यापी होती 
जा रही है। !॥ 

साथ ही, यह भी निस्संकोच कहना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध 
में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत साधनों की गतिहीनता का तर्क' जितना आज 
सत्य है उतना पहले भी न था। आज हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न राष्ट्र दल- 
बन्दी में फंसे हुए हैं, शीत युद्ध में जकड़ गये हैं, पारस्परिक विदव।स अस्त-व्यस्त हों 
गया है और नित्य नये राजन॑तिक विवाद बनते रहंते हैं इन दक्षाओं में न केवल 


ह 
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पूंजी को एक देश से दूसरे देश में स्व॒तन्त्रतापूर्वक आने-जाने की अनुमति नहीं है 
वरन्‌ विभिन्न देशों में श्रम के अनियंत्रित आवास पर भी रोक लगा दी गई है। 
उन्नीसवीं सदी में पूंजी और श्रम की गतिशीलता की बात वतंमान युग के लिये एक 
“भच रज' (५४०००८) बन गई है । दूर क्‍यों जाइये, सन्‌ 928 तक अमेरिका भी 
उदारतापूर्वक ऋण देने की नीति अपनाये हुये था और साम्राज्यवादी देशों से पूजी 
उपनिवेशों में खिची चली आती थी । इसी प्रकार श्रम भी कम विकसित देणों से 
ओऔद्योगिक देशों को बड़े प॑माने पर आता जाता था, ज॑से--अमेरिका की सम्पूर्ण 
तम्बाकू-कृषि अफ्रीका के नीग्रो दास श्रमिक ही करते थे । 

लेकिन आज दशायें बिलकुल बदल गई हैं । अब पूंजी और श्रम को स्वतन्त्र 
प्रवेश नहीं मिलता है । प्रत्येक देश ने वाहरी सब देशों से श्रमिकों के प्रवेश को रोकने 
के लिये आवास नियन्त्रण लगा रखे हैं। दो देशों के मध्य श्रम के आगगगमन में 
अत्यधिक व्यय की प्राकृतिक बाघा तो थी ही, विदेशी भाषा से अनभिज्ञता, जलवायु 
सम्बन्धी भेद, पहलपन (7090४५८) की भावना का अभाव आदि बाधायें अभी भी 
मौजूद हैं । क्रिन्तु इनके साथ-साथ एक नई बात यह है कि अब विभिन्न देशों ने कड़े 
आवास नियम बना दिये हैं| लंका व वर्मा में भारतीय श्रमिकों के निवास का प्रश्न 
सनन्‍्तोषजनक ढंग से हल नहीं हो पाया है । द० अफ्रीकी सरकार तो बहुत समय पहले 
ही बसे हुए भारतीय एवं अन्य देशों के श्रमिकों की सन्‍्तानों को निकालने पर और 
अपमानित करने पर तुली हुई है । ब्रिटेन में भी राष्ट्रणण्डलीय नागरिकों के स्वतन्त्र 
आवागमन पर रोक लगाने की त॑यारी हो रही है । ऐसी दशा में विभिन्न देशों के 
मध्य श्रम को गतिशील कंसे माना जा सकता है ? 

यही बात पूंजी के बारे में भी है । पूंजी की गतिशीलता की वास्तविक 
कसौटी यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में व्याज दरें समान होनी चाहिये । किन्तु 
ऐसी समानता देखने में नहीं आती है । विभिन्न देशों में ब्याज की बहुत ऊंची एवं 
नीची दरें प्रचलित हैं | यही नहीं, आज पूंजी कम ब्याज दर वाले देश से अधिक 
ब्याज दर वाले देश को भी सरलता से जाने को तत्पर नहीं है। उदाहरण के लिये, 
डालर पूंजी कम्यूनिस्ट चीन में जाने को कदापि तैयार नहीं । पूँजी की गतिहीनता 
का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक परिस्थितियों का अत्यन्त अस्थिर होना है। एक 
देश से दूसरे देश की पूजी के निर्यात पर रोके लगी हुई हैं तथा पिछले कुछ वर्षों 
से तो इसमें अधिक कड़ाई आ गई है । एक देश से दूसरे देश को पूजी के जाने में 
अन्य स्वाभाविक वाधायें भी हैं, जैसे-- कानूनी उपचार की कठिनाई, लाभ के हस्तां- 
तरण की असन्‍्तोषप्रद गारन्टी, हर्जाना दिये बिना राष्ट्रीयरण का भय, विदेशियों के 
प्रति अविदवास आदि । इसके अतिरिक्त, युद्धोत्तर मुद्रा-प्रसारिक परिस्थितियों ने भी 
पूंजी की अन्तर्राष्रीय गतिशीलता को कुप्रभावित किया है। 

(3) साधनों की गतिहोनता श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय को स्पष्ट करने के 
लिए पर्याप्त कारण नहीं है--प्रतिष्ठित अथंशास्त्रियों के विरोध में यह भी कहा गया 
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है कि साधनों की गतिहीनता को अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय का पर्याप्त कारण 
नहों माना जा सकता क्योंकि वह कुछ अन्य वातों पर भी निर्भर है तथा उनसे 
प्रभावित होती हैं, जैसे--प्रृधक करन्सियाँ, मौद्रिक नीति का स्वतन्त्र रूप से संचालन 
आदि । 

इस सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठित अथंशास्त्रियों ने इन 
घटकों के महत्व को भुलाया नहीं था। उनकी त्रुटि यह थी क्रि उन्होने उत्पत्ति के 
साधनों की गतिहीनता को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय का एकमात्र कारण माना। 
निष्कर्ष 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उत्पत्ति के साधनों की गतिहोनता को 
भ्रन्तराष्ट्रीय व्यापार के उदय होने का एक प्रधान कारएा माना जा सकता है। भले 
ही श्रकेला यह एक पर्याप्त कारण न हो किन्तु इसके बिना भ्रन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के 
उदय को स्पष्ट करना प्रसम्मव है। 
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भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवहा रों की विशेषतायें 

(एछ578णंत्रागह ९०7९५ ० वा(शा।वांणाओ [्‌१52९005) 

अन्तर्राष्ट्रीय एवं आन्तरिक व्यवहारों में घनिष्ट सम्बन्ध होता है । इन्हें एक 

दूसरे से बिल्कुल ही प्रथक समभना भयद्भूर भूल होगी । बाह्य संसार की दशा न 

केवल हमारे आयातों एवं निर्यातों की मात्रा को वरन्‌ अनेक आन्तरिक विषयों 

(जैसे आयकर की प्राप्ति और नये ग्रहों के निर्माण की दर) को भी प्रभावित 

करती है । फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों की कुछ 

विशिष्ट विशेषतायें हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष अध्ययन को, आवश्यक 
बनाती हैं--भले ही इसके लिये एक पृथक. सिद्धान्त की आवश्यकता न हो । ये 
बिशेषतायें निम्नलिखित हैं :-- 

(]) प्रसमान ध्राथिक प्रवस्था वाले उत्पादकों के मध्य लेन-देन - सर्वप्रथम 
सीमाओं के आर-पार आने-जाने वाले व्यक्तियों को लीजिये । (अस्थाई भ्रमण को यहाँ 
छोड़ा जा सकता है ।) अनेक व्यक्ति जो भारत में पैदा हुये ओर भारत में, ही पाले-पोसे 
गये हैं, वे लंका, बर्मा, अफ्रीका आदि देशों में जीविकोपार्जन के लिये बस गये हैं.। 
हसी प्रकार इज्धूलैंड चीन, वर्मा आदि देशों के नागरिक भारत में अपने भाग्य की 
परीक्षा के लिग्रे आते हैं। इस प्रकार का आवागमन देश, के अन्दर भी विभिन्न नगरों 
एवं गाँवों व नगरों के बीच देखा जाता है... किन्तु अन्तर्देशीय आवागमन का परिमाण: 
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अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन के परिमाण से कहीं अधिक होता है । विभिन्न देशों के बीच 
श्रम की गतिशीलता एक ही राष्ट्र के विभिन्न भागों की अपेद्षा बहुत कम होती है । 

इसके कुछ पर्याप्त कारण हैं--भाषा राष्ट्रीय रुचि एवं भावना सम्बन्धी 
भेद और आधुनिक युग में, कठोर कानूनी प्रतिवन्ध विभिन्न देशों के मध्य श्रम के 
स्वतन्त्र आवागमन में रुकावट पैदा करते हैं । इस रुकावट के गम्भीर आश्थिक परि- 
णाम होते हैं । राष्ट्रीय इकाई के भीतर एक ही योग्यता एवं परिश्रम के कार्य के लिये 
मजदूरी की दर समान होने की प्रवृत्ति दिखलातो है । एक नगर में देश के अन्य भागों 
की अपेक्षा अधिक मजदूरी कमाने का अवसर उपलब्ध होने पर श्रमिक उस नगर की 
ओर जाने लगते हैं और इससे देश के विभिन्न भागों में मजदूरी के समानीकरण को 
बढ़ावा मिलता है । लेकिन, विभिन्न देशों के बीच मजदूरी सम्बन्धी विशाल अन्तर 
विद्यमान होते हैं । उदाहरण के लिये, न्यूयार्क में वास्तविक मजदूरी का सामान्य स्तर 
लन्दन की अपेक्षा दूना है और लन्दन में यह रोम की अपेक्षा दूना है । किन्तु एक ही 
देश के अन्दर इतने विशाल अन्तर विद्यमान नहीं रह सकते हैं । श्रम की भांति पूंजी 
एवं साहस के आवागमन के बारे में भी यही बातें देखने में आती हैं । 

अत: यह निष्कषं निकलता है कि आन्तरिक व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओं के 
अधिकांश लेन-देन ऐसे उत्पादकों के बीच होते हैं जो कि समान जीवन-स्तर रखते 
हैं । जवकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तगंत प्रायः अत्यन्त असमान जीवन-स्तर रखने 
वाले उत्पादकों के लेन-देन आते हैं । इससे स्पष्ट है कि इन दो प्रकार के लेन-देनों की 
गति-विधि एवं स्वभाव को निर्घारित करने वाले रिद्धान्तों में कुछ न कुछ भेद होना 
स्वाभाविक है । 


यही सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशेष 
अध्ययन आवश्यक बनाया है। आन्तरिक व्यापार का विश्लेषण करते समय यह 
मान लिया जाता है कि एक प्रकार का कार्य करने वाले व्यक्तियों के समान जीवन- 
स्तर विद्यमान होगा । यह मान्यता पूर्णतः: सही भले न हो, किन्तु एक मोटे रूप में 
अवश्य ही सत्य है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में ऐसी मान्यता बिलकुल ही 
तुटिपूर्ण हैं, क्योंकि विभिन्न देशों में समान स्तर प्रचलित हो सकते हैं और नहीं भी 
हो सकते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाले लाभों का विश्लेषण इस समानता 
या असमानता की सम्भावना से स्थतंत्र है । प्राय: यह तर्क देना कि सस्ते विदेशी श्रम 
द्वारा बनाये गये माल के आयात को रोकना चाहिये, विषय के प्रारम्भिक सिद्धान्त 
के प्रति हमारी अज्ञानता का परिचायक है, क्योंकि इसमें ऐसी घारणा छिपी है कि 
दो प्रतिस्पर्धी देशों में मजदूरियों की असमानता कोई असाधारण बात है । वास्तव 
में, इस विशेषता की स्वाभाविक उपस्थिति के कारण ही, थान्तरिक व्यापार से पृथक 
रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के एक विशेष अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है । 
4. 4.--2. 
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(2) सरकारों से श्रसमान सुविधापें प्राप्त उत्पादकों फे बीच व्यवहार -- 
उत्पादन के लिये विशेष सुविधायें एक देश में स्थान-स्थान पर भिन्न हो सकती हैं 
तथा राजनतिक सीमाओं को पार करके विभिन्न देशों के बीच समान भी होती हैं। 
किन्तु कुछ ऐसी भी सुविधायें एवं असुविधायें हैं जोकि राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 
सह-विस्तृत होती हैं । इनसे आशय सरकार के कार्यकलापों का है । एक देश के 
नागरिकों पर समान रूप से राष्ट्रीय एवं स्थानिक कर लगते हैं, स्वास्थ्य, सफाई, 
कारखाना संगठन, शिक्षा, सामाजिक बीमा सम्बन्धी नियम, यातायात नीति, संयोगों 
पर प्रतिबन्ध, व्यापार संहिता आदि भी समान रूप से बाधित होती है। किन्तु दो 
देशों के लिये इन बातों में अन्तर होता है। यहीं पर आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के मध्य भेद का दूसरा आधार प्रस्तुत होता है। भले ही देशों के बीच श्रम 
ओर पूजी का स्वतंत्रतापूवंक आवागमन है जिससे कि मजदूरियों, ब्याज-दरों एवं 
लाभों आदि के समान रहने की प्रवृत्ति हो, किन्तु सरकारी व्यवस्था द्वारा उपलब्ध 
श्रेष्ठ लाभों के कारण एक देश में दूसरे देश की अपेक्षा वास्तविक लागतों का सामान्य 
स्तर नीचा हो सकता है। अतः आन्तरिक व्यापार वह विनिमय है जो सरकार से 
समान सुविधा प्राप्त उत्पादकों के बीच होता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वह्‌ विनिमय 
है जो सरकार से असमान सुविधा-प्राप्त उत्पादकों के बीच है । 

(3) विभिन्‍न केन्द्रीय बेंकों के प्रमाव-क्षेत्र में निवास करने वाले उत्पादकों के 
बीच ध्यवहार--अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों में विदेशी मुद्रा की समस्या उदय होती है | जब 
तक एक सामान्य मौद्रिक प्रणाली न अपनाई जायगी, तब तक उन दरों में परिवतंन 
होता रहेगा, जिन पर राष्ट्रीय मुद्रायें परस्पर बदल जाती हैं । इससे भी अन्तर्राष्ट्रीय 
लेन-देनों को विशेषता मिल जाती है । 

यदि एक सामान्य मान प्रचलित है और विदेशी विनिमय के परिवर्तन सीमा- 
बद्ध होते हैं, तो भी. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 
प्रत्येक राष्ट्रीय चलन पर उसकी अपनी सरकार एवं केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण .होता 
है । मौद्रिक प्रणाली के सुसंचालन के लिये केन्द्रीय बैंक एक विशेष नीति अपनाता है । 
किन्तु सभी देशों में एक ही समय पर यह नीति एक समान होना आवश्यक नहीं .है। 
देश की जनता से आथिक जीवन पर मौद्विक नीति का गहरा प्रभाव पड़ता है । अतः 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को उन व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो 
विभिन्न केन्द्रीय बेंकों के प्रभाव-दक्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य होते हैं। इसके 
विपरीत आन्तरिक व्यापार एक ही केन्द्रीय बैंक के प्रभाव-क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों 
के बीच होता है । 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रम बिमाजन द्वारा विदेशी व्यापार में वृद्ध 

इसके लिये कृपया अगला प्रश्नोत्तर पढ़िये । 
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भश्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जन्म का कारणश-- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन : 

“साधारएणतः दिनिमप की आ्रावइ्यकता श्रस-विभाजन के कारण उदय 
होती है भ्रोर जब श्रम-विमाजन को श्रन्तर्राष्ट्रीय श्राधार पर श्रपनाया जाता है तो 
भ्रन्तरष्ट्रीय व्यापार की श्रावइयकता पड़ती है। इस प्रकार प्रम्तरष्ट्रीय व्यापार 
श्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-विमाजन का हो एक श्रावश्यक परिणाम है |”! अतः यह प्रश्न 
उठता है कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर श्रम-विभाजन क्‍यों किया जाता है ? 


श्रन्तरष्ट्रीय श्रम-विमाजन क्यों : 

इसके लिये श्रम-विभाजन के दो पहलुओं पर विचार करना आवदयक हो 
जाता है :--प्रथम, उत्पादन क्रिया को अनेक उप-क्रियाओं में वांटना, जिससे अत्येक 
श्रमिक द्वारा किया जाने वाला कार्य सरल हो जाय और वह उसे प्रभावशाली ढंग से 
सम्पन्न कर सके; और द्वितोय, उत्पादन- यवस्था का इस प्रकार संगठित होना कि 
जो लोग किसी विशेष क्रिया को करने में विशेष सुविधा, योग्यता या क्षमता रखते हैं 
उनसे वही क्रिया कराई जाय, अन्य क्ियायें नहीं । 

जहाँ तक प्रथम पहलू का सम्बन्ध है, हम यह सोच सकते हैं किसी देश में तो 
लाखों श्रमिक होते हैं, क्या उनकी संख्या उत्पादन-क्रियाओं को अनेक सरल उप- 
क्रियाओं में बांटने के लियें पर्याप्त नहीं है ? एडम स्मिथ ने पिन-निर्माण में 8 उप- 
क्रियाओं की चर्चा की है । किन्तु, आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार पिनों का निर्माण 
करने के लिये इससे भी कई गुनी क्रियायें आवश्यक होती हैं। यदि हम विभिन्न 
वस्तुओं को उनकी विभिन्न किस्मों से जिनका प्रयोग आजकल सभ्य समाज में किया 
जाता है, तथा प्रत्येक किस्म को उसके उत्पादन के लिये आवश्यक अनेक उपक्रियाओं 
से गुणा करें, तो यह देखेंगे कि गुणनफल देश की श्रम-जनसंख्या से कहीं अधिक है । 

एक अन्य तरीके से भी श्रम-विभाजन के प्रथम पहलू पर विचार किया जा 
सकता है-- सभी वस्तुओं के लिये हमारी माँग एक समान नहीं होती है, अत: यदि 
श्रम-जनसंख्या को विभिन्न वस्तुओं की भाँग के अनुपात में विभाजित किया जाय, 
तो बहुत सम्भव है कि किसी वस्तु या वस्तुओं के लिये निर्धारित की गई श्रम-संख्या 
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उन वस्तुओं के निर्माण हेतु उपयुक्त श्रम-विभाजन करने के लिये पर्याप्त नहो। 
यदि राष्ट्र को स्वावलम्ती बनाना है, तो कम से कम प्रमुख वस्तुओं (5089]6 ((०णग- 
70065) के उत्पादन के लिए एक विशाल अनुपात में श्रमिक लगाने होगे तथा 
इससे जो श्रमिक बच रहेंगे, वे विभिन्न अन्य वस्तुओं के लिये अपर्यात्त हो सकते हैं। 
इस प्रकार, कुछ न कुछ अन्तर्राष्ट्रीय श्र म-विभाजन वांछनीय हो जाता है । 

किन्तु यह बड़े पैमाने पर अन्‍्तर्राप्ट्रीय श्रम-विभाजन होने का पर्यात्त आधार 
नहीं कहा जा सकता । अत: हमें श्रम-विभाजन के दूसरे पहलू पर ध्यान देने की आव- 
श्यकता है । जिस प्रकार दो व्यक्ति समान क्षमता वाले नहीं होते, उसी प्रकार दो देश 
भी एक सी क्षमता या सुविधायें वाले नहीं होते । जिस प्रकार एक व्यक्ति को उसी 
कार्य के करने में कुल लाभ अधिक है जिसे करने के लिये वह अधिक कुशलता एवं 
सुविधायें रखता है उसी प्रकार देशों को भी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने में 
लाभ है, जिनमें उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त हों। चूंकि प्रत्येक देश को अलग- 
अलग सुविधायें प्राप्त हैं, इसलिये वह कुछ विशेष वस्तुओं का ही उत्पादन करता है 
और अन्य वस्तुए' विनिमय (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार) द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि बड़े प॑माने पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन होने का प्रमुख 
कारण विभिन्न देशों को विभिन्न सुविधायें प्रात होना है। सुविधाओं की भिन्नता 
निम्म अन्तरों के कारण उदय होती है :-- 

(॥) प्राकृतिक साधनों फी भिन्नता--प्राकृतिक साधनों की भिन्नता द्वारा भी 
देशों को विशिष्ट सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं । उदाहरण के लिये, जिन देशों में खानें 
हैं वहाँ खनिज॑ पदार्थ निकाले जाते हैं । इससे उन देशों को, जिनमें खानों का अभाव 
है, आवश्यक खनिज पदार्थ प्रथम श्रेणी के देशों से मेंगाने पड़ते हैं। कुछ देश जलवायु 
की उपयुक्तता के कारण कहवा, चाय, रबड़ आदि को कृषि के लिये विशेष उपयुक्त 
ही संकते हैं। वहाँ इन पदार्थों के उत्पादन पर , विशेष ध्यान दिया जायेगा और इनका 
विनिमय करके अन्य देशों से अन्य आवश्यक वस्तुयें प्राप्त कर ली जावेंगी । इस प्रकार 


प्राकृतिक साधनों के अन्तर के कारण अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन आवद्यके हो 
जाता है। 


(2) जमसंल्या का झ्ससान वितरण-- यदि प्रक्रति माता ने सभी देशों को 
सभी वस्तुयें समान रूप से प्रचुर मात्रा में दी होतीं, तो भी जनसंख्या के असमान वित- 
रण के कारण विदेशी व्यापार आवश्यक हो जाता । अतः उद्योगों से सम्बन्धित कुछ 
उत्पादन-त्रियायें प्राकृतिक साधनों के निकट सहयोग से सम्पन्न की जानी आवदध्यक 
होती हैं । किन्तु अन्य क्रियायें, जो कि कच्चे माल को तैयार माल में परिणत करनें 
से सम्बन्धित हैं, प्राकृतिक साधनों से दूर के स्थानों में भी सम्पन्न की जा सकती हैं । 
अत: प्राकृतिक साधनों की क्षमता के अनुपात में अधिक जनसंख्या वॉले देश स्वेभांवतः 
अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को उन उत्पादक क्रियाओं में लगा।वेंगे, जिन्हें प्राकृतिक 
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साधनों बेः निकट ही सम्पन्न करना जरूरी नहीं है और फिर वे अपने निर्मित पदार्थों 
को कम जनसंख्या वाले प्रदेशों से कच्चे माल से विनिमय कर लेंगे । 

एक उदाहरण द्वारा उपयुक्त तक॑ को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है । 
आस्ट्रेलिया में विस्तृत मैदान हैं किन्तु जनसंख्या एवं पूंजीगत बस्तुयें वहां इनकी 
तुलना में कम हैं । अत: वह कृषि-उत्पादन में, जिनके लिये प्राकृतिक साघनों के 
अनुपात में कम श्रम व पूंजी आवश्यक होती है, विशिष्टीकरण कर लेता है । किन्तु 
इज़लेंड में, भूमि कम है जब कि जनसंख्या और पूंजी अधिक । वह उद्योगों के लिये 
विशेष उपयुक्त है चाहे उसकी भूमि गेहूँ उत्पन्न करने के लिये आस्ट्रेलिया से भी अच्छी 
क्यों न हो । औद्योगिक क्रियाएँ प्राकृतिक साधनों से टूर रह कर भी सम्पन्न की जा 
सकती हैं नवकि कृषि ज़्ियायें प्राकृतिक साधनों के निकट में ही सम्पन्न हो सकती हैं। 
अत: इज़्लेंड अपनी सम्पूर्ण जनसंख्या का सदुपयोग कृषि को अपना कर नहीं कर 
सकता । उसे उद्योगों पर ही ध्यान देना होगा और उद्योगों को चलाने के लिये कच्चा 
माल आयात करना पढ़ेगा। 

(3) मानवीय क्षमताश्रों एवं गुणों में भिन्नता- जिस प्रकार प्राकृतिक 
साघन सब देशों में भिन्न-भिन्न हैं, उसी प्रकार मानवीय गुण भी सब देशों में समान 
नहीं होते । कुछ श्रम-समूह, विशाल, मजबूत एवं शारीरिक “श्रम के लिये श्रेष्ठ होते हैं 
जवकि अन्य श्रम समूह दस्तकारी में या साहस एवं संगठन योग्यता की दृष्टि से श्रेष्ठ 
होते हैं । इन अन्तरों का कारण दीघंकालीन जातीय विशेषतायें होती हैं । कुछ सीमा 
तक राजनैतिक, सामाजिक एवं आथिक वातावरण भी, जिनमें व्यक्तियों का जन्म 
एवं भरण-पोषण होता है, उक्त अन्तरों के लिये उत्त रदायी हैं । कारण कुछ भी हों, 
इतना तो स्पष्ट है कि मानवीय क्षमताओं की भिन्नता के कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
विभाजन एवं व्यापार लाभदायक हो जाता है । जिन क्रियाओं में शारीरिक श्रम की 
अधिक आवश्यकता पड़ती है उन्हें उन देशों में अपनाया जायेगा जहाँ मजबूत एवं 
स्वस्थ जनता का निवास है । इसके विपरीत, जिन क्रियाओं में बुद्धि, संगठन, योग्यता 
व साहस की अधिक आवश्यकता पड़ती है उन्हें प्रगतिशील, शिक्षित एवं वैज्ञानिक 
ज्ञान सम्पन्न निवासियों वाले देश द्वारा अपनाया जायेगा । पराधीन भारत में टेकनीकल 
ज्ञान की कमी के कारण ही उद्योग-धन्धों का विकास नहीं किया जा सका था तथा 
वह एक कच्चा माल उत्पन्न करने वाला देश ही वना रहा । 

(4) पूंजीगत वस्तुन्नों को संचित पूति में भिन्नता--प्रत्येक देश में पूंजीगत 
वस्तुओं की संचिंत पूर्ति (8०००7०।७(८१ 50999) भिन्न-भिन्न [होती है । कुछ देशों 
में शताब्दियों के संचय द्वारा स्थिर (ग/०0) एवं चल पू'जी (जैसे रेल-मांगं, इमारतें, 
मशीर्में आदि) विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं । ऐसे देशों के उदाहरण हैं इंगलैंड एवं 
अमेरिका । ये देश औद्योगिक उत्पादन में विशिष्टीकरण कर रहे हैं । किन्तु अन्य 
देशों में (जैसे भारत एवं मिस्र) पूंजी की कमी है, जिससे उन्होंने कृषि उत्पादन में 
विशिष्टीकरण किया, क्योंकि इसमें पूंजीगत साज्-सम्रान की कम्त भ्रावश्यकता पड़ती 
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है । यही नहीं, विभिन्न राष्ट्रों में संचित की गई पूंजी के प्रकारों में भी बहुत अन्तर 
होता है । 

(5) राजनंतिक एवं सामाजिक वातावरणा फी भिनष्नता --उपरोक्त आर्थिक 
अन्तरों के अतिरिक्त, हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न देशों की राजनैतिक एवं 
सामाजिक जलवायु में भी बड़े अन्तर हैं । स्थायी सरकार एवं कन्जर्वेटिव प्रथाओं 
वाले देशों में दीघंकालीन पूंजी के विनियोग वाले विशाल औद्योगिक संगठन उदय 
हो जाते हैं; किन्तु पिछड़े हुये कुशासन वाले एवं अशिक्षित देशों में बड़े पैमाने के 
उद्योगों के विकास के लिये परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं। 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल एवं जलवायु लोगों 
की रुचि एवं योग्यता, पूंजीगत वस्तुओं की पूति, राजन॑तिक एवं सामाजिक वातावरण 
तथा जनसंख्या तक सम्बन्धी अन्तरों के कारण कुछ देश अन्य देशों की अपेक्षा कुछ 
वस्तुओं के उत्पादन में विशेष सुद्िधायें रखते हैं, जिससे उन्हें इन्हीं वस्तुओं के उत्पा- 
दन में विशिष्टीकरण करना लाभदायक होता है। जैसा कि हम पहले संकेत कर 
चुके हैं, अधिकांश अन्तरों के बने रहने का सुख्य कारण साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय 
गतिहीनता है । 
कोई देश किसी एक ही वस्थु के उत्पादन पर श्पना सारा ध्यान क्‍यों नहीं देता ? 

स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्पूर्ण विश्व की देष्टि से अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
समाज के लिये लाभदायक होता है। यदि अन्‍्तर्राष्रीय विनिमय पर से प्रतिबन्ध हटा 
लिये जायें, तो विश्व में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पहले से कहीं 
अधिक मात्रा में सम्भव हो जाता है । किन्तु, कुछ दशाओं में कहा जाता है कि 
सम्बन्धित देशों को हानि उठानी पड़ सकती है अर्थात्‌, अन्तर्राष्रीय समाज की हृष्टि 
से तो अम्तर्राद्रीय व्यापार लाभदायक होता है किन्तु एक व्यक्तिगत राष्ट्र के दृष्टि- 
कोण से यह हानिप्रद हो सकता है। अतः राष्ट्रीय हित सुरक्षित रखने के लिये. 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं । निम्न दशाओं में राष्ट्रीय . हित 
अन्तर्राष्ट्रीय हितों से टकराता है :-- 

(7) रोजगार-स्तर-- एक राष्ट्र आयातों को कम . और निर्यातों को बढ़ा 
कर अपने यहाँ रोजगार-स्तर ऊंचा कर सकता है। शुद्ध निर्यात में वृद्धि एक नवीन 
विनियोग के समान है । अन्य विनियोग के समान उसका भी गृह-आय एवं रोजगार 
पर “गुणक प्रभाव' पड़ता है | इसे प्रायः विदेशी व्यापार ग्रुणक' (फण्रथं870 ॥7806 
]४०।४७०॥०7) कहते हैं अथात्‌, शुद्ध निर्यात में वृद्धि होने से-आय एवं रोजगार इस 
शुद्ध वृद्धि की अपेक्षा कई गुना वढ़ जाता है। निर्यात में वृद्धि होने से-उत्पादन बढ़ता 
है और उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं । 

किन्तु, उक्त तक॑ बा गम्भीरतापूर्वक विद्लेषण करने से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचेंगे कि कोई राष्ट्र शुद्ध निर्यात बढ़ा कर केवल अस्थायी लाभ ही उठा सकता है।। ; 
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इसका कारण भी स्पष्ट है, यदि प्रत्येक राष्ट्र निर्यात करना ही पसन्द करें, तो फिर 
कौन राष्ट्र आयात करना चाहेगा ? जैसे ही एक राष्ट्र अन्य देशों से आयात पर 
प्रतिबन्‍्ध लगायेगा, वैसे ही अन्य देश भी उसके विरुद्ध प्रतिवन्‍्ध लगा सकते हैं। ऐसी 
दशा में रोजगार-वृद्धि कैसे होगी ? 


(2) श्रमिकों का श्रावास-प्रवास-- यदि सम्पूर्ण संसार का आर्थिक कल्याण 
करना ही उद्देश्य हो, तो अन्तर्राष्ट्रीय आवास-प्रवास उस दशा में होना जरूरी है 
जवकि एक देश में वास्तविक मजदूरियाँ दूसरे देशों से अधिक हों । किन्तु ऊँची मज- 
दूरी वाले देशों के मजदूरों के लिये, कम मजदूरी वाले देशों से मजदूरों का आवास 
बहुत बड़ी वित्तीय हानि का कारण हो सकता है । उदाहरण के लिये, यदि अमेरिका 
में मजदूरों का आवास होने लगे और ये मजदूर अमेरिकन मजदूरों के स्थानापन्न बन 
सकते हों, तो सम्पूर्ण विश्व में मजदूरों के लिये औसत वास्तविक मजदूरियाँ बढ़ 
जायेंगी किन्तु वर्तमान अमेरिकन मजदूरों की मजदूरी एवं आय कम हो जायेगी। अतः 
कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हितों का एक ऐसा संघ है, जिसे 
तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त को लागू करते समय नहीं भुलाना चाहिये। साधनों के 
अन्तर्राष्रीय वितरण की एक दी हुई दशा में तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त लागू होता 
है । किन्तु उक्त सिद्धान्त यह नहीं कहता कि साधनों के अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तर से 
प्रत्येक राष्ट्र को तब भी लाभ पहुंचेगा जबकि इस स्थानान्तर से विष्व का औसत 
जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है। 


(3) एक वेश द्वारा एकाधिकारी के समान व्यवहार-- जिस प्रकार एक 
घरेलू एकाधिकारी (9077658० )(४०॥०७०॥50) अपनी उत्पत्ति को सीमित करके 
लाभ उठाता है, उसी प्रकार एक देश भी कभी-कभी व्यापार को सीमित करके लाभ 
उठाने की चेष्टा कर सकता है । किन्तु यह जरूरी नहीं है कि उसका ऐसा प्रयास सफल 
ही हो जाय । क्योंकि, एक तो अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी को अन्य देशों की सम्भावित 
प्रतिस्पर्धा का भय रहेगा और दूसरे उसके द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों की प्रतिक्रिया 
स्वरूप दूसरे देश भी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। ऐसी दशा में विनिमय में 
कमी होने से दोनों ही देश हानि उठायेंगे । इस प्रकार केवल अस्थायी रूप से ही 
कोई देश शेष विश्व के द्वितों का वलिदान करके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा कर 
लाभान्वित हो सकता है । अधिक सम्भावना तो यही है कि सभी देशों को अन्त में 
हानि उठानी पड़ेगी । 

ऐसे राष्ट्रों के उदाहरण जो कि एकाधिकारी की भांति चलने का प्रयास कर 
रहे हैं, सोवियत रूस आदि हैं जहाँ विदेशी व्यापार सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत 
केद्वित हो गया है। कुछ सीमा तक अन्य देशों ने भी अपने विदेशी व्यापार का 
सरकारी एजेन्सी के अन्तगंत केन्द्रीयकरण किया है। ब्राजील की कॉफी (९०8००) 
इसका उदाहरण है । 
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(4) श्रविकसित क्षेत्रों को विकास--जब कोई घनी देश अविकसित देशों को 
ऋण देता है तो इसके परिणामस्वरूप धनी देश की स्थिति दुर्बल हो जाती है, 
क्योंकि ये नये श्रेत्र उसके प्रतिस्पर्धी उद्योग विकसित कर लेते हैं। किन्तु यह तर्क 
भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अधिकतर नय्रे उद्योग प्रत्यक्ष रूप से प्रति- 
स्पर्धात्मक नहीं होते । फिर, यदि नये देश विदेशों में बेचते हैं तो वे खरीदने भी तो 
लगते हैं । 

(5) युद्ध--हितों के संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण अर्थशास्त्र के बाहर का 
है और युद्ध एवं युद्ध के लिए तैयारी से सम्बन्धित है । कोई भी राष्ट्र यह नहीं चाहेगा 
कि उसे आवश्यक कच्चे मालों एवं निर्मित पदार्थों के लिए अपने सम्भावित शत्रुओं 
पर निर्भर रहना पड़े । वह स्वयं भी अपने सम्भावित शत्रुओं की शक्ति को बढ़ाने में 
सहयोग देना पसन्द नहीं करेगा । 
निष्फर्ष--प्रन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार की श्रपवादपूर्ण वश'्ये : 

इस एक प्रमुख अपवाद को छोड़कर, आथिक एवं राजनंतिक दृष्टिकोण एक 
ही दिशा को सूचित करते हैं कि व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं लेन-देन स्थायी 
शान्ति का सबसे ठोस आधार हैं । 


ध्रध्याय 2 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त 
(एाप्तएइ0एार5ड 09 वरराफ्राप&ता704, व३5790४७) 
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प्रन्तर्राष््रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त तथा इसके 
द्वारा श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का स्पष्टीकररा 

रिकार्डो के समय में “संरक्षणवादियों (7070९८४०४७५७$) एवं. निर्वाघा- 
वादियों (7८८ [790९5) के मध्य बड़ा वाद-विवाद चल रहा था। संरक्षणवादी 
प्रायः यह तर्क लेते थे कि अनाज और अन्य क्षि-वस्तुयें रूस या पौल॑ण्ड से क्‍यों 
मेंगाई जायें जबकि इंगलैंड इन दोनों ही वस्तुओं को उसी प्रकार उत्पन्न कर सकता 
है जिस प्रकार कि रूस या पथोल॑ण्ड करते हैं । इसके उत्तर में रिकार्डो ने कहा-- 
(“'क्योंकि) इंगलैंड को कपड़े या अन्य निर्मित वस्तुर्यें बनाने एवं निर्यात करने में 
कृषि वस्तुओं के बनाने और निर्यात करने की अपेक्षा अधिक लाभ है ।” वास्तव में, 
विदेशियों को कपड़ा बेच कर इंगलेंड अधिक मात्रा में अनाज मेगा लेता है 
तथा इस प्रकार अधिक अनाज का उपभोग करने में समर्थ होता है। अपने इस 
विचार को उन्होंने निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया-- 

“दो व्यक्ति जूते ओर टोप दोनों ही प्स्तुयें वना सकते हैं और इनमें से एक 
व्यक्ति दूसरे की भपेक्षा इन दोनों ही कार्यों में अधिक कुशल है। किन्तु, टोपों के 
बनाने में वह अपने प्रतिस्पर्धी की अपेक्षा £ अथवा 20% से अधिक कुशल है जबकि 
जूते बनाने में वह उससे $ या 333% अधिक कुशलता रखता है । ऐसी दशा 
में क्या दोनों के हित में न होगा कि कुशल व्यक्ति केवल जूतों का ही उत्पादन 
करे और कम कुशल व्यक्ति केवल टोप ही. बनाये ।'! 


], “यज्ज0 घल्ण व 0०09 780० 580०5 8॥0 ॥8(5, &70 0॥6 45 $्प्रछ्ध्रांगः 
॥0 6 ०फ्रथ 900 ००(७०9॥०0७ ; 900 ॥ 8478 ४8६५ ४९ बा 
67०० 5 ०0706८(97 09 ०006 #/0 ० 20% ४706 उघ ग्राब्ांत08 50065 
॥6 ९ ०९९] 9॥7 097 ०76 फ्रांव ० 333%. शा ६ ॥00 ७० (07 
]स्‍/श850 0 90 पाबा 6 5एफ्लांण गा आठ्पात €०एछ09/ फ्रांपरछा' 
छलएडएढा५ व 778 शऔ005, रात (6 मालिक ग्राबा) ॥ 0५) $।,|.। 
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तुलनात्मक लागत सिद्धान्त संक्षेप में : 

तुलनात्मक लागत का सम्पूर्ण प्रतिष्ठित सिद्धान्त रिकार्डो के उक्त संक्षिप्त 
विचार की एक विपद व्याख्या मात्र है। कोई देश किन दो वस्तुओं का आयात एवं 
किन वस्तुओं का निर्यात करेगा, इस प्रश्न का उत्तर प्रतिष्ठित सिद्धान्त निम्न प्रकार 
से देता है :- भ्रत्येक देश उन वस्तुप्नों का उत्पादन करेगा जिनकी उत्पत्ति के लिये यह 
प्रपनी जलवायु, मिट्टी की विशेषताश्रों एवं भ्रन्य प्राकृतिक साधनों, देशवासियों को.. 
स्वाभाविक एवं प्राप्त क्षमतात्रों तथा वास्तविक पूजी (जो कि देश फो श्रपने मृतकाल 
से उत्तराधिकार में प्राप्त हों, जेसे इमारतें, प्लान्ट एवं साज सामान झौर यातायात के 
साधन) के कारए विशेष रूप से उपयुक्त हो | वह केवल इन्हों वस्तुओं के उत्पादन 
पर झ्नपना ध्यान केन्द्रित करेगा श्रौर उन्हें श्रपनी श्राववघकता से भी भ्रधिक उत्पादन 
करेगा ताकि इनकी प्तिरिक्त उपज को बदले में देकर वह प्रन्य देशों से ऐसी बस्तुयें 
प्राप्त कर ले जिनके उत्पादन में उसे कम सुविधायें हैं या जिन्हें वह बिल्कुल भो 
उत्पन्न नहीं कर सकता । 

मान लीजिये कि केवल दो देश हैं । प्रत्येक देश उन वस्तुओं के सम्बन्ध में 
तो अपनी आवश्यकतायें स्वयं ही पूरी करेगा, जिनके लिये दोनों देशों में लगभग 
समान (०५००)) परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं या जिन्हें यातायात नहीं किया जा सकता 
अथवा जिनके यातायात का व्यय विशिष्टीकरण से होने वाले लाभ से अधिक होता 
है । किन्तु (यदि सम्बन्धित देशों में व्यापार पर प्रतिबन्ध नहीं है, तो) अन्य वस्तुओं 
के उत्पादन में श्रम-विभाजन को अपनाया जायेगा। इस श्रम-विभाजन के कारण 
सम्पूर्ण विश्व लाभान्वित होता है, क्योंकि इससे प्रत्येक वस्तु अधिक उत्पन्न होने 
लगती है । 
लागत भिन्नताप्नों का सिद्धांत (00०7९ ० ९0०5६ ए॥छ्िशा००७) 

अन्तर्राष्रीय श्रम विभाजन का अधिक शुद्धता से विवेचन करने: के लिये 
लागत भिन्नताओं के सिद्धान्त (00०776 ० (०४६ 7)0००7०९८) पर विचार 
करना आवश्यक है, क्योंकि तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त इसका ही एक विशिष्ट 
रूप है। क्‍या एक देश दूसरे देश की अपेक्षा एक विशेष वस्तु का उत्पादन करने में 
अधिक योग्य है ओर यदि है, तो किस सीमा तक है, इसे सही-सही उस, अन्तरःसे 
जाना जा सकता है जो उस वस्तु की एक इकाई के उत्पादन फरने की लागतों में उनः 
देशों में हो । वही देश उस विशेष वस्तु के उत्पादन के लिये अधिक उपयुक्त कहा 
जायेगा जो उसे अधिक सस्ता (अर्थात्‌ प्रति इकाई कम व्यय पर) बना सके । 

इस सम्बन्ध में प्रतिष्ठित अर्थंशास्त्रियों ने मूल्य के अम-लाॉगत-सिद्धान्त' 
(7.800ण (०५४ 7॥००५ ० ५००९०) का प्रयोग किया है, जो यह बंतलाता है कि 
वस्तुयें एक दूसरे से, अपने में निहित श्रम की सापेक्षिक मांत्राओं के अनुसार, विनिमय 
की ,जाती हैं अर्थात्‌ समान मूल्य वाली, वस्तुओं की मात्रायें श्रम की बराबर-बराबर 
मात्राओं का प्रतिनिधित्व करती हैं । ३3७४ 
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अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार में उत्पादन लागतों के अन्तर निम्न प्रकार के हो 
सकते हैं :--- 
(7) लागतों में पूर्ण या निरपेक्ष श्रन्तर (4050000९ (०५४ फावलिशाल०५) : 

कुछ देशों को प्रकृति की विशेष उदारता के कारण अन्य देशों की तुलना 
में कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिये विशेष प्राकृतिक सुविधाये (जैसे कुछ विशेष खनिज 
सम्पत्ति का मिलना, भूमि की बनावट भादि) होती हैं, जिससे वे देण ऐसी वस्तुयें 
बहुत ही कम लागत पर उत्पन्न कर लेते हैं और अन्य देश इन वस्तुओं के लिये उन 
देशों पर निर्भर रहते हैं । इस प्रकार के व्यापार को जन्म देने वाली दशा को लागतों 
का निरपेक्ष प्रन्तर (8950006 ठालिशा९०५ व ००५) कहते हैं ॥ भारत को विशेष 
प्राकृतिक सुविधायें प्राप्त होने के कारण वह अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम लागत 
पर जूट उत्पन्न कर लेता है जिससे अन्य देश इस वस्तु के लिये भारत पर बहुत कुछ 
निर्भर रहते हैं । लागतों के निरपेक्ष अन्तर की दशा को निम्न प्रकार स्पष्ट किया 
जा सकता है :-- 





'अ' देश में उत्पादन लागत “ब' देश में उत्पादन-लागत 





(श्रम-इकाइयाँ ) (श्रम-इका इयाँ) 
एक इकई क वस्तु. 0 20. ह 
एक इकाई ख वस्तु 20 ]0 


उपरोक्त लागत स्थिति से यह प्रगट होता है कि प्रत्येक देश एक वस्तु को 
दूसरे देश की अपेक्षा निरपेक्ष रूप से कम लागत पर बना सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के अभाव में, जबकि दोनों ही देश दोनों ही वस्तुयें बनाते हैं, अ देश में क 
वस्तु की ] इकाई का विनिमय ख वस्तु की ३ इकाई से होगा ओर ब देश में क 
वस्तु की इकाई का विनिमय ख वस्तु की 2 इकाई से होगा । स्पष्ट है कि यदि अ 
देश क वस्तु का निर्यात करने लगे, तो वह इसकी | इकाई के विनिमय में व देश से 
ख वस्तु की 2 इकाईयाँ प्राप्त कर सकता है जब्रकि स्वयं अपने यहाँ वह ३ इकाई ही 
प्राप्त करता है । इसी प्रकार, यदि ब देश ख वस्तु का निर्यात करे, तो बह इसकी [ 
इकाई के बदले में अ देश से क वस्तु की 2 इकाइयाँ पा सकता है जबकि स्वयं अपने 
यहाँ $ इकाई ही श्राप्त कर सकता था। अतः निरपेक्ष लागत-अन्तरों की दशा 
में अ देश का वस्तु के उत्पादन में ओर व देश ख वस्तु के उत्पादन में विशिष्टी- 
करण करके तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा लाभ उठा सकते हैं । यह कहना 
अनावष्यक है कि ऐसी दशा में श्रम-विभाजन को अपनाने से कुल उत्पत्ति में वृद्धि 
हो जावेगी । 
(2) लागतों का तुलनात्मक श्रन्तर ((णराएश्चा॥ना४९ 79ट्शालट5 ९०५0) : 

विश्व के व्यापार का काफी बड़ा भाग लागतों में निरपेक्ष अन्तरों पर आधघा- 
रित है । समशीतोष्ण एवं उष्ण कटिवन्धों के मध्य तथा. उवंरा भूमि वाले कृषक 
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देशों तथा कोयले व लोहे की खानों वाले औद्योगिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार 
इसी श्रेणी का है। किन्तु रिकार्डो इस स्थिति को कम प्रचलित (!) मान कर एक 
अन्य स्थिति से अपने सिद्धान्त का विवेचन प्रारम्भ करते हैं, जो उनकी सम्मति में बहुत 
प्रचलित है। वे यह कल्पना करके चलते हैं कि दो देशों में एक देश दोनों ही वस्तुयें 
दूसरे देश की अपेक्षा कम श्रम-लागत पर बना सकता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
निम्न स्थिति को उदाहरण स्वरूप लिया है :-- 


इज्धलंण्ड में उत्पादन लागत; पुतंगाल में उत्पादन लागत 


(श्रम-घण्टे ) (श्रम-घण्टे ) 
कपड़े की एक इकाई ]00 90 
शराब की एक इकाई ]20 80 





यदि ऐसी लागत स्थिति (205६ (७७४००) किसी देश के दो जिलों में होती 
तो समस्त वस्तुयें उसी जिले में उत्पन्न की जातीं, जहाँ कि लागतें कम हैं और श्रमिक 
भी प्रतिकूल जिले से अनुकूल जिले में चले जाते । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
उत्पत्ति के साधनों के लिये प्रायः यह संभव नहीं होता कि वे एक देश से दूसरे देश 
को चले जायें इस गतिहीनता के होते हुये भी, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह प्रमाणित 
किया कि अस्‍्तरष्ट्रीय श्रम-विभाजन होगा । उन्होंने यह भी दिखाया कि इससे दोनों 
ही देशों को लाभ होगा । 

उक्त उदाहरण में पुतंगाल को उत्पादन की दोनों शाखाओं में निरपेक्ष श्रेष्ठता 
प्राप्त है किन्तु यह श्रेष्ठता कपड़े की अपेक्षा शराब में अधिक है। इस दशा में यह 
कहेंगे कि पुतंगाल को शराब के उत्पादन में एक तुलनात्मक लाभ (णाएथनऑए० 
80५9॥(926) है, क्‍योंकि इसमें उसका लागत अन्तर (ए०श-वाॉलि००००) 
(20 -- 80) कपड़े में उसके लागत अन्तर (00--90) की अपेक्षा अधिक है अथवा 
लागत-अनुपात (2०७६ 7900) की दृष्टि से देखने पर, वच्निठ्च < इ 00 । 

रिकार्डो यह मान कर चलते हैं कि इस समय उक्त देशों में कोई वस्तु-ब्याप्रार 
नहीं होता है । ऐसी दशा में सापेक्षिक लागतों के अनुसार इज़ूलण्ड ओर पुततंगाल में 
निम्न विनिमय-अनुपात प्रचलित होंगे :-- 

इृज़लैण्ड--- ] इकाई शराब +» *2 इकाई कपड़ा, 

पुतंगाल-- 9 इकाई शराब +5 8 इकाई कपड़ा, अथवा 

] हकाई शराब +- 0:88 इकाई कपड़ा ॥ 

यदि इन दोनों देशों में व्यापार आरम्भ हो जाय, तो स्पष्टतः पुर्तगांल के 
लिये यह लाभदांगक होगा कि वह इंगलेंड को शराबे भेजे, जहाँ से इसकी एंक इफाई 
के बदले :2 हकाई कपड़ा मिल सकता है, इसबिये पुर्तगाल कपड़े को छोड़ कर केवल 
शराब का ही उत्पादन करने लगेगा। दूसरी ओर, इंगलैंड कपड़े के उत्पादन में 
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विशिष्टीकरण करके और पुतंगाली शराब से कपड़े का विनिमय करके बहत कम व्यय 
पर शराब प्राप्त कर सकता है । जब तक पुतंगाल को ] इकाई शराब के बदले 0 ९8 
इकाइयों से कुछ भी अधिक कपड़ा मिलता रहेगा और इज्धलेंड को ] इकाई शराब के 
लिये :2 इकाइयों में कुछ भी कम कपड़ा देता रहेगा, तब तक दोनों देश अन्त- 
रप्ट्रीय व्यापार से लाभान्वित होंगे। अत: ] इकाई शराब के बदले 0:88 इकाई 
कपड़ा से लगा कर ] इकाई शराब के बदले -2 इकाई कपड़ा मिलने तक का कोई 
भी अनुपात दोनों देशों के लिये लाभदायक है। मान लोजिये | :] का विनिमय 
अनुपात प्रचलित हो जाता है। ऐसी दशा में पुतंगाल इंगलैंड की ] इकाई शराब 
(5-80 घण्टे श्रम) भेज कर वहाँ से ] इकाई कपड़ा मँयगा सकता है, जिसका उत्पादन 
स्वयं करने पर उसे 90 घण्टे श्रम व्यय करना पड़ता । इस प्रकार उसे 0 घण्टे श्रम 
की वचत हो जाती है । दूसरी ओर इंग्लैंड भी पुर्तंगाल को ] इकाई कपड़ा (->00 
घण्टे श्रम) भेज कर वहाँ से ] इकाई शराब मेगा सकता है, जिसका उत्पादन स्वयं 
करने में उसे 20 घण्टे श्रम व्यय करने पड़ते । इस प्रकार उसे भी लाभ होता है जो 
कि इस उदाहरण में 20 घण्टे श्रम के बराबर है । 

परिणामत: प्रत्येक देश उत्पादन की उस शाखा में विशिष्टीकरण करने 
लगता है, जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त है और इस प्रकार अपने उत्पत्ति के 
साधनों की निश्चित मात्रा से बह अधिक कुल उत्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ होता है । 
(3) समान लागतों की दक्षा में कोई व्यापार नहों 

इस भ्रकार, श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (कि 
श्रन्तरष्ट्रीय श्रम विभाजन श्रौर व्यापार का क्या कारण है) का उत्तर हमें मिल 
गया है। हमने यह देख लिया है कि दो देझ्ञों में वस्तुश्रों के उत्पादन में लागत- 
भिन्नतायें होने के कारण ही श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन श्रोर व्यापार सम्मव होता 
है । यदि लागत सम्बन्धी श्रम्तर न हों तो कोई न्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मव नहीं 
होगा । यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है :-- 
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“झ्र' वेद में उत्पादन 'ब! देश में उत्पादन 
लागत लागत 
(श्रम इकादइयाँ) (श्रम हकाइयाँ) 
एक इकाई क वस्तु 80 8 
एक इकाई ख वस्तु 5 4 





उक्त उदाहरण से “अ' देश क वस्तु की एक इकाई को उत्पन्न करने में 0 
श्रम इकाइयाँ लगाता है जबकि “ब” देश 8 श्रम इकाइयाँ,। ख वस्तु की एक इकाई के 
उत्पादन में अ देश 8 और ब देण केवल 4 श्रम इकाइयाँ लगाता है | स्पष्ट है कि भर 
की अपेक्षा व देध दोनों ही वस्तुर्ये सस्ती उत्पन्न कर लेता है। किन्तु दोनों देशों के 
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लागत-अनुवात (अ देश में ।0 : 5 और ब देश में 8 : 4) वराबर हैं। इससे किसी 
भी देश को व्यापार से लाभ नहीं होगा । अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित नहीं 
होगा । मान लीजिये 'अ' देश “व” देश को “कद वरतु की 00 इकाई भेजता है। 
इसके बदले में उसे वहाँ से ख वस्तु वी 50 इकाइयाँ प्राप्त होंगी । इतनी ही मात्रा 
में ख वस्तु उसे स्वदेश में ही प्राप्त हो सकती थी । स्पष्टतः क वस्तु के निर्यात से अ 
देश को कोई लाभ नहीं हुआ । 

इस प्रक्नर लागत विभिन्नताओं के शिद्धान्त के उक्त विवेवन से यह निष्कर्ष 
निफलता है कि जब उत्पादन लागत में निरपेक्ष या तुलनात्मक भ्रन्तर होते हैं तब ही 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उदय होता है । 'समान श्रन्तरों' की दा में श्रन्तर्राष्ट्रीव व्यापार 
नहीं किया जायेगा । श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त लागत भिन्‍नताष्नों के 
सिद्धान्त (0०९०776 ० (०॥एश9(४९ (०५५) का ही एक विज्येप रूप है। 
तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की झालोचनायें है 

कुछ समय पहले तक रिकार्डो द्वारा प्रतिषादित तथा मिल द्वार संशोधित 
अन्तर्राष्टीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (अथवा तुलनात्मक लागत सिद्धान्त) 
सबसे सर्वेमान्य स्पष्टीकरण समभा जाता था । एल्सवर्थ (8॥5$७०0॥) ने बताया 
है कि प्रतिष्ठित सिद्धान्त को इतना ही निरपेक्ष सत्य और निविवाद माना जाता था 
जितना कि उत्पत्ति ह्ास नियम अथवा श्रम विभाजन को । लेकिन सिद्धान्त का 
सैद्धान्तिक ढाँचा तो प्रारम्भ से ही आलोचना का विषय रहा है, विशेषतः इस कारण 
कि इसकी आधार-शिलायें हैं बहुत दुबंल । आधुनिक युग में तो ओहलिन, ग्राहम 
आदि प्रसिद्ध लेखकों द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धान्त की कठु आलोचनायें हुई हैं । इन 
आलोचनाओं का सार नीचे दिया गया है :-- 

(]) मौद्धिक लागतों के बजाय श्रम लागतों पर जोर--रिकार्डो के तुलनात्मक 
लागत सिद्धान्त में उत्पत्ति के मूल्य संबंधी अन्तर (०० एव०७१००) के बजाय 
सापेक्षिक श्रम-लागतों पर बल दिया गया । इसी कारण इस सिद्धांत की बहुत आलो- 
चना हुई । आलोचकों का कहना है कि सापेक्षिक मूल्य के स्पष्टीकरण के रूप में 
मूल्य के श्रम सिद्धान्त को ।9 वीं शताब्दी में ही अस्वीकार किया जा चुका था। फिर 
इसे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का आधार बनाने की क्‍या आवश्यकता थी । श्रम-लागत 
दृष्टिकोण उत्पत्ति--साधनों के परिवर्तन शील संयोगों के तथ्यों से मेल नहीं रखता 
अकेले मौद्रिक लागत ही तुलना का सर्वोत्तम आधार बन सकती है । अतः आलोचकों 
का मत है कि श्रम-लागत के दृष्टिकोण को छोड़ देना चाहिये और बन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
को कीमतों के संदर्भ में विश्शेषित करना चाहिये, क्‍योंकि यह कीमतें ही तो हैं, जो 
कि यह निर्धारित करेंगी कि कौनसी वस्तुयें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करेंगी तथा 
कौन देश उन्हें उत्पन्न करेगा । 4 

(2) बढ़ती हुई एवं घटतो हुई लागतों को उपेक्षा-यह सिद्धान्त स्थिर 
लागतों (८००५४४०४ (०$५$) के आधार पर बनाया गया है जबकि वास्तविक संसार 
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में वस्तु्यें या तो बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत या घटती हुई लागतों के अन्तगंत 
उत्पन्न की जाती हैं । 

(3) श्रम को दो देशों के मध्य पूर्ण गतिहीन तथा देश के श्रन्दर पूर्ण गति- 
शील समभना--रिकाडिबन सिद्धान्त के इस अंग को सबसे अधिक आलोचना हुई है । 
श्रम की गतिशीलता न तो एक देश के विभिन्न नगरो या प्रदेशों के मध्य पूर्ण होती 
है ओर न ही विभिन्‍न देशों के मध्य बिलकुल ही अनुपस्थित होती है। केनेंस 
((०॥7८55) के शब्दों में 'अ-प्रतिस्पर्घी वर्गों? (0४०0 (०7ए०४०४ 67009७) की 
विशेषता एक देश की आन्तरिक व्यवस्था में ही नहीं वरन्‌ विभिन्‍न देशों के मध्य भी 
पाई जाती है । एक ही देश के अन्दर भी श्रमिक सदा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 
स्वतन्त्रतापूवंक नहीं आते-जाते | यही बात विभिन्‍न देशों और विभिन्‍न क्षेत्रों में 
विभिन्‍न मजदूरियाँ और व्याज दरें विद्यमान होने से स्पष्ट है। एक निम्न उद्योग से 
उच्च उद्योग को भी श्रम व पूंजी सरलता से नहीं जाते, वरव्‌ धीरे-धीरे स्थानान्तरित 
होते हैं । इससे एक दीघं अवधि तक साधनों की गतिहीनता कीमतों को तथा इनके 
ढारा अन्तर्राष््रीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती रहती है । इस 
सम्बन्ध में वास्तविक रोचक वात यह है कि साथनों की आन्तरिक गतिहीनता वास्तव 
में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का परिणाम है, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन 
के विशिष्ट रूप को अपनाने वाला देश अन्य वैकल्पिक रूपों को अपनाने में असमर्थ 
रहता है । 

(4) प्रतिष्ठित श्रर्थशास्त्रियों के समस्त कत्पनाग्रों को सही मानते हुये भी 
देश के बीच पूर्ा-विभाजन संभव नहीं है--ग्राहम (5थाध्ाा)) ने कई उदाहरण 
देकर अपूर्ण विशिष्टीकरण को स्पष्ट किया है । यदि हम दो देशों पर विचार करें, 
जिनमें एक बहुत बड़ा और एक छोटा देश हो तो छोटे देश के लिये पूर्ण एक वस्तु के 
उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करना संभव हो सकता है लेकिन बड़े देश के लिये 
नहीं । उदाहरणा्ं, भारत जैसा एक बड़ा देश वर्मा ज॑से एक छोटे देश से व्यापार 
करता है । भारत की तुलना में वर्मा कपास की अवेक्षा चावल अधिक सस्ता उत्पन्न 
कर सकता है । तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुसार वर्मा चावल में और भारत 
कपास में विशिष्टीकरण करेगा । किन्तु एक छोटा देश होने के कारण वर्मा नतो 
भारत की सम्पूर्ण कपास को जो विशिष्टीकरण के अन्तगंत उत्पन्न की जायेगी, खरीद 
सकता है और न चावल सम्बन्धी उसकी सम्पूर्ण आवश्यकता को ही पूरा कर सकता 
है । अत: जबकि वर्मा के लिये पूर्ण विशिष्टीकरण करना संभव है तब भारत के लिये 
ऐसा करना संभव नहीं है । !" 

इसी प्रकार जब व्यापार की वस्तुयें वरावर मूल्य की नहीं हैं, जैसे कपडा व 
दियासलाई, तो कम मूल्य वाली वस्तु में विशिष्टीकरण करने वाला देश भपूर्ण विशिष्टी- : 
करण ही कर सकेगा, क्योंकि उसके सम्पूर्ण निर्यातों का मूल्य उसकी व्त्र सम्बन्धी 
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक न होगा । अतः उसे वस्त्र और दियासलाई 
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दोल़ों ही वस्तुओं का निर्माण करना होगा । इस दशा में सम्पूर्ण लाभ कपड़ा उत्पादन 
मैं विशिष्टीकरण करने वाले देश द्वारा ही रख लिया जाता है। चूंकि तुलनात्मक 

्जः लागत का सिद्धांत इन बातों की कल्पना नहीं करता, अतः वह दोपपूर्ण है । यदि 
दो बराबर कुल उपभोग-मूल्य की वरठुओं में तथा लगभग समान आथिक महत्व क्के 
दो देशों के बीच व्यापार होने की वत्पना करके पलड़े बरावर रखे जायें, तब ही 
प्रतिष्टित अर्थशास्त्रियों का निष्कर्ष सही हो सकता है । 

(5) यातायात ब्ययों की उपेक्षा - तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का एक दोष 
यह है कि इसने यातायात ब्ययों के संदर्भ में अन्तर्राष्टीय व्यापार की सम्भावना पर 
विचार नहीं किया | अनेक वस्तुओं के उत्पादन की दशा में यह देखा गया है कि 
यातायात व्यय उत्यादन लागतों की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं। एक घस्तु तब 

के निर्यात या आयात नहीं की जा सकती है जब तक कि दो देशों के मध्य इसकी 
उत्पादन लागत का अन्तर इसे एक देश से दूसरे देश को यातायात करने के व्यय से 
अधिक न हो । (कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस कठिनाई पर विजय पाने के लिये यह 
मान लिया है कि जो देश वस्तु का निर्यात करता है वहो यातायात व्यय सहन 
करता है तथा उत्पादन लागत में यातायात व्यय भी सम्मिलित है) | यातायात 
व्ययों के प्रभाव के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में यह विचित्रता देखी 
जाती है कि किसी देश का एक भाग एक वस्तु का आयात करता है जबकि 
दूसरा भाग उसी वस्तु का उत्पादन और निर्यात करता है। उदाहरण के लिये 
जमंनी के बन्दरगाह इंगर्ल॑ण्ड से कोयला मेंगाते हैं जबकि जमंनी स्वयं एक प्रमुख 
कोयला उत्पादक देश है और कोयले का निर्यात करता है । 

(6) सामरिक महत्व के फारणों की उपेक्षा--आजकल सामरिक कारणों से 
प्रत्येक देश अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भरता से बचने का यत्न करता हैं और देशी 
उत्पादन की रक्षा के लिये प्रतिबन्धात्मक नीतियाँ अपनाता है। इस प्रकार कुछ 
वस्तुयें प्राकृतिक सुविधायें न होते हुये भी जान-बूभकर स्वदेश में ही उत्पन्न की जांती' 
हैं चाहे इन्हें विदेशों से सस्ता मेंगाया जा सकता हो । उदाहरणार्थ उड़ीसा में अधिक 
लागत पर भी कच्चा जूट उत्पन्न करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं यद्यपि हंमारे 
पड़ौसी देश पाकिस्तान को कच्चे जूट के उत्पादन में विश्व एकाघिकार है । 

(7) वस्तु की कई कढिस्मों की दज्चा में सिद्धान्त का लागू मं होना--कुछ 
लेखकों के मतानुसार प्रतिष्ठित सिद्धान्त तब लागू नहीं होता जबकि कोई देश किसी 
वस्तु की एक किस्म का आयात करे और इसकी दूसरी किस्म का उत्पादेंन व 


]. “गाल €णालप्ञ्ंणा 0 ताल ०855०055 ढथा ॥000 (0९ ०॥9 पे 6 006 
शा० ]080९0 ७५ 8$5प्रवराह 8096 व॥ (छ० ९०णा0०वधंह5 ० 890970%- 
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निर्यात करे । [वास्तव में यह आलोचना निराधार है, क्योंकि आथिक विश्लेषण में 
वस्तु की कई किस्मों को प्रथक-प्रृथक वस्तुयें माना जाता है ।] 

(8) जटिल एवं झ्रवास्तविक +ओहलिन ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त को जटिल एवं 
अवास्तविक बताया है । प्रतिष्ठित सिद्धान्त जटिल इसलिये है कि यह विभिन्न देशों 
में पूर्ण लागत-भिन्नताओं पर प्रत्यक्ष रूय से विचार नहीं करता। वह इस बात 
की परीक्षा नहीं करता कि एक देश में उत्पादन का सस्तापन किस सीमा तक कम 
मजदूरी, कम ब्याज, कम यातायात व अन्य व्यय के कारण हैं । वह केवल श्रम की 
उत्पत्ति को दो देशों में मजदूरी के साथ मिलाता है तथा अन्य लागत-तत्वों को 
छोड़ देता है । इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित सिद्धान्त दो देशों ओर दो वस्तुओं के 
संदर्भ में ही विचार करता है जवकि वास्तविक जगत में अनेक वस्तु्यें एवं अनेक देश 
अन्तर्राष्टीय व्यापार में साथ-साथ संलग्न होते हैं । 
ठुलनात्मक लागत सिद्धान्त में श्राधुनिक सुधार : 

वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में निम्न सुधार 
किये हैं :-- 

() बस्तु की लागत का साप 'श्रम' में न करके मुद्रा में किया है--इसके 
कारण भी स्पष्ट हैं---प्रथम, वर्तमान अर्थशास्त्री मूल्य के श्रम-सिद्धान्त को स्वीकार 
नहीं करते और दूसरे, वस्तुओं की उत्पत्ति में श्रम के अलावा अन्य साधनों का भी 
प्रयोग होता है । आजकल मूल्य 'सीमान्त लागत” (874 0050 के रूप में 
प्रकट किया जाता है । अत: तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को भी सीमान्त लागत 
के रूप में प्रकट किया जाता है । 

(2) व्यापार की शर्तों पर वस्तुश्रों की तुलनात्मक माँग की लोच के 
प्रभाव को सम्मिलित करना- प्रतिष्ठित अर्थंशास्त्रियों ने यह तो बताया था कि 
तुलनात्मक लागत द्वारा ही विदेशी व्यापार में विनिमय की दरों की सीमायें निर्धारित 
होती हैं लेकिन वे निर्धारित नहीं कर सके थे कि लाभ की मात्रा किन-किन बातों 
पर निर्भर रहती है । उनका मत था कि विनिमय-अनुपात वाजार में वस्तुओं के 
मोल-भाव द्वारा ही निर्धारित होता था । किन्तु अ्थंशास्त्रियों ने बताया कि विनिमय 
की शर्तें मोल-भाव द्वारा नहीं वरन्‌ एक देश की वस्तुओं की माँग की लोच पर 
निर्भर होती हैं । जिस देण में अन्य देश की वस्तुओं की तुलनात्मक माँग की लोच 
अधिक अनुकूल होगी उस देश के लिये व्यापार की शर्तें अधिक अनुकूल होंगी । इस 
प्रकार अब तुलनात्मक लागत के सिद्धन्त में व्यावहारिकता आ गई है । मु 

(3) उत्पत्ति वृद्धि एवं उत्पत्ति ह्वास नियमों को भी लागू फरना--रिकार्डो 
श्रादि प्रतिष्ठित अर्थंशास्त्रियों ने इस मान्यता के आधार पर अपने सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया था कि दोनों देशों के मध्य उत्पत्ति समता नियम लागू होता है 
तथा विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में होने वाले यातायःश्त-व्यय का कोई महत्व नहीं है। 

3, 4.--3. 
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लेकिन वतंमान अर्थशास्त्री इसे स्वीकार नहीं करते । उन्होंने यातायात-ब्ययों और 
उत्पत्ति के तीनों नियमों की कार्यशीलता को विचार में लिया है । उन्होंने बताया है 
की घटती हुई लागतें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देती हैं जबकि बढ़ती हुई 
लागतें इसे हतोत्साहित करती हैं । 


“तुलनात्मक लांगत सिद्धान्त विभिन्न देशों पर श्रम-विभाजन के नियम को लागू करना 
मात्र है” 

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त वास्तव में विभिन्न देशों पर श्रम विभाजन के 
लागू होने का स्पष्टीकरण मात्र है । जिस प्रकार एक व्यक्ति अनेक तरह के काम 
कर सकता है । परन्तु वह उस काम को करने में विशिष्टता प्राप्त करता है, जिसमें 
उसे विशेष योग्यता होती है । ऐसा करके उसे विशिष्टोकरण एवं श्रम-विभाजन के 
समस्त लाभ प्राप्त होते हैं । बिलकुल इसी तरह यद्यपि एक देश अन्य देशों की 
तुलना में अनेक वस्तुयें सस्ती और अच्छी वना सकता है तथापि वह उन्हीं वस्तुओं 
के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करता है, जिनमें उनकी श्रेष्ठता सबसे अधिक 
है । ऐसा करके वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। जिस 
प्रकार एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों में अपनी लागतों ओर आयों की तुलना करके सबसे 
लाभप्रद कार्य को चुनता है, उसी प्रकार विभिन्न देश भी विभिन्न वस्तुओं की 
उत्पादन लागतों की तुलना करके विशिष्टीकरण के लिये उस वस्तु को चुनते हैं, 
जिसमें उनकी तुलनात्मक श्रेष्ठता सबसे अधिक है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार का आधार तुलनात्मक लागतों में अन्तर होना है और तुलनात्मक लागतों 
में अन्तर निम्न बातों के कारण पाया जाता है :--0) प्राकृतिक साधनों की भिन्नता | 
(४) जन-संख्या का असमान वितरण । (#) मानवीय क्षमताओं की भिन्नता । 
(५) पूंजीगत वस्तुओं की संचित पूर्ति में भिन्‍नता । (५) राजनैतिक एवं सामाजिक 
वातावरण में भिन्‍नता । 

उक्त बातों के कारण कुछ देश अन्य देशों की अपेक्षा कुछ वस्तुओं के उत्पादन 
में विशेष सुविधा रखते हैं । इन्हीं कारणों से विभिन्न देशों में किसी एक या अधिक 
वस्तुओं की उत्पादन-लागतों में अन्तर होता है । इससे प्रादेशिक श्रम-विभाजन का 
जन्म होता है । अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तुलनात्मक लागतों में श्रन्तर 
तथा प्रादेशिक श्रम-विभाजन है । 


पन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सदा उक्त सिद्धान्त पर झ्राधारित नहों रहता : 

यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सदा तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त 
के अनुसार नहीं होता है । वास्तव में यह सिद्धान्त केवल एक प्रवृत्ति (प७॥0७7०9) 
का सूचक है और पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में (जबकि देशों के बीच श्रम, पूँजी व 
वस्तुयें पूर्ण गतिशील होती हैं. विभिन्न देश स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त का 
निर्वाह करते हैं) ही क्रियाशील होता है। लेकिन आधुनिक युग में अबाधित व्यापार 
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समाप्त हो गया है, प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षा के दृष्ठिकोण से आत्म-निर्भर बनना चाहता 
है और इस कारण प्रत्येक वस्तु न्यूनाथिक मात्रा में उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नशील 
है । इन बातों से उक्त सिद्धान्त के आधार पर अन्तर ट्रीय व्यापार के होने में बाधायें 
पड़ने लगी हैं | राजनंतिक दशाओं के अलावा कुछ आर्थिक दणायें भी इस सिद्धान्त को 
अन्तर्राष्ट्रीय व्ययघार पर लागू होने से रोकती » जैपे--0) मुद्रा के मूल्य में परि- 
वतन, (॥) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, (॥) आयात-निर्यात कर, (४) कोटा और 
लाइसेन्स प्रणाली आदि । 
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22 0, 7. प्त6छ्त थ९ (९ एा०९५ ० वॉलिाबांगरब)।५. (म्रतर0 80005 
हशल्गा)ररत ? (७879, 4958) 


श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं का मुल्य-निर्धारश 


प्रन्तरराष्ट्रीय मूल्य की उच्चतम एवं निम्नतम सीमायें--रिकार्डो : 

अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण उन अन्तरों के कारण 
होता है, जो कि देशों में उनकी उत्पादन लागतों के मध्य हों। रिकार्डो एवं उसके 
अर्थशास्त्रियों का मत था कि अन्तर्राप्ट्रोय व्यापार की वस्तुओं के मूल्य लागत-अन्तरों 
(८०५४ 3००८॥०८५) की ऊंची और नीची सीमाओं के मध्य कहीं भी स्थिर हो 
सकते हैं । “उत्पादन-लागत' (९०५६ ० 97060०४०॥) से उनका आशय “श्रम-लागत' 
(7.90०० (८०५) का है | उच्च एवं निम्न सीमायें उन सापेक्षिक लाभों द्वारा निर्धारित 
तथा उन पर निर्भर होती हैं जो कि एक देश को अन्य देश की अपेक्षा कुछ वस्तुओं का 
उत्पादन करने मे प्राप्त हैं। इस बात को एक उदाहरण देकर समभाया जा 
सकता है :-- 


उतार 
देश 








श्रम लागत उत्पादित वस्तु एवं इसकी मात्रा 

अमेरिका में 0 दिन का श्रम 20 गेहूँ उत्पन्न करता है 
0 0 दिन का श्रम 20 कपड़ा न] 
जमंनी में 0 दिन का श्रम 0 गेहूँ गऱ कऋ. # 
रा 0 दिन का श्रम 5 कपड़ा कर. # 





यहाँ अमेरिका दोनों ही अस्तुओं का उत्प'दन करने में जमनी की अपेक्षा श्रेष्ठ 
(507०॥07) है किन्तु कपड़े में उसकी श्रेष्ठता गेहूँ में उसकी श्रेष्ठता से कम है । 
गेहूँ में यह 20 : 40 है जबकि कपड़े में यह केवल 20 : 5 है अर्थात्‌ गेहूँ के 
उत्पादन में अमेरिका जमंनी क्री अपेक्षा दूनी कुशलता *खता है लेकिन कपड़े के 
उत्पादन में वह अधिक कुशल तो है लेकिन दूने से कम है । इसी वात को जर्मनी के 
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दृष्टिकोण से यों भी रख सकते हैं कि जमंनी को गेहूँ और कपड़ा दोनों ही वस्तुओं के 
उत्पादन में तुलनात्मक हानि ((०॥एभा90४९ ॥0580५9॥(92०) है । किन्तु यह हानि 
कपड़े के उत्पादन में गेहूँ उत्पादन की अपेक्षा कम है । अतः अमेरिका द्वारा केवल गेहूँ 
पर और जमंनी द्वारा केवल कपड़े पर ही उत्पादन-प्रयास केन्द्रित करने से अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार होने लगेगा । २ 

यदि दोनों देशों में व्यापार नहीं हो रहा है, तो अमेरिका में 20 गेहूं का 
विनिमय 20 कपड़े से किया जायेगा (क्योंकि दोनों की उत्पादन लागतें समान हैं) 
और जमंनी में 5 कपड़ा का विनिमय ॥0 गेहूँ से होगा । इस प्रकार यहाँ एक लागत 
सम्बन्धी अन्तर (005६ 0॥#ी0०7४७।) उपस्थित है । इसी कारण दोनों देशों के बीच 
व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है । अमेरिका 0 गेहूं का ।0 से अधिक किसी भी मात्रा 
में कपड़े से विनिमय करने को तैयार हो जायेगा, जबकि जर्मनी ,भी 0 गेहूं की प्राप्ति 
के बदले 5 से कम मात्रा में कपड़ा देने के किसी भी सौदे को स्वीकार कर लेगा। 
इस प्रकार वास्तविक विनिमय अनुपात (जिसे मुद्रा-अर्थ-व्यवस्था में मूल्य” कहते हैं) 
इन दो सीमाओं के बीच कहीं भी स्थिर हो सकता है । 


मिल का सिद्धान्त-प्रतिपूरक माँग का सिद्धान्त 

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के मूल्य की उच्चतम एवं निम्नतम 
सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होना ही पर्याप्त नही, वरन्‌ यह भी मालूम होना आवद्यक है 
कि जिस अनुपात पर वस्तुओं का वास्तव में विनिमय होगा वह क्‍या है ? रिकार्डो का 
सिद्धान्त इस बात का उत्तर नहीं देता । वह विनिमय अनुपात के परिवर्तन की सीमायें 
मात्र ही निर्धारित करता है । 

किन्तु उक्त उपेक्षित प्रश्न का उत्तर मिल ने सन्‌ 948 में प्रकाशित हुई 
अपनी पुस्तक “?॥॥709।०७७' में दिया । उन्होंने प्रतिपूरक माँग के सिद्धान्त (0770 9० 
० &८०७०7००४। 00079970) की खोज की । बाद में मा्शंश ने इसका और अधिक 

- विकास किया । यह सिद्धान्त ही व्यापार की वास्तविक शर्तों (९८४॥ ७05 ० ४86 

7790७) अर्थात्‌ वास्तविक विनिमय अनुपातों का निर्धारण करता है । 

उपरोक्त उदाहरण में, यदि जर्मन कपड़े के लिये, अमेरिका की माँग अधिक 
है किन्तु अमेरिकन गेहूँ के लिए जमंनी की माँग कम है, तो दोनों सीमाओं के बीच 
एक ऐसा अनुपात स्थापित हो जायगा, जो कि स्वभावत: एक सीमा की अपेक्षा दूसरी 
सीमा के अधिक निकट होगा तथा उस पर व्यापार से होने वाले लाभ का अधिकांश. 
भाग जमंनी को सिलेगा। अन्य शब्दों में, मिल ने यह प्रदर्शित किया कि जिस बिन्दु 
पर निर्यातों का कुल मूल्य आयातों के कुल मूल्य के बराबर हो जाय, वहीं पर साम्य 
(24०॑॥७०४४०) स्थापित हो जायेगा तथा एक स्थाई मूल्य सम्बन्ध विद्यमान हो 
सकेगा । 
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220, 8, फुंडला5ऊड (6 फ़ैब5 ता श्थां5 विणा ाशितबांणानो (30९, 
जााब( बिलेणड वंगीवशार्ट ९ एशा५ विणा. ग(शा2पंतानों 
(906 ? (4879, 960) 
07 
प्र॒०तक्त 40 ए०ए प्रास्ब७्ा९, पीर हुवा) एा बलाान्वञांग्रायं 430९ 
था0 ]0ज्न ८श्ला 7( 98९ छा9ल्‍%&)॥5९06 ? (शात्र॥०, श. 4. 959) 


श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ 
(प॥न्‍6 6था० काठ वरा।शा24(०9) ॥7306) 
लाभ की गणना 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है 
यह देखने के लिये हम तुलनात्मक लागत परिस्थिति (टकाएथाब0४९ 005६ 50७३- 
धंणा) को लेते हैं । निम्न उदाहरण में भारत और अमेरिका के मध्य तुलनात्मक लागत 
की परिस्थिति प्रदर्शित की गई है :-- 
सीमान्त लागत 
(प्रतिमन रुपयों में) 





गेहूँ कपास 
भारत 5 ॥0. 
अमेरिका 4 6 


कि 


गेहूँ और कपास का लागत-अनुपात भारत में ] : 2 तथा अमेरिका में । : | तले 
है अर्थात्‌ इस दशा में, अमेरिका में दोनों ही वस्तुयें भारत की अपेक्षा सस्ती उत्पन्न 
की जा सकती हैं, किन्तु तुलनात्मक लाभ (सस्तापन) गेहूँ की उत्पत्ति की अपेक्षा कपास 
की उत्पत्ति में अधिक है। भारत के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि उसे दोनों 
वस्तुओं की उत्पत्ति में तुलनात्मक हानि है किन्तु यह हानि कपास की उत्पत्ति की 
अपेक्षा गेहूँ में कम है । अत: भारत गेहूँ की उत्पत्ति में तथा अमेरिका कपास की उत्पत्ति 
में: विशिष्टता प्राप्त करेगा एवं अन्य वस्तु दूसरे देश से प्राप्त कर लिया करेंगे । भारत 
को गेहूँ के बदले कपास लेना तब तक लाभदायक रहेगा जब तक कि वह ] मन गेहूं के 
बदले 3 मन कपास से अधिक प्राप्त करता है और इसी प्रकार, अमेरिका को कपास के 
बदले गेहू लेना तब तक लाभदायक रहेगा जब तक कि उसे $ मन कपास के बदले में. 
] मन गेहूँ से अधिक प्राप्त हो । यातायात व बीमा-व्यय जोड़कर देश के लाभ की इस 
स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, हाँ लाभ की मात्रा कम हो जायेगी । 

भारत में उत्पत्ति के साधनों की एक इकाई से या तो । मन गेहै उत्पन्न 
किया जा सकता है अथवा $ मन कपास उत्पन्न की जा सकती है। इसी तरह, अमेरिका 
में उत्पत्ति-साधनों की एक इकाई से या तो ] मन गेहूँ उत्पन्न किया .जा सकता है 
अथवा $ मन कपास उत्पन्न की जा सकती है । मान लीजिये, प्रत्येक देश उत्पत्ति. के 
साधनों की दो-को इकाइयाँ स्तैमाल करता है, तो ऐसी दशा में :-- 
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भारत उत्पादन उ | मन गेहुँ---3 मन कपास 
अमेरिका में उत्पादन 55] मन गेहूँ-+- | मन कपास 


संयुक्त उत्पादन 5- 2 मन गेहू-- ]8 मन कपास 





यदि दोनों देश एक-एक वस्तु में विशिष्टता प्राप्त करें और दोनों ही इकाइयाँ 
एक वस्तु की उत्तत्ति के लिये प्रयोग में लायें, तो ऐसी दशा मे :-- 


गेहूँ कपास 
भारत में उत्पाद. 5 52मन + > 
अमेरिका में उत्पादन ८5 »  + ]3) मन 
संयुक्त उत्पायन उ>2 मन + मे मन 
हक 3."-.29 अकेली 4०- हा 2 09: घट 





स्पष्टत: विशिष्टीकरएा की दक्ञा में | मन कपास की उत्पत्ति भ्रधिक हुई है। 
यह प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है भ्ोर इसी के कारण भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उदय 
होता है । 
लाम को मात्रा या इसके वितरण को प्रमावित करने वाले घटक 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाला लाभ दोनों पक्षों में किस प्रकार बंटता है ? 
अथवा, यों कहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की मात्रा किन बातों पर निर्भर 
करती है। लाभ की मात्रा या इसके वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक 
निम्नलिखित हैं :-- 

(॥) लागत के श्रनुपातों में प्रन्तर--अन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा 
दोनों देशों में लागत के अन्तर पर निर्भर करती है । उत्पादन लागत में जितना अधिक 
अन्तर होगा, लाभ की सीमा भी उतनी अधिक होगी । प्रो० हैरोड के शब्दों में एक 
देश को विदेणी व्यापार में तब लाभ होता है जबकि इस देश के व्यवसाइयों को यह 
अनुभव हो कि उनके देश में वस्तुओं के मूल्य का जो अनुपात प्रचलित है उससे 
कहीं अधिक भिन्न मूल्य अनुपात विदेशों में विद्यमान है, तो वे उन वस्तुओं को जो 
उन्हें सस्ती प्रतीत होती हैं, खरीदते और जो वस्तुयें महंगी प्रतीत होती हैं उन्हें बेचते 
हैं । उनकी दृष्टि में इन ऊँचे व नीचे चिन्हों में जितना अन्तर होगा और जितनी 
अधिक महत्वपूर्ण वस्तुयें होंगी, उतना ही व्यापार में अधिक लाभ होगा ।!१ 


. “6 (०णाए३ एक्या।5 99 ठिलंए॥ पवत०, बात एाणा पाल पबतंश$ गाते 
प्राब्ा पाला6 ९550 89040 4 ॥00 ० एग0००5$ एढाए कीलिशा। पा एव 
(० जांगा 0०५ बा 8200५0060 # 07०, पालए 90५ शाब्रां 00 पौधा 
8९९5 ९९89 0 5९] ए]॥0 १0 ला) 5९९७६ 06... ]॥6 छांश््थ' पाल 
889 0०ए९था जाता (० एल $९छ॥ ॥09 फएणाएँ. धात गांशा। 90०7४ बात 
90६ ए6 ब्राधंल९5६ 9००७९००, धा€ शिाश्वांला ज] छल पाल एवं॥ गा 
प806." "(० ॥20774 4 [॥श7वरध/ंगार्वां 8«गा०्आां०5, 9: ३4.) 
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उदाहरण के लिये मान लीजिये कि # देश 8 देश से कुछ वस्तुओं का आयात 
करता है और कुछ वस्तुओं का निर्यात भी करता है । अब यदि » देश की निर्यात 
वस्तुर्यें उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ती है, तो छ देश को इन वस्तुओं से मिलने वाली 
लाभ की मात्रा बढ़ेगी । परन्तु स्वयं / देश की इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली लाभ 
की मात्रा घटेगी। इसी प्रकार, अगर 8 देश को निर्यात पदार्थों के उत्पादन की क्षमता 
बढ़ती है तो & देश को इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी, 
परन्तु स्वयं 8 देश को इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा घटेगी । अतः 
स्पष्ट है कि भन्‍्तर्राष्टीय ब्यापार में दो देशों को प्राप्त होने वाली मात्रा, उन देशों में 
वस्तुओं के लागत अनुपातों के अन्तर पर निर्भर करती है । 

(2) व्यापार को शर्ते “--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी देश को कितना लाभ 
होगा यह बहुत कुछ व्यापार की शर्तों पर भी निर्भर करता है । कोई देश अन्य देशों 
से जिन शतों पर वस्तुओं का आयात व निर्यात करता है उन पर उस देश में दूसरे 
देश की वस्तुओं की माँग की लचक अथवा दोनों देशों की एक वस्तुओं के प्रति सापे- 
क्षिक माँग का प्रभाव पड़ता है । उदाहरण के लिये कल्पना कीजिये कि «& देश में 
चावल की उत्पत्ति तथा 9 देश में ज़ूट की उत्पत्ति होती है। अब यदि / देश की जूट 
की मांग अधिक वेलोचदार है तो यह देश जूट की एक निश्चित मात्रा के लिये चावल 
की अधिक मात्रा देने के लिये तैयार हो जायेगा । परन्तु, इसके विपरीत, यदि छ 
देश की चावल की मांग लोचदार है तो वह चावल की एक निश्चित मात्रा के लिये 
जूट की अधिक मात्रा देने को कभी तैयार नहीं होगा । अत: स्पष्ट है कि किसी देश में 
दूसरे देश की वस्तुओं की माँग जितनी अधिक बेलोचदार या लोचदार होगी, व्यापार 
की शर्तें भी उतना अधिक उसके लिये क्रमशः प्रतिकूल या अनुकूल होंगी और जैसा 
कि प्रो० टाजिंग (790७५»४) ने बताया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उस देश को सबसे 
अधिक लाभ होगा (या व्यापार की शर्तें उस देश के अधिक पक्ष में होंगी) जिसकी 
वस्तुओं की माँग विदेशों में अधिक है (अथवा जिसकी वस्तुओं की माँग विदेद्षों में 
बेलोचदार हो) परन्तु उसकी अपनी माँग विदेशी वस्तुओं के लिये कम (या लोचदार) 
होती है ।! इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी देश में अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार से होने वाले लाभ की मात्रा दो बातों पर निर्भर है--लागतों के अनुपातों में 
अन्तर ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें । 5 

(3) द्रव्य श्राय का स्तर--किसी देश के द्रव्य आय के स्तर से भी उसके 
अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार में होने वाली लाभ की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है । 
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जिस देश की वस्तुओं की माँग अन्य देशों में निरम्तर रहती है उस देश की द्रव्य आय 
का स्तर भी ऊंचा होता है । इसका कारण यह कि ऐसे देश में निर्यात वस्तुओं के 
उद्योग में अपेक्षकृत अधिक उन्नति होती है । वहाँ मजदूरी की दर भी अधिक होती 
है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य उद्योगों की मजदूरी भी स्वभावतः त्रढ़ जाती है। इस 
प्रकार जिस देश की वस्तु की माँग विदेशों में निरन्तर रहती है, उसकी द्रव्य आय बढ़ 
जाती है किन्तु वहाँ विदेशी वस्तुओं का मूल्य बहत कम होता है। अतः उपभोक्ताओं 
को विदेशी वस्तुओं के उपभोग से अधिक लाभ होता है। इसके विपरीत जिस देश में 
विदेशी वस्तुओं की अधिक माँग रहती है, उसकी द्रव्य आय का स्तर कम हो जाता है 
ओर परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। अधिक मूल्य होने के 
कारण उपभोक्ताओं को भी हानि होती है | इस प्रकार, द्रव्य आय के स्तर से भी इस 
वात का अनुमान लगाया जा सकता है कि कौनसा देश अधिक लाभदायक सौदा कर 
रहा है । 
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व्यापार की शर्तों से श्राशय तथा इस पर 
प्रभाव डालने वाले घटक 


व्यापार को शातों से प्राशप 

जब थ्यापार दो क्षेत्रों के मध्य होता है श्रौर दोनों श्लोर से एक वस्तु विनिमय 
के लिये प्रस्तुत की जातो है, तो ऐसी दक्शा में “विनिमय प्रनुपात' (एडलाशाह० 
72900) या 'विनिमय वर' (८>लाशाए 2रेशा०) का प्रइन उठता है। लेकिन, जब 
वो से प्रधिक वस्तुप्नों का विनिमय किया जाता हो, तब “व्यापार की दातों' का श्रदन 
उबय होता है । दूसरे शब्दों में, 'ध्यापार की दार्तो ” से झ्राशय उस घर का है जिस पर 
भाषतों का क्रय निर्यातों के बदले किया जाता है । जब दिये हुये आयातों के लिये 
अधिक वस्तुओं का निर्यात करना पड़े या दिये हुये निर्यातों के लिये कम वस्तुओं का 
आयात किया जा सके, तो कहेंगे कि “व्यापार की शर्तें” देश के लिये 'प्रतिकुल' हो 
गई हैं । विपरीत क्रम से (200५०७८०9) उन्हें 'अनुकूल' कहेंगे । 

शायद ही कभी ऐसा देखा जाय कि किसी देश के लिये व्यापार की शर्तें सदा 
अनुकूल या प्रतिकूल रहें । वास्तव में विदेश अथवा स्वदेश या दोनों ही स्थानों में 
आधिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ व्यापार की शर्तें भी समय समय पर 
बदलती रहती हैं । इस प्रकार, यह संभव है कि जो देश किसी एक समय / अनुकूल 
व्यापार संतुलन फा सुख उठा रहा था वह किसी दूसरे: समय प्रतिकूल -व्याप्रार संतुलन 
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के दोष से पीड़ित हो । वास्तव में व्यापार की शर्तों को श्रभावित करने वाली अनेक 
बातें हैं, जिन पर संक्षेप में नीचे प्रकाश डाला गया है । -- 

() माँग को लोच :--व्यापार की शर्तों पर सबसे अधिक देश की निर्यात 
वस्तुओं के लिये विदेशों में मांग की लोच का तथा विदेशी आयात वस्तुओं के लिये 
देश में मांग की लोच का प्रभाव पड़ता है । अन्य बातों के समान रहने पर, यदि 
देश की निर्यात वस्तुओं के लिये विदेशी माँग की लोच कम है, तो देश “अनुकूल 
व्यापारिक शर्तें” प्रात्त कर सकता है और यदि विदेशी माँग की लोच अधिक है, तो 
व्यापारिक शर्तें उसके प्रतिकूल होंगी । 

(2) स्थानापन्नों का उत्पादन :--व्यापार की शर्तों का अनुकूल या प्रतिकूल 
होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्‍या विदेशी देश द्वारा कुछ ऐसी वस्तुयें 
उत्पादित की जाती हैं, जो कि स्वदेशी निर्यात वस्तुओं की उपयुक्त स्थानापन्न हैं। यदि 
ऐसी स्थानापन्न वस्तुयें नहीं हैं, तो व्यापार-शर्तें देश के अनुकूल रहेंगी । 

(3) स्वदेश में धृत्त को लोच :--किसी देश के लिये व्यापार शर्तें अनुकूल 
होना या न होना उस देश में धपूति की लोच पर भी निर्भर होता है। यदि पूर्ति की 
लोच अधिक है, तो अन्य बातें समान रहने पर, स्वदेश को अनुकूल व्यापार-शर्तें मिल 
सकेंगी, क्योंकि तब वह विदेशी माँग में हुये परिवर्तनों के अनुसार अपनी वस्तुओं की 
पूर्ति को सरलता एवं शीघ्रता से समायोजित कर लेगा । 

(4) भश्रापात करने वाले देश फी साँग का श्राकार :-. व्यापार-शर्तें आयात 
करने वाले देश की माँग के आधार पर भी निर्भर हैं । भारत या अमेरिका जैसे 
विस्तृत आकार वाला देश पूततिकर्त्ता देश के साथ सौदा करने की सुहृढ़ स्थिति रखता 
है क्योंकि वह “बड़ा ग्राहक' है । जब पूर्ति करने वाला देश डेन्मार्क या स्वीडन जैसा 
छोटा देश हो, तो उसकी सोदा करने की शक्ति अधिक हृढ़ हो जाती है । उदाहरण 
के लिये यदि अमेरिका डेनिश मक्खन का एक इतना बड़ा खरीदार है कि समस्त 
डेनिश उत्पादन अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है, तो डेनिश अर्थ व्यवस्था ऐसी 
दशा में अमेरिका पर निर्भर हो जाती है, जिसमें अमेरिका डेनिश मक्खन की खरीद 
कम करके तथा अन्यत्र खरीद कर डेन्मार्क से अधिक अनुकूल व्यापार-शर्तें प्राप्त कर 
सकता है । मान लीजिये कि डेन्‍्मार्क को अपने मक्खन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 
कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अमेरिका की मूल्य घटौती 
सम्बन्धी अनुचित माँगों को भी स्वीकार करना होना । 

(5) विनिमय वर :--व्यापार-शर्तें विनिमय दर पर निर्भर होती हैं । एक देश 
अपनी करैन्सी के विदेशी विनिमय मूल्य को बढ़ाकर व्यापार-शर्तें अपने अधिक अनुकूल 
बनाने का प्रयास कर सकता है। 

इस प्रकार, व्यापार-शर्तें अनेक बातों पर निर्भर होती हैं । 


42 


झड़ (0. 40. ए95९०५५ [80552"5 ८णा९९ए( ० रिल॑ शाते ठा055 गलाएा$ 
प५४0९ थभाते ए५धं॥9९ (6 ऊ5ंप्रपॉंगिट्श्ाटट ० 06 शशि. 
शुद्ध एवं ग्रॉस व्यापार-शर्तें तथा इनका महत्व 

शुद्ध एवं प्रॉस ध्यापार की शर्तें: 

प्रो० टॉजिग ने शुद्ध व्यापार-शर्तों (३०४ वर्वात$ ० प्रा०त6०) और कुल 
व्यापार-शर्तों (0055 ]८॥5 ० 77900) में भेद किया है। उनके अनुसार 'शुद्ध 
व्यापार-शर्तों' से श्राशय श्रायात-मुल्यों झ्ोर निर्यात-मूल्यों के श्रनुपात से है, जिसे वस्तु- 
व्यापार-शर्तें' ((०॥॥००/५ प्रशा05 ० ॥780०) भी कहते हैं । टॉजिंग का कहना 
है कि यह अनुपात तब ही उचित होता है जवकि सम्बन्धित देश के “भुगतान-संतुलन' 
में केवल वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान ही सम्मिलित हों । यदि इसमें एकपक्षीय 
भुगतान ((7080९78) 99»772005) भी सम्मिलित हैं (जिससे कि या तो आयात का 
या निर्यात का आधिक्य प्रगट होता है) तब हमें उस लाभ का अनुमान लगाने के 
हेतु जो कि देश को अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त हो रहा है, 'शुद्ध व्यापार-शर्तों' 
पर नहीं वरन्‌ “कुल व्यापार शर्तो' पर ध्यान देना चाहिये । 'कुल व्यापार शर्तों से 
भ्राश्य प्रायात के फुल द्रव्य मुल्य ्रौर निर्यात के कुल द्रव्य मुल्य की सापेक्षिकता से 
है । 'कुल व्यापार शर्तों' का पता लगाने के लिये आयात व निर्यात सम्बन्धी जो कुल 
द्रव्य मूल्य निकाले जायें उनसे सम्बन्धित अंकों को सम्बन्धित मूल्य-सूचनांक की 
सहायता से सुधार लेना चाहिये, जिससे आयात अथवा निर्यात के मूल्य स्तर में किसी 
परिवर्तन के कारण हुये परिवर्तन समायोजित हो जायें । 
ग्रॉस व्यापार दार्तों' का महत्व 

इस विधि के द्वारा हम एक देश जो माल भेजता है उसके कुल (संशोधित) 
मूल्य को तुलना उस माल के कुल (संशोधित) मूल्य से कर सकते हैं जोकि वह मंगाता 
है | टॉजिंग के अनुसार, जब किसी देश के पास निर्यात आधिक्य है (क्योंकि वह ब्याज 
का भुगतान कर रहा है, अथवा पुराना ऋ्रण चुका रहा है या ऋण दे रहा है), तो 
“शुद्ध व्यापार शर्तें” उसके निर्यात के उतने भाग से ही सम्बन्धित होंगी जो कि उसकी 
चालू आयातों के भुगतान के रूप में हों, तथा इसलिये वे उसकी स्थिति की उचित 
से अधिक अनुकूलता सूचित करती हैं। इसके विपरीत, यदि देश का आयात-आधिक्य 
है तो शुद्ध व्यापार-शर्तें उचित से अधिक प्रतिकूलता की स्थिति सूचित करती हैं । 

इस प्रकार, “शुद्ध व्यापार दातें' किसो देश को सहो स्थिति कदांपि सुचित 
नहों करतो हैं भ्र्थात्‌ इनसे यह ठीक-ठोरू पता चलना कठिन है कि देश ने प्रन्तर्राष्टोय 
व्यापार से क्या लाम. उठाया । बे सम्पूर्ण दशा का या तो आवश्यकता से अधिक 
अनुकूल या उचित से अधिक प्रतिकूल चित्र प्रस्तुत करती हैं । 


व्यापार-शर्तों की गणना के दोष : 
प्रो० टॉजिग ने एक सांखुयकी विधि के रूप में कुल व्यापार शर्तों की जिस 
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तरह गणना की है तथा उपयोग किया है उसकी बड़ी आलोचना हुई है। प्रमुख 
आलोचनायें निम्नलिखित हैं : -- 

(4) श्राषात व निर्यात श्राधिकयों के काररणों को उपेक्षा-- आयात एवं निर्यात 
के वास्तविक मूल्यों (२९८७। ५०।७८७) की एक वैलेन्स णीट बनाना निस्मन्देह रोचक 
एवं ज्ञान वर्धक है किन्तु इसके साथ-साथ यह जानना भी आवश्यक है कि आयात 
ओर निर्यात आधिक्य के कारण क्या हैं ? किसी देश का निर्यात आधिक्य हर्जाना देने 
के कारण (जैसे कि जर्मनी की दशा में सच्‌ 930-3| में) अथवा विदेशों को ऋण 

“व्यापार बता जग के ३ देने के कारण (जँसे कि अमेरिका की 
दा में युद्धोत्तर काल में) अथवा 


प्रमुख 4 दोष आए ४ 
() आयात व निर्यात आधिक्यों के + 3 ऋणों पर ब्याज की अदायगी 
के कारण उदय हो सकता है। इन 


कारणों की उपेक्षा । विभिकज्न कारणों से रबर 
(2) ऋण स्वीकृति से उदित निर्यात- कक, गे ॥ जम 5/: बाल 
भुगतानों को एक ही श्रेणी में इकट्ठा 


आधिक्य प्रतिकूलता का सूचक रे 
हू चर सम्मिलित कर देना ठीक नहीं है। 


; 

र् 

ई 

र् 

हक 

ई 2५ 

३ 5 इन रकमों को अलग-अलग दिखाना 
हक 

ई 

रई 


(3) एक पक्षीय व्याज-भुगतानों का 
4५५ रु ही अधिक उचित होगा । 


समावेश । 
(2) ऋश स्वीकृति से उबित 
निर्यात श्राधिक्य प्रतिकूलता का सूचक 
व्यापार के लाभ हानि पता ? नैंहीं--किसी शोवक्षम देनदार को 
लगाना अनुचित । ऋण स्वीकार करने से उदय हुये 
+++#++++*+++<++#+++++++++_ निर्यात आधिक्य को प्रतिकूलता का 
सूचक मानना तथा उसे पुराने ऋणों पर व्याज या ट्रिब्यूट की अदायगी के समान 
सममभना अनुचित है | यह सच है कि इसके सुधार के लिये अवधि इतनी पर्याप्त लम्बी 
ली जा सकती है जिसमें ऋण की स्वीकृति और उसका भुगतान दोनों ही आ जायें, 


लेकिन, यदि पूंजी का निर्यात इस सम्पूर्ण अवधि भर निरन्तर जारी रहें, तो यह युक्ति 
काम नहीं दे सकेगी । 

(3) एक पक्षीय ब्याज-भुगतानों का समावेश--यदि कसी तरह हम एक 
लम्बी अवधि मालूम कर भी लें, जिसमें विदेशी ऋणों के सभी भुगतान व प्रति 
भुगतान (29,/7060605 800 ००ए॥(८० 79॥77०7($) सम्मिलित हों तथा पूंजी का निर्यात 
लगातार जारी न रहे, तो भी स्थिति स्पष्ट न हो सकेगी, क्योंकि ब्याज सम्बन्धी एक 
पक्षीय भुगतानों के कारण लेनदार देश को संपूर्ण अवधि वर आयात आधिकय हो जाता 
है। इससे यह धारणा बनती है कि देनद्यर देश को एक पक्षीय लाभ प्राप्त हुआ है । 
लेकिन ऐसी बात नहीं है । यदि ऋण न दिया जाता, तो ग्रृह-देश में ही पूंजी उचित 
प्रकार से प्रयोग की जा सकती थी । अतः, जैसे कि प्रो० वाइनर ने भी कहा है, “उन 


(4) वास्तविक आयात-निर्यात मूल्यों 
वाले बेलेन्स शीट से अन्तर्राष्ट्रीय 


&++++++++++-+++ +++++++#%+++ ++++++ +- 
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मूल्यों की गणना करते समय जिन्हें कोई देश प्राप्त बरता और देता है, निर्यात की 
गई पूंजी की सेवाओं के लिये कुछ न कुछ रकम विपरीत पक्ष में (प्राप्त हुये ब्याज के 
विरुद्ध) अवश्य शामिल कर लेनी चाहिये ।॥”! 

(4) वास्तविक श्रापात-निर्यात मूल्यों वाले-ब लेन्स शीट से भ्रन्तर्राष्ट्रीय लाम 
हानि का पता लगाना झ्रनुचित--हमें इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिये कि 
उस बैलेन्स शीट को, जिसमें किसी देश के आयात व निर्यात के वास्तविक मूल्य 
(२८७ ५४०८७) दिखाये जाते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय आथिक लेन देनों से किसी देश को हुये 
लाभ-हानि का माप करने के प्रयोग में न लावें । यह स्पष्ट है कि हर्जाने के भुगतानों 
को “हानि' मानना चाहिये । यह भी स्पष्ट है कि इस हानि को अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के कारण नहीं माना जा सकता । वास्तव में हानि लाभ को मालूम करने में व्यापार 
शर्तों की भूमिका मूल रूप में कुछ भिन्न थी । व्यापार शर्तों की धारणा का प्रयोग 
पहले यह दिखाने के लिये किया गया था कि कुल लाभ ( अर्थात्‌ कुल उत्पादन में वृद्धि) 
दो देशों के वीच किस प्रकार वितरित होता है । अधिकांश लाभ इस देश को या उस 
देश को, व्यापार शर्तों के दो सम्भावित सीमाओं में से एक या दूसरे के अधिक 
निकट होने पर, निर्भर रहता था । किन्तु उपरोक्त किसी भी अर्थ में, व्यापार शर्तों 
से अन्तर्राप्ट्रीय श्रम विभाजन द्वारा किसी देश को होने,वाले लाभ का पता लगाना मौलिक 
रूप से असम्भव है । हम उनसे केवल माँग में घट बढ़ के कारण हुये प्रतिकूल एवं अनुकूल 
परिवर्तनों का तथा सम्भवतः एक पक्षीय भुगतानों के कारण उदय होने वाले सेकेन्डरी 
भार (8076०॥) का ही पता लगा सकते हैं । 

प्रो० टॉजिग ने बताया है कि जब व्यापार शर्तें किसी देश के विरुद्ध विदेशी 
वस्तुओं के प्रति उसकी माँग में वृद्धि के कारण, पलट जायें, तो हम यह नहीं कह 
सकते कि उस देश को हानि हुई है, क्योंकि माँग में इस प्रकार परिवतंन होना एक 
'ऐेड्छिक' कार्य है। जब कोई व्यक्ति नई प्रकार वी वस्तुयें बढ़े हुये मूल्यों पर भी 
खरीदने का निर्णय करता है, तो हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिये कि वह समभता 
है अपनी आदतों को बदलने से उसे लाभ होगा । (हाँ, यह देखना आवश्यक है कि 
माँग में ऐसा परिवतेन रुचियों में परिवर्तन के कारण हुआ है या अन्य वस्तुओं के 
मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ है ।) 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से एवं देश की अन्तर्राष्टीय आ्िक स्थिति में परिवतेंनों से 
होने वाले 'लाभ' के बारे में उक्त विवेचन से अनेक महत्वपूर्ण बातें जँसे--वितरण में 
परिवर्तन और विस्तार अथवा संकुचन की एक वृद्धि मूलक प्रक्रिया प्रारम्भ होने, 


., “ज़राला वबशांपढ एए 6 ऐेशैशाा०० वश ् पा भशा०९४ शांत -8 
6009 एथा।5 शांत 800 76९९४८५, ए९ जञी000 0००७ $०ालाओरह 
धा6 इटाएं०९5 0 6 ०8) ७एणा$ 85 8 एणा।& ० प्रा वराशलठऊ 
एथशशणा ॥ 0०९० ४०७." (शा, ९०००१ 0५, छार्ण, घएलांह' वी की 
बुफढणज़ णी0द0॥80078] प780०, 9, .65.) 
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बाधित अथवा उत्साहित होने के फलस्वरूप हुये लाभ हानि (आदि छूट गई हैं ; अतः 
उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । 


2 0. ॥], 95९७५५5 ल्यॉट्यी४ ॥6. ज़ांग्रटंएा० रण ०<ण्राएआ9॥४९ ००5६5. 
700८5 $6 ४00 200०व ज्षाशा 75 9850९ 9855एणा ए 075५. थ्ा९  जछ्ांतव- 
ताश्वछ॥ ? 

सान्यताश्रों के हटाने पर तुलनात्मक लागत सिद्धान्त 

कृछ अर्थंशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की आलोचना इस आधार पर 
की है कि वह केवल मानी हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत ही सही हो सकता है; अतः 
वास्तविक विश्व में उसका कोई महत्व नहीं है । किन्‍्त्र उनकी यह घारणा गलत है, 
क्योंकि, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, उक्त मान्यताओं को हटा देने से भी सिद्धान्त 
की सत्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

(]) घरुद्रा के रूप में तुलनात्मक लागतें :-- श्रम विभाजन को अपनाने वाली 
अर्थ व्यवस्था में जिसमें कि हम आजकल निवास करते हैं, वस्तुओं का विनिमय प्रत्यक्ष 
रूप से वस्तुओं के साथ नहीं किया जाता वरन्‌ मुद्रा के द्वारा किया जाता है। अतः 
लोग वस्तुओं के विनिमय सम्बन्धों पर मौद्धिक-मूल्यों के सन्दर्भ में विचार करते हैं 
श्रम लागतों के संदर्भ में नहीं । अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर मूल्यों में निरपेक्ष अन्तरों 
(28०5०0५९ तठारटि४0०८४ 70 707९५ ००५५) का प्रभाव पड़ता है। श्रम लागत 
सम्बन्धी तुलनात्मक अन्‍्तरों के मूल्य सम्बन्धी निरपेक्ष अन्तरों में बदलना बहुत सरल 
है, जैसा कि नीचे उदाहरण में दिखाया गया है-- 


देश श्रम-लागत गेहूं की उत्पादित कपड़े को उत्पादित 
इकाइयाँ इकाइयां 

अमेरिका 0 दिन का श्रम 20 20 

जमंनी 0 दिन का श्रम ]0 5 


वहाँ अमेरिका को उत्पादन की दोनों ही शाखाओं में श्रेष्ठतता अधिक है किन्तु 


गेहूँ में उसे तुलनात्मक लाभ है, जिससे वह गेंहूँ में विशिष्टीकरण करेगा जबकि जमंनी 
कपड़े में । 


मुद्रा के आधार पर उनकी स्थिति इस प्रकार होगी-- 











देश दैनिक मज-| कुल ]0 दिन के श्रम की ॥ 275४ 
दूरी डालर | डालर उपज इकाई मूल्य (डालर) 
अमेरिका ]-5 ]5 गेहूँ की 20 इकाइयाँ | 0%75 
हे -5 ]5 | कपडे की 20 इकाइयाँ. | 0-75 
जमंनी ]0 ]0 गेहें की 40 इकाइयाँ :00 
पर -0 ]0 कपड़े की 5 इकाइयाँ 0:66 
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गेहूं का मूल्य जर्मनी की अपेक्षा अमेरिका में कम है | अत: अमेरिका से जर्मनी 
को गेहूँ ढक और जमंनी से अमेरिका को कपड़े का निर्यात किया जायेगा । यही निष्कर्ष 
तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का भी था । 

यहाँ पर यह अपत्ति की जा सकती है कि मजदूरी की दरें मनमौजी (4&9(- 
799) चुनी गई हैं | किन्तु, यह आपत्ति ठीक नहीं हैं । विभिन्न राष्ट्रों की लागत-लाभ 
परिस्थिति द्वारा उनकी मजदूरी की एक न्यूनतम (।.0४८) एवं एक अधिकतम 
(0४०) सीमा निश्चित हो जाती है । अत: न्यूनतम एवं अधिकतम दरों का चुनाव 
मनमौजी नहीं है । हाँ, इन सीमाओं के भीतर जो मजदूरी दरें ली गई हैं, वे मनमौजी 
अवध्य हैं । किन्तु इससे समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

अमेरिका में दैनिक मजदूरी जमंनी को मजदूरी से दूने (2000०) से अधिक 
नहीं हो सकती है। मान लीजिये जमंनी में दंनिक मजदूरी ] डालर है। ऐसी दशा में 
अमेरिका में दैनिक मजदूरी 2 ड/लर से अधिक नहीं हो सकती है। यह उच्चतम 
सीमा गेहूं में अमेरिका के लागत-लाभ (00५ ७0४थ॥०2०८) द्वारा निश्चित की गई 
है | यदि अमेरिकन मजदूरी दो डालर हो जाय, तो प्रति इकाई गेहूँ एवं कपड़े दोनों 
का अमेरिकन मूल्य | डालर होगा, जिससे गेहूँ का निर्यात करना अलाभदायक हो 
जायेगा किन्तु कपड़े का आयात जारी रहेगा। इससे अमेरिकन भुगतान-संतुलन 
(89]9८९ ० ९9)॥0॥5) निष्क्रिय (25७४०) 'हो जायेगा, सोना बाहर जाने 
लगेगा तथा मूल्य एवं मजदूरी पुनः गिरने लगेंगे । 

इसी प्रकार, यह भी दिखाया जा सकता है कि अमेरिका में दैनिक मजदूरी 
:33 डालर अर्थाव्‌ जमंन मजदूरी के ३ से कम भी नहीं हो सकती है । यह निम्नतम 
सीमा कपड़े में अमेरिका के लागत-लाभ (अर्थात्‌ 20 : 5) द्वारा निश्चित होती 
है । यदि अमेरिकन मजदूरी ]:33 डालर से नीचे गिर जाय, तो जर्मन मजदूरी 
] डालर होने के कारण जर्मनी का व्यापार संतुलन निष्क्रिय हो जावेगा । तथा वहाँ 
से सोना बाहर जाने लगेगा जिससे जमंनी में मूल्य एवं मजदूरी कम हो जायेंगे किन्तु 
अमेरिका में बढ़ जायेंगे । 

(उपरोक्त न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाओं के बीच जमंन कपड़े और अमेरिकन 
गेहूँ के विनिमय का वास्तविक अनुपात क्‍या होगा, इसके सम्बन्ध में मिल ने बताया है 
कि प्रतिपूरक माँग की परिस्थितियाँ इसे निर्धारण करेंगी । 

(77) दो से श्रधिक वस्तुयें :--तुलनात्मक लागत सिद्धान्त यह बताता है कि 
एक देश उस वस्तु का निर्यात करता है, जिसके उत्पादन में उसे दू रे देश की अपेक्षा 
अधिक सपेक्षिक लाभ है और उस वस्तु का आयात करता है जिसके उत्पादन में उसे 
दूसरे देश की अपेक्षा कम सापेक्षिक लाभ है । संक्षेप में, दुसरे देश की अपेक्षा जिस 
वस्तु के उत्पादन में अन्य वस्तु से अधिक सापेक्षिक लाभ (अर्थात्‌ तुलनात्मक लाभ) 
है उसका निर्यात तथा जिस वस्तु के उत्पादन में अन्य वस्तु से कम सापेक्षिक लाभ है 
उसका आयात किया जायेगा । निम्न उदाहरण लीजिये :-- 
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इंगलंण्ड पुतंगाल 

(श्रम लागत) (श्रम-लागत) 
४ वस्तु की एक इकाई 00 90 
8 वस्तु की एक इकाई 20 80 


पुतंगाल को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में सापेक्षिक लाभ (22४४९ 86- 
४०॥(982) प्राप्त है, लेकिन ४ वस्तु में उसका सापेक्षिक लाभ तुलनात्मक रूप से छ 
वस्तु में सापेक्षिक लाभ से कम है । अत: यह 9 वस्तु का निर्यात करेगा और बदले में 
४ वस्तु का आयात करेगा । 

किन्तु, वास्तविक व्यवहार में पुतंगाल और इंगलैण्ड करे मध्य विदेशी व्यापार 
की अनेक वस्तुयें होती हैं । कया तब भी तुलनात्मक लागत सिद्धान्त लागू होगा ? 
अर्थात्‌, क्या पुतंगाल उन्हीं वस्तुओं का तिर्यात करेगा जिनके उत्पादन में उसे भायात- 
वस्तुओं की अपेक्षा अधिक सापेक्षिक लाभ (या तुलनात्मक लाभ है) है ? निम्न 
उदाहरण में यह दिखाया गया हैं कि अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में भी तुलनात्मक 
लागत सिद्धान्त लागू होता है । 

मान लीजिये पांच वस्तुयें 8, छ, ८, 70, व ह, हैं । प्रत्येक वस्तु की एक 
इकाई का उत्पादन करने में श्रम-लागतों की इकाइयाँ इंगलैंड में क्रमशः वा, 0 व था 
एवं ८, तथा पुर्तगाल में क्रमण: 4५, 6५, ८», ८४, एवं ८५ लगती हैं। इनका पूर्ति-मूल्य 
(या मौद्रिक लागत) इंगलंड में # 64, # 04, # ८०, ? ८ एवं 2? ०2 है और 
पुतंगाल में / 4५, / 0५, / ८५, / 4, एवं /# ८५ हैं । मान लीजिये कि इंगलेंड में 
मजदूरी श्रति श्रम इकाई ८०। और पुतंगाल में ८७५ है । इन कल्पनाओं के संदर्भ में यह 
स्पष्ट है कि--- 


प्रत्येक वस्तु की एक जैसे # ०) __ प्रत्येक वस्तु की ० ( कि ) > जदरी प्रति ( ब्ण ) 


इकाई का मूल्य लागत की इकाइयाँ इकाई 
गर्थातू #गनचत्य्ण वा 2 425 २०५ 42 
9्रचच्च्ण 0 2 825००५ 02 
श्थ्च्य्ण दा 2 <25०८८५ ८2 
श्च्च्य्ण दा 2) 427९३ 4; 
श्यच्प्ण थ 2०2०३ थ 


हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक देश में सापेक्षिक मूल्य (7९|७(४७ 970०5) 
श्रम लागतों द्वारा निर्धारित होते हैं, जिससे 

2?गरः?9१:/#१०:/#4:/#०2 तब ःश:ःव:र्व, : ०७ 
४४ 242: 72: ८० :/ै/ 4, : / 2३०१३ : 0५ : ८५ : 4५ : ८७ 

अब मान लीजिये कि विनिमय दर (रे है अर्थात्‌ पुतंगाल की ॥रे मुद्रा-इकाइयों 
के बदले इंगलैंड-की एक मुद्रा इकाई प्राप्त की जा सकती है । ऐसी दशा में पुतंगाल के 
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दृष्टिकोण से दोनों देशों में पुतंगाली करैन्सी में प्रत्येक वस्तु की एक इकाई का मूल्य 
इस प्रकार है :-- 


इंगलेंड पुतंगाल 

(मूल्य) (मूल्य) 
४ की एक इकाई व >€ ८] >< रि व >( एट2 
छे की एक इकाई 0७] >< ब्छा >< रे 0५ >< ०0५ 
८ की एक इकाई ठ> प्छा >< ८३ १ प्टड 
70 की एक इकाई बी >६ ब्णा >< २ 4५ >< प्ट3 
छ की एक इकाई च>य्ण> रे च््डप्ण् 


अबू पुतंगाल द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिये पुर्तंगाली-मूल्य 
इंगलैण्ड-मूल्य की अपेक्षा कम और आयात की जा सबने वाली प्रत्येक वस्तु के लिये 
पुतंगाली मूल्य इंगलैण्ड के मूल्य की अपेक्षा अधिक होना चाहिये । यदि £& वस्तु का 


निर्यात होना है तो ०५ >< ८८५ <_ ८] >< ०0॥ »< २ अर्थात्‌ जि <्‌ दम और, यदि 
& १ 2 


प्ह >< रे 
क्०्ड 


8 वस्तु का आयात होना है, तो 8, >< ०८५ 7० 8, >< ००) >< रे अर्थात्‌ न हट । 
हु 


चूंकि 42 व्‌ प्छा > रि 
ल्‍ चित. 
४3 प्ण 


५ धर है, अत: 49 72 
वर 09 


अर्थात्‌, निर्यात एवं आयात की विभिन्न वस्तुओं के मूल्य-सम्बन्ध परस्पर 


न की भांति ही होना चाहिये । दूसरे शब्दों में, पुतंगाल को निर्यात की 
ह 4 


5५ <_ 
ढवः 
वस्तुओं में आयात वस्तुओं की अपेक्षा तुलनात्मक लाभ होना चाहिये । यही बात हमें 
तुलनात्मक लागत सिद्धान्त दो वस्तुओं के बारे में बताता है। 

[पुतंगाल के दृष्टिकोण से विभिन्‍न वस्तुओं को तुलनात्मक लाभ के क्रम में 
रखा जा सकता है। मान लीजिये यह क्रम ४, 8, 0, 0 और 5 है, तो 
ड < ; 42 <_*४ | यदि हम आयात वस्तुओं को निर्यात बस्तुओं से 

॥ ह व 


अलग करने के लिये एक रेखा खींचें, तो इस रेखा के एक ओर सब तिर्यात और 
दूसरी ओर सब आयात पड़ेंगे। अतः पुतंगाल के लिये यह संभव न होगा कि 


ह 
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(उदाहरणार्थं) वह ४ वस्तु एवं ० वस्तु का तो निर्यात करे किन्तु छ वस्तु का आयात 
करें | विभौजक-रेखा (70श५0978 ॥.7०) की सही स्थिति क्‍या होगी, इसका पता 
लगाने के हेतु हमें एक शर्त यह भी जोड़नी होगी कि मुगतान संतुलन के दोनों पक्ष 
बराबर होने चाहिये ।] 
(7) चातायात-व्यय 

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का यह निष्कर्ष कि किसी वस्तु का साहस ही एक 
निर्यात वस्तु से आयात वस्तु में बदला जा सकता है, अवास्तविक प्रतीत हो सकता है, 
क्योंकि यह हमारी इस मान्यता से उदय होता है कि यातायात में कोई व्यय नहीं किया 
जाता । चूंकि यह मान्यता अवास्तविक है, इसलिये इससे उदय होने वाला निष्कर्ष भी 
अवास्तविक होना चाहिये । अत: हमें यातायात व्ययों को विचार में लेकर यह देखना है 
कि इनसे तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का निष्कर्ष किस सीमा तक प्रभावित होता है । 

यातायात व्यय (749755904 (0०५४५) को विचार में लेने से वस्तुओं की एक 
तीसरी श्रेणी (जो घरेलू व्यापार से सम्बन्धित है) बनती है । यह आयात एवं निर्यात 
वस्तुओं की श्रेणियों से पृथक है । कोई वस्तु सीधे ही निर्यात श्रेणी से आयात-सश्रेणी 
में नहीं वदल जाती, वरन्‌ उसे पहिले उक्त तीसरी श्रेणी में से ग्रुजरना पड़ता है और 
यह दोनों ही देशों द्वारा अपने गृह बाजारों के लिये उत्पन्न की जानी चाहिये । इसे 
हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :-- 

मान लीजिये, पुतंगाल से इंग्लैंड को वस्तु का “आयात करने की वास्तविक 
लागत (श्रम इकाइयाँ) ८४५५ ओर विपरीत दिशा में यातायात करने की लागत 
८५ है । हम यह भी माने लेते हैं कि सप्लाई करने वाला देश ही सदा यातायात 
व्यय चुकाता है । ऐसी दशा में कोई वस्तु तब ही निर्यात की जायेगी जब कि 


४ 
59 -774१2.2 *! 2८ ९ ॥र आयात तब की जावेगी जब कि. 42 _ धार 
7 ५ कयनः 


24% है | 
द ८. १५ 


वि प ला 
लैकिन - 2 _ ८८7 ०72 है; अतः यदि मर का संख्यात्मक मूल्य 





बयज-० क्य॒ 2 
( रएणल्ांसतआं ५व०० ) उक्त दोनों मूल्यों के बीच में है, जिससे 
>-8 ८ 2९ मे _ ०2+०7५ 
बज+न्प, एज, ब्द् का तो वस्तु का न तो आयात किया जायेगा ओर 


न उसका निर्यात ही किया जायेगा | यह बात केवल #& वस्तु को ही नहीं वरन्‌ अन्य 
वस्तुओं पर भी लागू होती है । 

दूसरे शब्दों में, जब तक वो वेज्ञों में वस्तु की उत्पावफता लागतों में झम्तर 
उस वस्तु को एक देश से दूसरे देदा को यातायात करने के व्यय से श्रधिक नहीं 
होगा, तब तक उसका श्रायात-निर्यात किया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी 
3, 7.७4. 
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देश की निर्यात क्षमता उसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत पर ही निर्भर नहों है, 
(जंसा कि हमने पहले मान लिया था) वरन्‌ यातायात के व्यय पर मी निर्भर हे । 
किन्तु इस जटिलता के काररा तुलनात्मक लागत घिद्धान्त का यह निकष्षं क्कूठा नहीं 
हो जाता कि श्रन्तरट्रीय श्रम विभाजन प्रत्येक दंश को लाभ पहुंचाता है । यदि 
यातायात व्यय होते हुये भी कोई देश वस्तुओं का आयात ब निर्यात करता है, निस्संदेह 
ह ऐसा तब ही करता होगा जबकि इसमें उसे कुछ दिखाई दे । 
(५) उत्पादन की परिवरतंन लागते (५शा99९ (0055 ० ए7000९४०॥) 
तुलनात्मक लागत सिद्धान्त यह मान कर चलता है कि दोनों ही देशों में स्थिर- 
लागत-नियम ([.99५ 0० (0॥5(800 (090 (०$$) क्रियाशील है, जिससे किसी वस्तु 
की अतिरिक्त मात्रायें पहले के बराबर प्रति इकाई श्रम-व्यय पर ही उत्पन्न की जा 
सकती हैं । अमेरिका एवं जमंनी के उदाहरण पर पुनः विचार कीजिये । यदि जमंनी 
धीरे-धीरे गेहूँ की खेती छोड़ता जाता है और कपड़े का उत्पादन बढ़ाता जाता है 
प्रत्येक 0 इकाई गेहूं के लिये (जिसका उत्पादन करना उसने बन्द किया है) वह कपड़े 
की 5 इकाइयाँ उत्पन्न कर सकेगा । प्रतिस्थापन अनुपात 0: ]5 या  : -5 है, 
जो कि स्थिर मान लिया गया है। इसी प्रकार, अमेरिका में भी दोनों वस्तुओं में प्रति- 
स्थापन-अनुपात (अर्थात्‌ । : ) स्थिर रहेगा । 
किन्तु स्थिर लागतें (0005७00 (०७७) असाधारण दशा में देखी जाती हैं । 
अधिक प्रचलित दशायें तो बढ़ती हुई लागतें ([0८००७»०४ (०५५७) या घटती हुई 
लागतें ((0००८३आ॥९४ (००५७७) हैं। एक सीमा के पश्चात्‌ (प्रतियोगिता के अन्तर्गत यह 
सीमा सदा ही पार कर ली जाती है) । अतिरिक्त मात्राओं का उत्पादन प्रति इकाई बढ़ती 
हुई लागत पर ही संभव है । अत: हमें यह देखना है कि इन परिस्थितियों (बढ़ती हुई 
लागतों) का तुलनात्मक लागत सिद्धान्तों निष्कर्पों पर कया प्रभाव पड़ता है । 
मान लीजिये कि जमंनी एवं अमेरिका दोनों ही देशों में उत्पादन की दोनों 
शाखाओं में बढ़ती हुई लागतें क्रियाशील हैं तथा उदाहरण में जो आँकड़े दिये गये हैं 
वे सीमान्त उत्पत्ति सूचित करते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ होने के पूर्व जममनी में 
उत्पन्न किये गये गेहूँ की मात्रा में अन्तिम वृद्धि की लागत प्रति 0 इकाई गेहूँ के लिये 
]0 इकाई श्रम है, और, इसी प्रकार, कपड़े की सीमान्त लागत प्रति 5 इकाई 0 है । 
जब विदेशी प्रतियोगिता के दबाव से जमंनी को अधिक कपड़ा (किन्तु कम गेहूँ) 
उत्पन्न करना पड़ता है, तो उसके कपड़ा-उत्पादन की सीमान्त लागत अवध्य बढ़ेगी 
(क्योंकि खराब भूमि को भी कपास की खेती में लाना होगा तथा अधिक श्रम व पूंजी 
व्यय करनी होगी) किन्तु गेहूँ उत्पादन की सीमान्त लागत गिरेगी (क्योंकि कम उपयुक्त 
भ्रूमि हटा दी जावेगी तथा श्रम व पूंजी की कम मात्रा प्रयोग करनी पड़ेगी ।) 
फलत:ः प्तोमान्त लागतों का झनुपात जमंनो में (09000 ०६ शक्षाष्टाआ78। (0०5६७) 
गेहूँ के पक्ष में परिवर्तित हो जायेगा जबकि भ्रमेरिका में कपड़े के पक्ष में परिवर्तित 
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होने लग्रेगा (क्योंकि श्रमेरिका कपड़ा कम श्रोर गेहूँ श्रधिक पंदा करेगा ।) इस प्रकार, 
दोनों देशों के बीच तुलनात्मक लागत-गनुपात ((०गफुआा३(४९ (०७ २७४४०) चारों 
दिज्ञात्रों से निरन्तर कम हो जायेगा ओर श्रन्त में प्रतिस्थापन की क्रिया समाप्ति पर 
पहुँच जावेगी । श्रम-विभाजन इस श्रथ में श्रपूर्णा रहेगा कि न तो जर्मनी ने गेहूं का 
उत्पादन बिल्कुल छोड़ा (केवल सीमित हो किया है) श्रौर न श्रमेरिका ने ही कपड़े का 
उत्पादन पूर्णतः: छोड़ा । श्रम विभाजन किस सीमा तक चलेगा, यह उस गति पर 
निर्भर है जिससे उत्पादन की वृद्धि के साथ लागतें बढ़ती हैं श्रौर उत्पादन की कमी के 


साथ घटतो है : 
ननि-+-+त+ 


घख्ग 0. 2, 50०७६ (९ फीर0ाज व गा(शात्रांग्राब] (780९ 8५ ए/0790770९0 
एज एग, 0फ्राक, 

ओहलिन के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त मूल्य के सामान्य 
साम्य सम्बन्धी सिद्धान्त पर आधारित है तथा इसी का एक विस्तार मात्र है । ऐसी 
दशा में ओहलिन के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त का विवेचन करने के पूर्व मूल्य के 
सामान्य साम्य रिद्धान्त के बारे में कुछ शब्द कह देना अनुचित नहीं होगा । 

मूल्य सम्बन्धी सामान्य साम्य सिद्धांत 
(6छ७छ९4] 25०॥7ए वशह्णाज ण॑ शत्आाप९) 


माँग-पूत्ति के संतुलन द्वारा बस्तु के मूल्य का निर्धारण 

किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की पू्ति तथा माँग द्वारा निर्धारित होता है। 
वस्तु की माँग स्वयं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और इच्छाओं पर 
उनकी आय तथा अन्य वस्तुओं की उपलब्धता व कीमतों पर निर्भर होती है। दूसरी 
ओर वृत्ति भी वस्तु के उत्पादन की संभावना अर्थात्‌ उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धता 
एवं उत्पत्ति की भौतिक एवं टैक्नीकल दशाओं पर निर्भर है ; जिस वस्तु पर माँग एवं 
पूक्ति का साम्य स्थापित हो जाता है वही वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। यह 
कीमत वस्तु की उत्पादन लागत के बराबर होगी । यहाँ उत्पादन लागत में लाभ- 
मारजिन भी शामिल है । किसी वस्तु की उत्पादन-लागत उन सब साधनों की कीमतों 
का योग होती है जो कि वस्तु के उत्पादन में सहयोगी बनते हैं । 
माँग और पूछ्ति को प्रभावित करने बाली बातें 

उत्पत्ति के साधनों की कीमतें इन साधनों की माँग और पूत्ति द्वारा तय होती 
हैं । साथनों के लिये माँग अन्ततः तैयार माल की माँग पर ही निर्भर होती है क्योंकि 
उनका इस्तेमाल इन वस्तुओं के निर्माण हेतु ही होना है । स्पष्टतः तैयार माल की माँग 
जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक माँग इन साधनों के लिये होगी । किसी साधन के 
लिये कुल माँग समस्त उद्योगों में आवश्यक उस साधन की विभिन्न मात्राओं का योग 
होती है। साधनों की पूर्ति उनकी कीमतों के साथ घटती बढ़ती है । 

ब7३ ठ77 7७८८७ (०४: & 
र्य्श्ाः्म्बाश्ढा | 
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वस्तु का मूल्य 
| 
हि 
हा हा 
(]) वस्तु की माँग () वस्तु को पूर्ति 
रे आओ 
$ हूँ + नं है है 
() आवश्यकतायें (3) उपभोक्ताओं की () उत्पादन लागत (2) उत्पादन 
एवं इच्छायें आय (साधनों का मूल्य) की टेक्नीक 
। 


रा 


+ 


(४) साधनों ई लिये मांग. (8) साधनों हि उप- 
लब्घता या पूत्ति 
वस्तु को माँग साधनों की कीमत 
मूल्य निर्धारण पर प्रभाव डालने वालो घटनाझ्रों को पारस्परिक निर्भरता 
उपरोक्त तालिका में, जो कि हमारे प्रस्तुत विवेचन पर आधारित है, दो 
रोचक वातें उल्लेखनीय हैं--()) साधनों की माँग वस्तुओं की माँग का परिणाम है और 
(४) उपभोक्ताओं की आय जिस पर माँग बहुत सीमा तक निभेर है साघन-स्वामियों 
द्वारा उत्पत्ति कार्य में साधन की सेवा के लिये प्राप्त कीमतों का फल है । वस्तुओं की 
कीमतें उत्पत्ति के साधनों की कीमतों पर निर्भर हैं जो स्वयं भी वस्तुओं की कीमतों 
पर निर्भर हैं । इस प्रकार ओहलिन बस्तुओं की कीमतों, उत्पत्ति के साधनों की कीमतों, 
निर्मित वस्तु की मांग, उत्पत्ति के साधनों की माँग एवं पूर्ति आदि की निर्भरता 
दिखलाता है । यदि हम प्रत्येक बाजार में साधनों की पूर्ण गतिशीलता ब पूर्ण विभाज्यता 
के बारे में कल्पना करलें ओर यह भी मान लें कि साधनों की पूर्ति स्थिर (00088800) 
एवं ज्ञातव्य ((7०५७/४) है, तो यह देख सकेंगे कि प्रत्येक बाजार की मुल्य प्रणाली 
निम्न पाँच कृत्य जनित सम्बन्धों (०7०४००७। 7०]४0०7७) पर आधारित होती है :--- 
() कीन्‍्स वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत के बराबर होती है | 
(9) प्रत्येक वस्तु की माँग सभी वस्तुओं की कीमतों तथा उपभोक्ताओं की 
आयों पर निर्भर होती है । 
(४7) किसी व्यक्ति की आय उसकी साधन सम्बन्धी सेवा की मांत्रा व इसकी 
कीमत पर निमंर है । 
(५) किसी उत्पत्ति के साधन के लिये माँग साधन की पूर्ति कें बराबर होती 
है जिसे दिया हुआ व स्थिर मान लिया गया है, तथा 
(९) वस्तु के उत्पादन के लिये आवश्यक साधन-मात्रा उत्पत्ति की भौतिक 
दशशाओं तथा उत्पत्ति के साधनों की कीमतों पर निर्भर होती है । 


(2) अन्य वस्तुओं के मूल्य 
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प्रस्तसं म्बन्धों से साधनों झोर वस्तु को फोमतें निकालना 

उपरोक्त सम्बन्धों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक क्षेत्र में किसी क्षण 
पर सभी वस्तुओं ओर उत्पत्ति साधनों की कीमते अन्तिम रूप से चार मौलिक घढकों 
द्वारा निर्धारित होती हैं । इनम्रें से दो मौलिक घटक मांग से और दो मौलिक घटक से 
सम्बन्ध रखते हैं और निम्न हैं--0) उपभोक्ताओं की आवश्यकताये व इच्छायें, 
(४) उत्पत्ति के साधनों के स्वामित्व को दशायें जो कि व्यक्तियों की आय को और 
आय के द्वारा माँग को प्रभावित करती हैं; (8) उत्पत्ति के साधनों की पूत्ति, एवं 
(४४) उत्पत्ति की भौतिक दशायें । यदि ये चार बातें दी हुई हों, तो उपरोक्त पाँच 
सम्बन्धों के आघार पर साधनों व वस्तु दोनों की ही कीमतों को निकाला जा सकता है । 


ध्रोहलिन के सिद्धान्त की साम्यतायें 
“माम्य मूल्य सिद्धांत! (84णा॥छआंणा प्रकरलठाए ० ५००९) के आधार पर 

अपना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धांत प्रतिपादित करते हुये ओहलिन ने निम्न 
मान्यतायें (8५५४००७०४०॥७) की हैं :-- 

() केवल दो क्षेत्रों पर ही विचार किया जाना है । 

(2) उत्पत्ति के साधनों में गुणात्मक भिन्नताओं पर ध्यान नहीं देना है । 

(3) क्षेत्र के भीतर उत्पत्ति के साथन पूर्ण गतिशील हैं लेकिन क्षेत्रों के 

बीच नहीं हैं । 

(4) अन्य सब चीजें पूर्णतः गतिशील हैं । 

(5) केवल वस्तु-व्यवहारों पर ही विचार किया गया है । 

(6) प्रत्येक क्षेत्र की स्वतंत्र पत्र-मुद्रा प्रणाली है । 


श्रोहणिन के सिद्धान्त को ग्रुख्य बातें 

(4) चोहलिन व्यक्तियों के श्रम विभाजन श्रथवा विशिष्टीोकररा तथा क्षेत्रों 
के विशिष्ठोकररा को समानता का उल्लेख फरते हुये भपने सिद्धान्त का प्रारस्म 
करते हैं। उनका कहना है कि---“'प्रदेश और राष्ट्र भी उन्हीं कारणों से विशिष्टता 
प्राप्त करते हैं और एक दूसरे से व्यापार करते हैं, जिनसे व्यक्ति विशिष्टता प्राप्त 
करते ओर व्यापार करते हैं | कुछ व्यक्ति अपने स्वभाव से ही किसी कार्य को करने 
में अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक य्रोग्य होते हैं । उदाहरण के लिये, एक व्यक्ति अच्छा 
बागबान होता है जबकि दूसरा अच्छा अध्यापक और तीसरा कपल चिकित्सक है । 
यदि बागवान से अध्यापक का कार्य करने को कहा जाय, तो तरह अध्यापक कार्य 
को कुशलता से न कर सकेगा । इसी प्रकार एक अध्यापक अकुशल चिकित्सक और 
एक लिकित्सक अकुशल बागवान ही प्रमाणित होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
विशिष्टता सभी पक्षों को साभकारी है। यदि सभी व्यक्ति एक ही योग्यता के होते, 
तो भी विशिष्टीकरण करके ये लाभ उठा सकते हैं ।” व्यक्तियों की भाँति एक ही 
देश के अन्दर विभिन्न प्रान्त और एक ही प्रान्त के अन्तगेंत विभिन्न जिले विभिन्न 
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वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि कुछ वस्तुओं के 
उत्पादन में एक क्षेत्र विशेष को अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक उत्पादकता सुविधायें 
होती हैं | उत्पादक-सेवाप्नों में मिन्‍नतायें होने से प्रन्तक्षेत्रीय व्यापार को उसी प्रकार 
से प्रोत्साहन मिलता है जिस प्रकार विभिन्‍न पोग्यताग्ों वाले व्यक्तियों के बोच 
विनिमय को मिलता है। 

स्पष्ट है कि “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण सदा ही यह है कि 
वस्तुयें वाहर से मुद्रा के रूप में, देशी उत्पादन की अपेक्षा, सस्ती प्राप्त की जा 
सकती हैं |! संक्षेप में कीमत भिन्नतायें ही वस्तुश्रों में भ्रन्तक्षेत्रीयः व्यापार का 
कारण हैं । 

(2) कीमत भिन्नतायें किन परिस्थितियों में पाई जाती हैं अथवा क्षेत्रों के 
बीच कीमतों की असमानता के क्या कारण हैं, इसका उत्तर देते हुये ओहलिन बताते 
हैं कि सापेक्षिक कीमतों में मिनन्‍नतायें दोनों क्षंत्रों में वस्तु की माँग एवं पूति सम्बन्धी 
दश्ञाप्रों पर निर्भर होती है । किसी वरतु की मांग निम्न पर निर्भर होती है :-- 

(0) उपभोक्ताओं की आवजश्यकतायें व इच्छायें । 

(0) उत्पत्ति के साधनों के स्वराग्त्वि सम्बन्धी दशायें, जो व्यक्तितत आय 
एवं इसके द्वारा माँग को प्रभावित करती हैं । 

(४) उत्पादक साधनों की पूत्ति । 

(५४) उत्पादन की भौतिक दशायें। इनके बारे में ओहलिन का कहना 
है कि ये सर्वत्र समान हैं, इसलिए इनको विचार से अलग रखा जा 
सकता है । 

परिणामतः वस्तु-कीमतों में भिन्नतायें माँग सम्बन्धी दशाओं [अर्थात्‌ (9) 
और (0)] तथा साधन सेवाओं की पृत्ति [अर्थात्‌ (#)] पर संयुक्त रूप से निर्भर 
होती हैं । 

(3) सभी यस्तुश्नों को सापेक्षिक कोमतें दोनों क्षेत्रों में तब समान होंगी जबकि 
(0) वस्तुओं के लिये माँग को निर्धारित करने वाली दशायें दोनों ही क्षेत्रों में एक 
समान हों; () दोनों ही क्षेत्रों में उत्पत्ति के साधन समान अनुपात में उपलब्ध हों; 
0) उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति में यदि कोई भिन्नतायें हों; तो इनकी क्षति पूत्ति 
माँग सम्बन्धी दशाओं में भिन्नता द्वारा हो जाय। किन्तु ये वज्षायें समान नहीं 
भी हो सकतो हैं भोर तब सम्बन्धित साघन पृत्तियों झौर मांग में भिन्नतायें होंगी । 
फलत: साधनों (एवं वस्तुभों) की कीमतों में भिन्नतायें पाई जावेंगी। भझतः मूलतः 
उत्पादक साधनों की सापेक्षिक दुलंमतायें- माँग की तुलना में उत्पत्ति साधनों की 


. “परतरा० वंग्राणट्तां06 ९8७४७ ०0 ॥(श-€डांणा॥। 806 5 3ज़895 प्राधा 
8०005 ९॥॥ ०९ ७7००९॥४६ ला०१फएथा 07 066 गा शा$ ०0 ग्राणालए 
प्राब्म8 धाल॥ रा 86 छा०तपट८त 4 ध्णाल,” (प्र # दृ॥रानब्हांगावां 
बाब [॥शावम्नंगाद! 7744०, 72. 72.) 
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पूर्ति कमत होना-दो क्षेत्रों के सध्य व्यापार प्रारम्भ होने की श्रावक््यक्त शर्त है । 
जिन तीन दशाओं की हमने चर्चा की है पहली और तीसरी दणशायें किसी भी समय 
पर विद्यमान होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते | अतः ओहलिन इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि अन्तक्षेत्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण दो क्षेत्रों में वस्तु -- 
कीमतों की असमानता होना है और वस्तु-कीमतों में भसमानता उन क्षेत्रों में उत्पादक 
साधनों की पूर्ति सम्बन्धी भिन्नताओं के कारण उदय होती है। 

उदाहरण के लिये आस्ट्रेलिया में भूमि की प्रचुरता है जबकि श्रम और पूंजी 
की कमी बर्थात्‌ वहाँ भूमि सस्ती है जबकि अन्य साधन माँहगे हैं। परिणामतः 
जिन वस्तुओं के उत्पादन के लिये बड़ी मात्राओं में भूमि की आवश्यकता पड़ती है 
किन्तु श्रम भर पूंजी की अधिक आवश्यकता नहीं है (जैसे गेहूँ, ऊन, माँस आदि) 
वे आस्ट्रेलिया में सस्ती होंगी। दूसरी ओर इज्जूलैंड में जहाँ पूंजी की प्रचुरता है 
जबकि भूमि की कमी है, वही वस्तुर्यें सस्ती होंगी जिनके उत्पादन में भूमि की 
अपेक्षा पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है । ऐसी दशा में प्रथम प्रकार की 
वस्तुयें इज्जलेंड आस्ट्रेलिया से ओर दूसरी प्रकार की वस्तुयें आस्ट्रेलिया इज्धलैंड 
से मंगायेगा । इस प्रकार अन्तक्षेत्रीय एवं अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार का आधार सापेक्षिक 
वस्तु कीमतों में (एवं अन्तिमतः उत्पत्ति के साथनों की सापेक्षिक पूर्ति में) भिन्नतायें 
होना है ।7 

(4) सापेक्षिक साधन पू्ति में भिन्‍नताश्नों से केवल यह प्रगट होता है कि कुछ 
वस्तुयें भ्रन्य वस्तुश्नों को श्रपेक्षा सस्ती होंगी । लेकिन यह पता नहीं चलता कि किन 
विद्लेष बस्तुश्रों में व्यापार किया जायगा । इसे जानने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में ऋंताशों 
को देशी वस्तुन्नों की कीमतें निित बस्तुश्रों से मिलानी चाहिए। इस हेतु एक 
सामान्य करेन्‍्सी ((०777707 ०७४४०१०५) के प्रयोग की आवश्यकता है अथवा भिन्न 
करैन्सियों की दशा में इनके वीच विनिमय दर का पता होना जरूरी है । 

उदाहरणाथं, भारत ओर पाकिस्तान दो क्षेत्र हैं। मान लीजिये कि इनमें 
समान करेन्‍्सी प्रणाली प्रचलित है। यदि इन देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध नहीं 
हैं तो विभिन्न वस्तुओं की कीमतें उनकी क्रमिक आन्तरिक मांगों के अनुसार निर्धारित 
होंगी । व्यापारिक सम्बन्ध कायम हो जाने पर प्रत्येक क्षेत्र की माँग दूसरे क्षेत्र की 
मूल्य प्रणाली के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आती है । अपेक्षाकृत सस्ते साधनों वाली वस्तुओं 





4. “र२००हड्डा।॥ 5एब्यंत/8, बएप्रातथा। गत") 38०75 7० ९4४८७ 
स९७9, 5287५ 388९75 70[9४९]५ ठ687 गा €बल) 7९807... 0०ग्रा॥०9[065 
गल्पुणा॥गए ि पिला जफा०्वप्रलांगा ग्रापला ० (6 गलिपाला बात ॥रंताल ० 
प्राढ ]86/ 6 ०90९6 ३79 गाए छा 80005 (846 ०७]] (07 4800075 
॥99 6 ०97०८ 90०7900०75. ]॥05, ग्रावा।०ला५9, 4800075 47 8७पक- 
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के लिये स्वदेशी मांग के साथ उन्हीं वस्तुओं के लिये विदेश की मांग जुड़ जायेगी । 
इसके साथ ही साथ अपेक्षाकृत मंहगे साधनों वाली वस्तुओं की विदेशी माँग विदेश 
को स्थानान्तरित हो जावेगी । प्रतिपरक माँगों (7२८संए7००७) 0९॥थ॥05५) के प्रभाव 
के फलस्वरूप सापेक्षिक कीमतों में मिन्नता उत्पन्न होगी और साम्य की स्थापना तब 
होगी जबकि समान मूल्य की वस्तुयें दोनों देशों के बीच यात्रा करेंगी । 

यदि भारत और पाकिस्तान में भिन्न करन्सियाँ हैं, तो उनके मध्य विनिमय 
पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सापेक्षिक साध्य-कीमतों (#8००ः 
ए9700$) में अन्तर अपने आपको बस्तु-कीमतों के निरपेक्ष अन्तर के रूप में (जो कि 
व्यापार का तात्कालिक कारण है) केवल विदेशी विनिमय दर के द्वारा ही प्रदर्शित 
कर सकती है । अन्य शब्दों में, प्रतिपरक मांगें दोनों ही क्षेत्रों में कीमतों पर विनिमय 
वर के साध्यप्त से प्रतिक्रिया दिखावेंगी । इन बातों को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट 
किया जा सकता है-- 


विभिन्न कर न्सियों वाले क्षेत्रों में साधन-कीमतों की तुलना दिखाने 











वाली तालिका 
 ज्थओ - कीमतें साघन कीमतें | साधन कीमतें 
भारत में जबकि | भारत में जबकि 

उत्पत्ति के 7 विनिमय दर विनिमय दर 

साघन पाकिस्तान में भारत में ] पाक रु० ] पाक रु० 

(पाक रुपये) | (भारतीय रु०) |[+ ]-5 भारतीय | -52 भारतीय 

रुपया हो रुपये हो 

0 0-20 | 0'30 040 
ए ] 0-30 0*45 0:60 
है ] 0-40 060 0:80 
५4 ु 0:50 0.75 :00 
5 0:60 090 ]*20 
पर 0-70 0:05 ]*40 








उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान में सभी साधनों की कमते. 
समान है जबकि 0 साधन सबसे सस्ता और 7 साधन सबसे मेहगा है। ध्यापार के 
आशय के लिये सापेक्षिक सस्तापन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है समान करैन्सी 
इकाई के सन्दर्भ में निरपेक्ष सस्तापन (8७४००७ ०४०४७7८७७) । निरपेक्ष सस्तापन 
विनिमय दर पर निर्भर होगा। जब विनिमय दर ] पाक रु० >> *5 भारतीय 
रुपया है तब पहले पाँच साधन भारत में सस्ते और छठा साधन मेहगा है। यदि 
विनिमय दर 3 पाक रुपया +> 2 भारतीय रुपये हैं, तो केवल प्रंथण तीन साधन 
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भारत में सस्ते ओर शेष साधन मेंहगे हैं । द्वितीय दशा में भारत उन वस्तुओं को 
वनायेगा जिन्हें सस्ते साधनों (0. 9. 0.) की अधिक्र मात्रा आवश्यक है जबकि 
पाकिस्तान उन वस्तुओं पर अपना ध्यान देगा जिन्हें 7९ 5 और 7 साधनों की अधिक 
मात्रा आवश्यक है । सस्ते साधनों वाली बस्तुयें निर्यात की जायेंगी और मेंहगे साधनों 
वाली वस्तुयें आयात की जायेंगी । 
इस प्रकार, विनिमय दर यह दिखाती है कि कौनसा साधन सस्ता और कौनसा 
मेंहगा है परन्तु वह साधनों का सस्ता या मंहगा होना निर्धारित नहीं करती है । 
साधनों की कीमतें प्रतिपरक माँग (२९८९.७7०८७] 6९॥7900) द्वारा निर्धारित होती 
हैं । विनिमय दर भी प्रतिपरक मांग द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर ऐसी 
होनी चाहिये जिससे कि आयात और निर्यात में साम्य हो जाय । 
झ्रोहुलिन का सिद्धान्त संक्षेप में : 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि () अन्तक्षेत्रीय व्यापार का तात्कालिक 
कारण दोनों क्षेत्रों में सापेक्षिक साघन-कीमतों में असमानता होना है ; (४7) वस्तु 
कीमतों में असमानता उत्पत्ति साधनों की सावेक्षिक दुलंभताओं में अन्तर होने से 
पैदा होती है ; (8) विनिमय दर की उपस्थिति में सापेक्षिक कीमत-भिन्नतायें निर- 
पेक्ष कीमत भिन्नताओं में परिणित हो जाती हैं । इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक 
क्षेत्र किन बस्तुओं में विशिष्टीकरण करेगा, एवं (५) विनिमय दर तथा अन्तक्षेत्रीय 
वस्तु या व्यापार का मूल्य प्रतिपरक माँग द्वारा निर्धारित होता है। 
सान्यताश्रों को हटाकर वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिद्धान्त का कयन : 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए ओहलिन ने कुछ 
कल्पनायें (&550707075) की थीं । परन्तु वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिद्धान्त 
औी व्याल्या करने के लिये ओहलिन इन मान्यताओं को छोड़ देता है। उसने बताया 
के--- 
हे (।) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उक्त आधुनिक सिद्धान्त कई देशों पर लागू 
किया सकता है। ऐसा करने पर सिद्धान्त के निष्कर्षों में कोई परि- 
बर्तन नहीं आवेगा केवल उसकी जटिलता में ही वृद्धि हो जावेगी । 
(2) उसने यह भी कहा है कि समान उत्पादन साज-सज्जा वाले क्षेत्रों में 
भी विशिष्टीकरण एवं व्यापार का उचित आधार होता है, क्‍योंकि 
एक विशाल बाजार (स्वदेशी--विदेशी) बड़े पैमाने के उत्पादन की 
मितव्ययितायें प्राप्त करने में सहायक होगा । दुसरे शब्दों में, बड़े 
पैमाने के उत्पादन की मितव्ययितायें अन्तक्षेत्रीय व्यापार का एक 
अतिरिक्त आधार हैं । 
(3) उत्पत्ति के तीन साधनों--भूमि, श्रम और में गुणात्मक 
होने पर इन्हें अन्तक्क्षेत्रीय ४ की दृष्टि 3 ७3०३० 2३2 
सकता है । 
(4) भोहलिन अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सम्बन्धों की समस्या को स्थान घटक 
(७०००८ 8०07) से सम्बन्धित करता है। वह यातायात व्ययों को भी 
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विचार में लेता है । उसने यह दिखाया है कि रथानान्तरण सम्बन्धी 
व्यय व्यापार को घटाते हैं तथा कीमतों पर इसके सुप्रभाव को दुबंल 
बनाते हैं । 
(5) ओहलिन ने साधनों की अन्‍न्तक्षेत्रीय गतिशीलता के बाघकों को भी 
समभाया है और यह वताया है कि किस प्रकार वस्तुओं के आवागमन 
के स्थान में साधन आवागमन प्रारम्भ हो सकता है । 
चूंकि अस्तक्षेत्रीय व्यापार एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर केवल परि- 
माणात्मक ((१००५॥४६७॥४०) हैं, इसलिये यह कह सकते हैं कि ओहलिन का अन्‍्त- 
क्षेत्रीय व्यापार-सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भी लागू हो सकता है । यदि हम 
प्रस्तुत अध्याय में “अन्तक्षेत्रीय व्यापार” के स्थान में 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार! शब्दों को 
प्रयोग करें, तो यह अनुचित न होगा । 
प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धो प्रतिष्ठित एवं झ्राधुनिक सिद्धान्त की तुलना : 

अनेक अर्थंशास्त्रियों का यह मत है कि ओहलिन का सिद्धान्त प्रतिष्ठित सिद्धान्त 
से भिन्न है तथा श्रेष्ठ भी । स्वयं ओहलिन ऐसा ही समझता है। किन्तु जमंन अर्थ- 
शास्त्री हैबरलर ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि दोनों सिद्धान्तों में काफी साहश्य 
है । हैबरलर के अनुसार प्रत्येक व्यापारी देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है, जिन्हें 
वह कम अवसर लागत ([.०४८ ०07०(0॥(9 ००५४५) पर बना सकता है, और उन 
वस्तुओं का आयात करता है जिन्हें वह अन्य देणों की अपेक्षा अधिक अवसर लागत 
पर बना सकता है । हैवरलर का कहना है कि 'कम अवसर लागत वाली वस्तुयें 
वास्तव में वे हैं जिनके लिये प्रचुरता वाले साधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है 
ओर अधिक अवसर लागत वाली बस्तुयें वे हैं जिनके लिये दुलंभता वाले साधनों की 
अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ओहलिन के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित सिद्धांत 
के पुनः:कथन ((२०५४/८॥०॥) से मिलाया जा सकता है । 

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि एक बात में ओहलिन का सिद्धांत 

प्रतिष्ठित सिद्धांत से श्रेष्ठ है । सवंसम्मत मूल्य सिद्धांत को ही यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
प्रारम्भ से अन्त तक लागू करता है। ओहलिन ने निर्णयात्मक रूप से यह दिखा दिया 
है फि अन्तक्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल परिमाणात्मक अन्तर मात्र है 
अधिक नहीं, और एक बाजार वाला मूल्य सिद्धांत अनेक बाजारों में मूल्य को स्पष्ट 
करने के हेतु सुविघापूर्वंक प्रयोग किया जा सकता है । 

लेकिन, ओहलिन का सिद्धांत परम्परावादियों के श्रम लागत स्पष्टीकरण की 

तुलना में अधिक जटिल है क्‍योंकि () यह जटिल मूल्य सिद्धांत पर आधारित है 
तथा () जो तथ्य यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है वह भी जटिल है। जटिल होते 
हुये भी ओहलिन का सिद्धांत एक पूर्ण स्पष्टीकरण है। साथ ही ययार्थवादिता से 
परिपूर्ण है । ये गुण परम्परावादी सिद्धांत में नही हैं । 





श्रध्याय 3 


अन्तर्राष्ट्रीय सुगतान 
(धारररछारार५प07)34॥, ए4५४४ापटाबात5) 
अदरक पक के लतप+ कदर वास अल कक उसके अनेक कर 
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भुगतान-संतुलन का श्रर्थ, इसका समतुलित होना 

तथा इसकी प्रतिकूलता का सुधार 





प्रारस्मिक : 

“भुगतान-संतुलन” किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय वित व्यवहारों का परिमाणात्मक 
सारांश (0०४॥0(॥07५९ $णा०७४३७) है। अत: इससे उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय 
आध्िक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है । यदि हम किसी नये 
अविकसित देश के भुगतान-संतुलन का अध्ययन करें, तो इससे यह मालूम हो जायेगा 
कि वह अपने आर्थिक विकास के लिये विदेशी पूँजी पर कहाँ तक आश्रित है । इसके 
विपरीत, एक पुराने एवं उन्नत देश के भुगतान संतुलन का अध्ययन करने से यह 
मालूम किया जा सकता है कि वह विदेशी विनियोगों से कितनी आय प्राप्त करता है । 
भुगतान-संतुलन वास्तव में एक 'आर्थिक वेरोमीटर” (ए८०र०गां० छेवाणा०९) है। 
इसका गम्भी रतापूर्वक विदलेषण करके इससे किसी देश की बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय 
आधिक दशा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है, उसकी अन्तर्राष्ट्रीय आधथिक 
संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी अन्तर्राष्ट्रीय शोध क्षमता को 
भआॉँका जा सकता है ओर उसकी विनिमय दर की (अर्थात्‌ मौद्रिक इक।ई के मूल्य की) 
उपयुक्तता को परखा जा सकता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि विभिन्न देशों 
के भुगतान-संतुलनों का निष्पक्षता से अध्ययन किया जाय, तो वह बहुत लाभप्रद 
होगा । छेवन्स (2९५४०॥७) के दाब्दों में, “एक श्रन्तर्राष्ट्रोय श्ररशास्त्री के लिये भुगतान 
संतुलन का वही महत्व है, जो कि एक रसायनश्ञास्त्री के लिये तत्वों की “प्रावधिक 
तालिका! का है ।”? 

भुगतान संतुलन का श्रर्थ 
“भुगतान-संतुलन” वाक्यांश का कई प्रकार से प्रयोग किया गया है, अर्थात्‌, 
3. “जब फल कुष्मंग्म० प्ररछा० ० छाल्यावाव( 4६ (0 पाठ लाध्यां॥, (86 
88]87९6 07 79977९745 45 (0 (6 [#शारांगाब] एटठाठयां३," 
(५४/. $. ॥०४०४७) 
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इसके कई अर्थ प्रचलित हैं | विवेचन की स्पष्टता के लिये इन विभिन्न अर्थों पर विचार 
करना आवश्यक है । साघारणतः “भुगतान-संतुलन' के निम्न पाँच अर्थ प्रचलित हैं :-- 

(7) एक विज्ञेप भ्रवधि में विदेशी मुद्रा को खरीदी व बेचो गई मात्राएँ 
(4पा०्णाए ० गिशंड्० ०णाथा०ए ४००: शाते 500--'भुगतान-संतुलन' विदेशी 
मुद्रा की उन मात्राओं का संकेत करता है, जोकि एक दी हुई अवधि के भीतर खरीदी 
और बेची गई हों । इस अर्थ में, किसी देश का भुगतान-संतुलब सदा ही 'साम्य 
अवस्था' (६५७४॥४७४७7)) में होगा, क्योंकि खरीदी गई मात्रा आवश्यक रूप स्‌ बेची 
गई मात्रा के बरावर होती है । 

(2) एफ बिद्वेष झ्रवधि में विदेशों से प्राप्त एवं विदेशों को किये गये भुगतान 
(08977९07क्‍5 7090९ ज्ांग्रो) ९ एशां०१0 40 0 ॥00 ढिश््॑ठ५ ०००॥॥९$) :-- 
“भुगतान संतुलन” से अभिप्राय उन भुगतानों का भी हो सकता है जो कि विदेशों से 
प्राप्त हों और विदेशों को किये जायें । भुगतान-संतुलन का यह अर्थ इसके पहले अर्थ 
से भिन्न है, क्योंकि न केवल विदेशी मुद्रा के क्रय द्वारा वरन्‌ विद्यमान विदेशी 
विनियोगों के हस्तांतरण द्वारा भी विदेशी भुगतान किये जा सकते हैं। यदि पर्याप्त 
लम्बी अवधि को विचार में लें, तो उक्त अर्थ में भी भुगतान-संतुलन साम्यावस्था 
(&4०॑॥७४०॥/) में होता है । 

(3) 'भाष खाते पर' भुगतानों का संतुलन (छेब्॥०९ ० ए9३फशा5$ ० 
प॥९०गा९ &०८००७() :---कभी-कभी “भुगतान-संतुलन' शब्द का प्रयोग “आय खाते 
पर भुगतानों के सन्तुलन' के लिये भी किया जाता है। इस अर्थ में 'ब्याज का संतुलन' 
और “व्यापार एवं सेवाओं का संतुलन' भी उसमें सम्मिलित होता है । 

(4) प्रन्तर्राष्ट्रीप ऋणाप्रस्तता का संतुलन (छ॥)शा०४ ण॑वर्॑शाशाणाते 
]70000(०१॥९५७) :-- अन्तर्राष्ट्रीय ऋणग्रस्तता का माप करने के लिये भी भुगतान 
संतुलन के विचार का प्रयोग किया गया है। वह दायित्वों एवं पावनों की माताएँ 
दिखाता है, जो किसी विशेष समय पर चुकानी ओर प्राप्त करनी हैं । 

(5) विदेशी फरंसी की माँग एवं पूर्ति को प्रवस्था (00000 800. 5एएफपए 
आफ्ज्रांणा ण गिशं8५ शात्रथाए३) :--भुगतान-संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ 
बिनिमय दर इसके प्रभाव से सम्बन्धित है । विनिमय दर करेंसी की माँग एवं पूर्ति 
के द्वारा निर्धारित होती है । अतः "भुगतान-संतुलन' वाक्यांश का प्रयोग संपूर्ण माँग 
एवं पूर्ति सम्बन्धी परिस्थिति के अर्थ में किया जाता है और यही यह अर्थ है जिसमें 
भुगतान-संतुलन का विचार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी विवेचनाओं में सबसे अधिक 
प्रयोग होता है ॥ 
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अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान 6] 


“व्यापार संतुलन” एवं “भुगतान संतुलन” में झ्नन्तर : 

“व्यापार-संतुलन' (89]9708 ० 730०) तथा भुगतान “संतुलन” (89]900९ 
० ?०५7९7(5) में बहुत अन्तर है, जिसे साघारणतः लोग ठीक से नहीं जानते । 
परिणामतः उनके विवेचनों में अस्पष्टता होती है । यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय आथिक 
समस्याओं को सही रूप से समभना चाहते हैं तो हमें भुगतान संतुलन एवं व्यापार 
संतुलन के अन्तर को भली प्रकार जान लेना चाहिये । 

एक देश अनेक मदों का (हृश्य एवं अहृश्य) भायात और निर्यात करता है । 
अदृश्य मदों (0४४अ0४ ६८905$) का तात्पयय उन सेवाओं से है (जैसे शिपिंग, वेकिंग 
एवं बीमा) जिनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश द्वारा दूसरे देश को भुगतान 
तो दिया-लिया जाता है किन्तु बन्दरगाहों पर उनका लेखा नहीं क्रिया जाता | चूंकि 
इन मदों का बन्दरगाहों पर लेखा नहीं होता है, इसी से उन्हें विदेशी व्यापार की 
“अदृश्य मर्दे! कहते हैं । “हृश्य मदों' (४४६॥0० (०॥5) का तात्पर्य वस्तुओं के आयात- 
निर्यात से है। चूंकि इन मदों का बन्दरगाहों पर लेखा कर लिया जाता है, अतः उन्हें 
“हृश्य मर्दे' कहते हैं । 

“व्यापार सन्तुलन” में केवल दृश्य मदों का ही समावेश होता है, अर्थात्‌ वह 
केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात-मूल्यों को सूचित करता है। यदि आयात- 
वस्तुओं का मूल्य निर्यात वस्तुओं के मूल्य से अधिक है, तो इसे 'प्रतिकूल” या 
“ऋणात्मक' व्यापार-संतुलन और, यदि निर्यात वस्तुओं का कुल मुल्य आयात-वस्तुओं 
के कुल मूल्य से अधिक है, तो इसे “अनुकूल” या “धनात्मक! व्यापार-संतुलन कहते हैं । 

जब कि “व्यापार संतुलन” में विदेशी व्यापार कौ केवल “ह्य मदों' की 
गराना होतो है, तब “भुगतान संतुलन” में हशय तथा श्रहव्य दोनों ही प्रकार की 
सर्दो की गएना को जाती है। दूसरे शब्दों में, भुगतान सन्तुलन की गणना करने में 
समस्त विकलन (॥0८७5) और समस्त समाकलन ((7८०१॥७७) सम्मिलित किये जाते 
हैं । इससे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि “भुगतान संतुलन” का विचार “व्यापार 
सन्तुलन” के विचार की अपेक्षा भ्रधिक व्यापक है । हाँ, “व्यापार-संतुलन” को “भुगतान 
संतुलन” का सबसे बड़ा अंग ((0०घाए०7००0 कहा जा सकता है। भुगतान संतुलन के 
अन्य प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं :---6) वीमा, जहाज किराया, बैंक शुल्क ; (7) पूंजी 
हस्तांतरण सम्बन्धी भुगतान, (४7) राजनतिक शुल्क व अन्य सेवाओं का पुरस्कार । 
“व्यापार संतुलन” की श्रपेक्षा भुगतान संतुलन का श्रधिक महत्त्व : 

व्यापार-संतुलन” की अपेक्षा “भुगतान-संतुलन” अधिक महत्वपूर्ण होता है । 
इसका कारण भी स्पष्ट है “व्यापार-संतुलन” “भुगतान संतुलन” का एक प्रमुख अंग 
मात्र है, किसी देश का व्यापार संतुलन तो उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल रह सकता 
है (और वास्तव में ऐसा रहता भी है) किन्तु उसका भुगतान संतुलन प्रतिकूल नहीं 
होना चाहिये । यदि उसका भुगतान-संतुलन “प्रतिकूल” (07/8४०७:३७०) है, तो 
इसका यह अर्थ है कि उस देश की आधथिक दशा बिगड़ती जा रही है । किन्तु प्रतिकूल 
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व्यापार संतुलन से सदा ही यह आशब नहीं होता कि देश की आधथिक दशा 
असनन्‍्तोपजनक है और न अनुकूल व्यापार संतुलन से ही सदा देश की आथिक अवस्था 
सनन्‍्तोपजनक होने का निय्कर्ष निकलता है । 
उदाहरण के लिये, द्वितोय महायुद्ध के पहले प्रायः भारत का अनुकूल तथा 
इंगलैंड का प्रतिकूल व्यापार-संतुलन रहता था लेकिन वास्तव में इंगलंड भारत की 
तुलना में बहुत अधिक उन्नत और सम्पन्न देश था । बात यह थी कि इंगलैंड विश्व 
के विभिन्‍न देशों में लगी हुई पूंजी से व्याज के रूप में तथा शिपिंग आदि सेवाओं के 
लिये शुल्क के रूप में बहुत आय श्राप्त करता था, जिसमें से वह न केवल अपने 
व्यापार-संतुलन के घाटे को पूरा कर लेता था वरन्‌ अयने निवासियों की आवश्यकताएँ 
पहले से श्रधिक अच्छी तरह पूरी कर लेता था । इसके विपरीत, भारत को इंगलैंड 
के प्रति विभिन्‍न प्रकार की सेवाओं का शुल्क तथा विनियोजित पूंजी का ब्याज 
(स्णा८ (ाश8०५) चुकाना पड़ता था। अत: उसे अपने आयात से अधिक निर्यात 
करना पड़ता था, जिसके लिये देशवासियों को विवशत: अपनी आवश्यक्रताओं में 
कटौती करनी पड़ती थी । इस प्रकार, भारत का व्यापार संतुलन उसके अनुकूल किन्तु 
भुगतान-संतुलन उसके प्रतिकूल था, जो उसकी असन्तोपजनक आधिक दशा का सूचक 
है । दूसरी ओर इंगलैंड का व्यापार-संतुलन उसके प्रतिकूल लेकिन भुगतान-संतुलन 
उसके अनुकूल था जो उसकी सनन्‍्तोषजनक आर्थिक दशा का सूचक है । दूसरे शब्दों में, 
व्यापार-संतुलन की भ्रनुकूलता को श्रपेक्षा भुगतान संतुलन की श्रनुफूलता श्रधिक 
महत्त्वपूर्णा है । 
“भुगतान संतुलन सदा समतुलित (8997०९१) हो जाता है'--क्यों ? 
किन्तु राष्ट्र का भुगतान-संतुलन एक व्यक्ति के खाते या बेलेन्स शीट के समान 
है । बेलेन्स शीट के दोनों पक्षों (देनदारियों और लेनदारियों) का सदा समतुलन रहता 
है । इस प्रकार, भुगतान संतुलन के दोनों पक्षों (भुगतानों एवं प्राप्तियों) का भी सदा 
समतुलन हो जाता है । परन्तु प्रश्न है कि ऐसा क्‍यों होता है ? उत्तर में निवेदन है कि 
जिन कारणों से एक व्यक्ति के खाते (या बैलेन्स शीट) का समतुलन हो जाता है. उन्हीं 
कारणों से राष्ट्र का भुगतान-संतुलन भी सदा संतुलित रहता है । जब कोई व्यक्ति अपनी 
वर्तमान ((णााक्वा)) आय से अधिक व्यय करता है, तो ऋण लेने या पिछली बचत 
(९०५७५ 59५08) का प्रयोग करने से उसका आय-बव्यय समतुलित हो जाता है। इसी 
तरह, जब किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन में डेबिट मद्दें (अर्थात्‌ प्राप्तियाँ) क्र डिट मदों 
(भुगतानों) से अधिक हो जाती हैं, तो इस घाटे की पूर्ति निम्न तरीकों से की जाती है, 
जिससे डेबिट और क्र डिट पक्ष सदा समतुलित रहते हैं-- 
(7) वह स्वर्ण का निर्यात करती है ५ स्वर्ण-निर्यात एक क्रेडिट मद होने के 
कारण भुगतान संतुलन में क्रेडिट की ओर सम्मिलित हो जाता है । 
इससे डेबिट और क्र डिट पक्ष समतुलन की प्रवृत्ति दर्शाते हैं । 
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(2) राष्ट्र द्वारा विदेशों में गत वर्षों के अन्दर जो आय अजित की गई थी 
तथा जो अब भी वहाँ बकाया पड़ी हुई है उसे हस्तांतरित करके भी 
भुगतान-संतुलन के अन्तर को दूर किया जा सकता है, विदेशों में प्राप्य 
ऋण राशि का भुगतान ले लिया जाय । यह भी एक क्रेडिट मद है, 
जिसे क्र डिट पक्ष में सम्मिलित करने से घाटा पूरा होता है तथा दोनों 
पक्षों का समतुलन हो जाता है । 

(3) घाटे को पूरा करने के लिये सम्वन्धित राष्ट्र विदेशों से पूंजी का आयात 
करे । यह भी एक क्र डिट मद है, जिसे भुगतान संतुलन में क्रेडिट की 
ओर सम्मिलित करने क्रेडिट और डेबिट पक्ष में समतुलन की प्रवृत्ति 
दिखलाते हैं । 

यदि उपरोक्त उपाय न भी फिये जायें, तो भी भुगतान संतुलन के दोनों पक्षों 
का समतुलन हो जायेगा, क्योंकि जिस रक्षम का भुगतान नहीं किया जाता है बह 
विदेज्ञों के प्रति उस राष्ट्र का दाध्त्वि (7.7४!09) होती है । इस दायित्व को क्रेडिट 
पक्ष में 'अल्पकालीन विदेशी ऋण' शीष॑क के अन्तर्गत सम्मिलित करने से भुगतान- 
संतुलन के दोनों पक्ष समतुलित हो जाते हैं । इससे स्पष्ट है कि यदि भुगतान संतुलन 
उचित एवं सही ढंग से बनाया जाय, तो क्रेडिट मदों का योग अनिवार्यत: डेबिट मदों 
के योग के बराबर होता है | इसी दृष्टिकोण से यह कह सकते हैं कि भुगतान-संतुलन- 
सदा समतुलित हो जाता है” (84]9॥0९ ० ?8/77९0(5 3|७3५5$ 94]97025) । 
सम्तुलन श्रोर श्रसाम्यता का सह-श्रस्तित्व : 

जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, जब किसी देश के भुगतान-संतुलन में 
स्वर्ण के आयात-निर्यात या पूँजी के आवागमन के बिना ही समतुलन (89]970८) स्था- 
पित हो जाय, तो इसे “वास्तविक समतुलन” (7706 89]972078) समभना चाहिये। 
अन्य दशाओं में (जबकि स्वर्ण या पूंजी का आयात-निर्यात करना पड़े) भुगतान संतुलन 
का इस अर्थ में तो समतुलन हो जाता है कि उसके कुल लेन और कुल देन बराबर हैं, 
परन्तु ऐसा संतुलन वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसके अन्तर्गत एक अन्साम्यता (95- 
९५१०॥७४७॥०) विद्यमान होती है | जैसे, दूसरे उदाहरण में असाम्यता है कि देश को 
विदेश के लिये पूँजी का निर्यात करना पड़ा है। श्रहश्य आयात के रूप में इसे “देन' 
पक्ष में जोड़कर ही भुगतान-संतुलन समतुलित होता है । तीसरे उदाहरण में असाम्यता 
यह है कि देश को विदेश से पूंजी का आयात करना पड़ा है और अहृश्य निर्यात के रूप 
में इसे 'लेन पक्ष से जोड़ ही भुगतान संतुलन समतुलित हुआ है । अन्य शब्दों में दूसरी 
और तीसरी दशाओं में भुगतान संतुलन वास्तव में भसंतुलित है । दूसरी दशा में 
असाम्यता देश के अनुकूल ओर तीसरी दशा में देश के प्रतिकूल है । स्पष्ट है कि समतुलन 
के साथ असाम्यता का अस्तित्व होने से यह जरूरी हो जाता है कि देश की सच्ची 


आर्थिक दशा का पता लगाने के हेतु भुगतान संतुलन की असाम्यता पर ध्यान दिया 
जाय । 
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भुगतान संतुलन की ध्साम्यता का सुधार : 
इसके लिये कृपया अगला प्रश्नोत्त र पढ़िये । 
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भुगतान संतुलन की प्रसाम्प्रता- कारण एवं उपचार 

धसाम्यता का कारस्स : 

किसी देश के भुगतान-संतुलन में असाम्यता (95०4ण।एांपय थ (० 
छ89|9॥06 ० 7४)॥7०॥5) अल्पकाल के लिये हो सकती है, अथवा दीर्घकाल के लिये । 
भुगतान-संतुलन वास्तव में किसी देश के विदेशी विनिमय व्यवहारों से सम्बन्धित कुल 
सम्पत्तियाँ एवं दायित्व दिखाने वाली स्थिति विवरण (89097०6 5॥०20) है। इसको 
प्रमुख मदे हैं दृश्य एवं अहृश्य आबात-निर्यात, एकपक्षीय भुगतान एवं प्राप्तियाँ आदि । 
यदि किसी कारण से इन मदों मे निरन्तर ही एकपक्षीय आवागमन होने लगे, तो 
इससे भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिये कि किसी देश 
का भुगतान संतुलन साम्यावस्था मे है अर्थात्‌ उसका वास्तविक रूप संतुलन हो रहा है, 
इसमें विध्न निम्न तरह से पड़ सकता है :-- 

(]) निर्यात बढ़ना या घटना जबकि आयात पूर्ब॑वत्‌ रहें । 

(॥) आयात बढ़ना या घटना जबकि निर्यात पूर्ववत्‌ रहें । 

() आयात और निर्यात दोनों ही घटना बढ़ना किन्तु भिन्न अनुपात में । 

उदाहरण का य , जब स्वदेश में लागत-मूल्य बढ़ जाते हैं अथवा विदेश में 
हमारे निर्यातों के ग की लोच किसी स्थानापन्न के उदय के कारण बढ़ जाती 
है, तो ऐसी दशा में वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाती है किन्तु आयात अप्रभावित्र 
ही रहते हैं। कभी-क्रभी तो आयात विपरीत दिशा में प्रगति करते हैं भर्थात्‌ बजाय 
घटने के बढ़ने लगते हैं । जैसे, भारत में पूजीगत वस्तुओं का आयात निरन्तर बढ़ रहा 
है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये देश को उनकी बड़ी आव- 
इयकता है । कभी-कभी अल्पकालीन या मौसमी कारणों से भी निर्यातों में कमी भा 
सकती है। यदि हमारे माल के विदेशी कं ताओं की आयों में कमी आ जाय, तो 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे माल के लिये माँग घट जायेगी और इससे निर्यात कम 
हो जायेंगे । यदि हमारे देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाय, तो हमारे निर्यात 
विदेशियों के लिये मंहगे पड़ने लगेंगे । इससे भी निर्यात कम होने लगते हैं । 

इसी प्रकार, सेवाओं के अत्यधिक आयात के कारण भी असाम्यता उत्पन्न हो 
सकती हैं | सुआवजा या दण्ड की पूर्ति के लिये जब अनिवायं निर्यात किया जाता है 
तब भी अन्तर्राष्ट्रीय असाम्य उत्पन्न होकर विभिन्न देशों के सहज व्यापारिक सम्बन्धों 
को अस्त-व्यस्त कर देता है । 
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भरुगतान-संतुलन की श्रसाम्यता को सुधारने के उपाय : 

किसी देश में भुगतान संतुलन में लगातार “असाम्यता' रहना नियमित अन्त- 
रंष्ट्रीय व्यापार के लिये तथा उस देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये भी हानिकारक होती 
है । अत: सरकारों को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये तथा साम्यता (:4णागणपएण) 
स्थापित करने के हेतु आवश्यक उपाय करने चाहिये । प्रतिकुल असाम्यता को निम्न 
उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है :-- 
(7) निर्यात में वृद्धि : 

भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका व्यापार- 
संतुलन की प्रतिकूलला को ठीक करना है । इसके लिये निर्यात को प्रोत्साहित और 
(अथवा) आयात को हतोत्साहित करना पड़ता है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के उपाय 
निम्न हैं :---6) उत्पादन लागत को कम करना-- उत्पादन लागत को कम करने के 
लिये उत्पादन सम्बन्धी साधनों के पुरस्कारों (मजदूरी, ब्याज, और लाभ) में कमी 
करनी होगी । (४) निर्यात-कर में कमी करना--वस्तुओं के निर्यात-कर में कमी करके 
सरकार उनके निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है । (४४) श्राथिक सहायता देना-- 
स्वदेशी उत्पादकों को आधथिक सहायता देकर भी सरकार देश के निर्यात को बढ़ावा दे 
सकती है । आर्थिक सहायता मिलने से इन उत्पादकों की वस्तु की लागत कम हो 
जाती है जिससे वे इसका कम मूल्य रख सकते हैं, अर्थात्‌ विदेशों में सस्ता बेच सकते 
हैं । इससे विदेशों में स्वदेशी वस्तु की माँग बढ़ जाती है तथा निर्यात प्रोत्साहित 
होते है । 
(2) श्रायातों में कमी : 

यदि उक्त उपायों से निर्यातों में वृद्धि इतनी पर्याप्त न हो कि असाम्यता पूर्णतः: 
सुधर सके, तो फिर निर्यातों में वृद्धि करने के प्रयासों के साथ ही साथ आयातों को 
कम करने के उपाय भी करने चाहिये । ये उपाय निम्न हैं :--() भ्रापात-कर लगाना 
भ्रयवा उसमें वृद्धि करना -- आयात-कर लगाने या उसमें वृद्धि करने से विदेशी आणत 
वस्तूयें महंगी हो जायेंगी और फलस्वरूप उनका आयात घटने लगेगा । (#) श्रायात 
कीटा प्रैशाली--इस प्रणाली के निम्न रूप हैं-- 

(प्र) लाइसैन्स कोटा प्र॒रंशाली-- इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार कुछ ग्रिने- 
चुने व्यापारियों को ही वस्तुओं के आयात करने की आज्ञा (लाइसेन्स) 
देती है।ये व्यापारी भी केवल वही वस्तुयें तथा इनकी वही मात्रा 
मैंगा सकते हैं, जिसकी अनुमति सरकार ने दी है । किस वस्तु को तथा 
कितनी मात्रा में आयात करना चाहिये इसका निर्णय सरकार देश की 
परिस्थितियों के संदर्भ में करती है। 

(ब) एकपक्षीय कोटा-प्रणाली :--इस प्रणाली (7्रोधवालवा एए०ण७ - 
5)8०7)) में देश अपने आयातों पर ही प्रतिबन्ध लगाता है। यह 
॥. 4.--5. 


प्रतिबन्ध दो तरह का होता है -(क) सांसारिक कोटा (6]छ0थ 
(00७०७७), जिसमें सरकार प्रत्येक आयात-वस्तु की अधिकतम मात्रा 
निश्चित कर देती है और इसे किसी भी देश से मँगाया जा सकता है ; 
तथा, (ख) विभाजित कोटा (8]|0०७५०७ 0७०५७), जिसमें सरकार 
द्वारा निश्चित अधिकतम मात्रा को केवल उन्हीं देशों से और उतनी 
ही मात्राओं में मंगाया जा सकता है, जिसे सरकार ने तय किया है । 
(स) दिपक्षीय फोटा प्रणाली :- इस प्रणाली (892८93] (९००७ 5५5 0॥) 
में सरकार केवल एक निश्चिचत मात्रा तक ही किसी देश से आयात 
करने की आज्ञा देती है और आयातकर्ताओं को इस सम्बन्ध में 
रियायती आयात-कर ही चुकाने पड़ते हैं । परन्तु उक्त मात्रा से अधिक 
आयात करने पर आयातकर्त्ताओं को दण्डस्वरूप अधिक आयात-कर 
देना पड़ता है। 
कोई देश अपने भुगतान-संतुलन की असमता को दूर करने के लिये अपनी 
विशेष परिस्थितियों के अनुसार उक्त एक या एक से अधिक रीतियाँ अपना सकता है। 
(3) स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मुल्य का ह्वास करना : 
भुगतान-संतुलन की असमता को सुधारने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय 
स्वदेशी मुद्रा के वाह्य (विनिमय) मूल्य को ह्ासित (१०७००८०(०) करना है। 
इससे स्वदेशी वस्तुएं विदेशियों के लिये सस्ती हो जाती हैं। किन्तु इस उपाय से 
सफलता तब ही मिल सकती है जबकि विदेशी सरकारें उक्त नीति को स्वीकार कर 
लें। यदि विदेशी सरकारें उक्त नीति को स्वीकार नहीं करती हैं तथा प्रतिक्रिया स्वरूप 
अपनी मुद्राओं का मूल्य भो ह्वासित कर देती, हैं तो इस प्रतिस्पर्धात्मक-हास के 
कारण प्रथम देश को कोई लाभ न हो सकेगा । 
(4) फरेन्सी का संकुचन : 
असमता सुधार का तीसरा उपाय है मुद्रा का संकुचन करना (9८वी8007 ०0 
(००१०५) । इससे देश में सभी स्वदेशी वस्तुओं (घरेलू प्रयोग की वस्तुएँ व विदेशी 
व्यापार की वस्तुएँ) का मूल्य कम हो जाता है तथा विदेशी आयात-वस्तुएं महंगी हो 
जाती हैं । फलस्वरूप निर्यात प्रोत्साहित और आयात हतोत्साहित होते हैं। कुछ 
विद्वानों का कहना है कि मुद्रा का संकुचन करना एक अच्छा उपाय नहीं है । जानबूक 
कर देश में मूल्यों को कम करने से आ्थिक संकट आ जाने का डर है, क्‍योंकि मूल्य 
गिरने से उत्पादकों को हानि होती है, वे उत्पादन घटाने लगाते हैं, जिससे बेरोजगारी 
तथा मंदी की दशाएँ फंल जाती हैं । अतः मुद्रा संकुचन द्वारा भुगतान संतुलन की 
असमता को दूर करने के लिये बड़ी सावधानी की आवश्यकता है । 
(5) मुद्रा का झ्रवमूल्यन : 
मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है विदेशी मुद्रा के रूप में उसका मूल्य कम 
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करना | अवमूल्यन का प्रभाव भी मूल्य-ह्लास के समान होता है अर्थात्‌ विदेशी 
व्यापारी अपनी मुद्रा की पूर्ववत्‌ मात्रा से अवमूल्यित देश में अब अधिक मात्रा में बस्तुएँ 
खरीद सकते हैं किन्तु अवमूल्यित देश के लोगों को विदेशों से वस्तुएँ खरीदने में पहले 
से अधिक मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। इससे निर्यात प्रोत्साहित किन्तु आयात 
हतोत्साहित होते हैं, जिससे भुगतान संतुलन की असमता कम या समाप्त होने में 
सहायता मिलती है । परन्तु, स्मरण रहे कि अवमूल्यन की सफलता भी विदेशियों की 
अनुकूल प्रतिक्रिया एवं उनकी मांग की लोच पर निर्भर है। 
(6) विनिमय नियंत्रण : 

अवमूल्यन से देश की प्रतिष्ठा को घकका पहुँचता है तथा बार-बार इस नीति 
को अपनाने से सट्टं बाजी भी बढ़ती है । मुद्रा-संकुचन में आथिक संकट उत्पन्न होने का 
डर है। मूल्य-ह्वास की नीति का प्रभाव भी स्थाई नहीं होता । इस नीति को तथा 
प्रणाली को अपनाने से प्रतिकार (२०(४॥४४४०0) का भय भी रहता है। अतः ये 
उपाय प्रायः कम अपनाये जाते हैं । वास्तव में, भुगतान संतुलन की विषमता के 
सुधार का सबसे अच्छा उपाय विनिमय-नियंत्रण (8#तक#था8० 0०0७०) ही है। 
“विनिमय-नियंत्रण, की नीति के अन्तर्गत सरकार समस्त निर्यातकर्ताओं को आदेश 
देती है कि वे अपने विदेशी विनिमय सौदे केन्द्रीय वैंक के मारफत करें अर्थात्‌ जो 
भी विदेशी विनिमय उन्हें प्राप्त हो उसे वे केन्द्रीय बैंक के सुपुर्द कर दें । केन्द्रीय बैंक 
इस प्रकार प्राप्त हुए विदेशी विनिमय को विभिन्न आयातकर्ताओं में बाँट देता है । 
इन आयातकर्ताओं को सरकार लाइसेन्स देती है । लाइसेन्स रहित व्यापारी आयात 
नहीं कर सकते । इस उपाय से आयातों पर नियंत्रण लगाकर भुगतान-संतुलन की 
असमता दूर हो जाती है । 
निष्कषं-- धन्तर्राष्ट्रीय धुद्रा कोष की सहायता : 

आज कल किसी देश का भुगतान-संतुलन साम्यावस्था में न होने पर वह 
असाम्यता को सुधारने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी सहायता ले सकता है । यह 
संस्था विभिन्न देशों के भुगतान-संतुलनों की असमता को दूर करने के लिये उचित 
परामर्श देती है । इस दृष्टि से उसने भुगतान-संतुलन की असाम्यताओं को दो श्रेणियों 
में वॉँटा है :-- 

() मौलिक असाम्यता (#एछाठालाएवा 35८4ण॥७०४०ए॥) एवं 

(॥) अस्थाई बसाम्यता (छ्वाफुणाब्वा> ठां5०१णं।07०) । 

दोनों ही दशाओं में अलग-अलग उपचारों का परामर्श दिया जाता है । कोष 
के सदस्यों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने भुगतान संतुलन की असमता को दूर 
करने के हेतु कोई कदम उठाने के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति ले लें । 
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ड2० ९0. 5. शशात्र। 00 ए०ए ए०0९श5श्ाव ॥9 धार (शा एऐ0ी4 69, कोर 
00९5५ ॥( €>रं5। (00985 ? 5ए28९5 ॥शा॥९१४९५. 
डॉलरों के प्रभाव' से श्राशय : 

'हॉलरों के श्रमाव' (00॥9 690) से भ्राशय उसी क्रो का है जो कि 
डॉलसों को पूति में उनकी भांग को शञपेक्षा श्रनुभव हो। अर्थात्‌, जब डॉलरों की 
पूर्ति उनकी माँग से बहुत कम पड़ जाय, तव ही 'डॉलर के अभाव” की समस्या उदय 
होती है । डॉलरों की पूरतति तव उदय होती है जब कि अमेरिका खरीदता है या ऋण 
देता हैं तथा डॉलरों की माँग तब उदय होती है जब कि विदेशी राष्ट्र अमेरिका से 
बस्तुएं मंगाते हैं या उसको ऋण देते हैं । 
वर्तमान समय में 'डॉलरों' का श्रभाव क्‍यों : 

जिस 'डॉलर के अभाव' का यहाँ विवेचन किया जा रहा है वह इस तथ्य का 
ही एक संक्षिप्त कथन मात्र है कि आधुनिक वर्षों में विश्व के वाजारों में डॉलरों की 
पूर्ति घटती जा रही है जब कि विभिन्‍न देशों में डॉलरों की मांग बढ़ रही है। दूसरे 
शब्दों में, गत वर्षों में शेष सब संसार अमेरिका से अधिक खरीद रहा है, जब कि 
अमेरिका उससे कम खरीद रहा है या उधार दे रहा है । डॉलरों के प्रभाव की इस 
समस्या को स्टलिगय क्षेत्र के सन्दर्भ में बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। 
द्वितीय विदृव ग्रुद्ध के पहले स्टलिग क्षत्र के देशों को स्वर्ण एवं डॉलर का कोई झ्रशाव 
नहीं था अपने आयततों के व्यय को निर्यातों की आय से पूरा कर लेते थे। यदि चालू 
खाते के व्यवहारों में स्टरलिग क्षेत्रों को उन देशों से जो कि उस वक्त डॉलर क्षेत्र भें 
थे, कोई घाटा होता भी था, तो वह नई खातों से उनके स्वर्ण निर्यातों द्वास पूस हो 
जाता था । कितु युद्ध के बाद यह श्राइचर्यंजनक रूप से बवल गई । दुलंभ करेन्सियों 
की प्राप्ति एवं स्टलिग क्षेत्र के व्यय में सन्‌ 947, 948 एवं 949 में क्रमशः 4,00 
मि० डॉलर, 700 मि० डॉलर तथा 350 मि० डॉलर का धाटा रहा। इस डॉलर 
संकट के प्रमुख कारर रिम्नांकित थे :-- 

() युद्ध कालीन परिस्थितियाँ :--डॉलर संकट की शुरूआत यद्यपि कुछ 
सीमा तक थुद्ध के पूर्व से ही आरम्भ हो चुकी थी तथापि द्वित्तीय महायुद्ध ने उसे 
बढ़ाने में मदद की । अनेक देशों को युद्ध में भारी नुकसान उठाने पड़े और उन्हें क्षपते 
समुद्र पार की सम्पत्तियाँ व विनियोग भी बेच देने पड़े । इसके विपरीत, अमेरिका ने 
अपनी विदेशी सम्पंत्तियाँ व विनियोग बहुत बढ़ा लिये और अपनी उत्पादन क्षमता में 
भी काफी वृद्धि कर ली। अतः जब युद्ध समाप्त हुआ, तो अमेरिका ने विश्व के अन्य 
देशों में अपने माल के लिये उससे कहीं अधिक तैयार बाजार पाया जो कि अमेरिका 
में अन्य देशों को सिला । अतः यह स्वाभाविक था कि असेरिका ने विश्व को बहुत 
अधिक माल बेचा किन्तु खरीदा बहुत कम्त । 

(2) ब्रिठेन के पुनननिर्यात व्यापार सें कम्ती :--टॉलर संकट में घी में अग्नि 
की तरह काम करने वाला एक घटक यह था कि ब्रिटेन को पुनर्निर्यात व्यापार से 
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होने वाली आय बहुत कम हो गई । युद्ध के पूर्व ब्रिटेन के निर्यात एवं पुनर्निर्यात 
उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका से किये गये आयात का आबा मुल्य चुकता कर देते 
थे लेकिन 947 में उन्होंने ३ से भी कम भाग इस प्रकार चुकता किया । 

(3) स्वरा एवं रबड़ के घूल्यों में कमी :-- युद्वोत्तर काल में, स्टलिंग देशों के 
दुर्भाग्य से उनके दो मुख्य डॉलर-निर्यातों (रबड़ एवं सोना) का मूल्य अन्य वस्तुओं की 
तुलना में युद्ध पूर्व के वर्षों की अपेक्षा घट गया । इसका भी स्टलिग-डॉलर भुगतान 
संतुलन पर गहरा असर पड़ा । 

(4) ब्रहदय मदों पर घाटा :--प्रतिकूलः परिवत्तनों में जो कि युद्ध के पश्चात्‌ 
घटित हुए, एक प्रतिकूल परिवर्तन वह घाटा भी था (लगभग 500 मि० डॉलर) जो 
कि अदृश्य मदों पर ज॑से शिर्षिंग, वैं किंग, बीमा आदि) प्रकट हुआ अर्थात्‌ इन मदों 
से जितनी आय पहले होती थी वह न होकर इसमें नुकसान हुआ । इसका एक प्रभुख 
कारण यह था कि ब्रिटिश तेल कम्पनियों के संचालन में अधिक व्यय हुए तथा ब्रिटेन 
शिविंग से घटती हुई डॉलर आय प्राप्त हुई । 

(5) भ्रमेरिका से प्रतिकूल व्यापार संतुलन :---'डॉलर अभाव” का एक महत्व- 
पूर्ण कारण अमेरिका से स्टलिग क्षेत्र का व्यापार-संतुलन प्रतिकूल होना भी था । यही 
नहीं जो माल ब्रिटेन अमेरिका को वेचता था उसमें तो कीमतें लगभग दूनी हुईं किन्तु 
अमेरिका से आयात किये हुए माल का मूल्य कुछ ही अधिक (लगभग ] 0%) बढ़ा 
इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिका से आने वाले माल की वास्तविक लागत बंढ़ गई | 

(6) श्रभेरिका में संदी को लहर “कुछ समय के लिये युद्धोत्तर काल में अमे- 
रिका में मन्दी की एक लहर भाई, इसका भी डॉलर संकट पर बुरा ही प्रभाव पडा । 
इस लहर ने अमेरिका में औद्योगिक कार्यकलापों को मन्द कर दिया और अन्य -देखों के 
माल के लिए अमरीकी माँय को घटा दिया । इसके विपरीत, शेष विश्व को जहां कि 
903! तेजी की दशाएँ विद्यमान थीं, अमेरिकी माल की आवश्यकता बढ़ती जाः 
रही थी । 

अत: डॉलर संकट इतना बढ़ गया कि कई बार ऐसा मालुम हुआ कि डॉलर 
देशों व गैर डॉलर देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध हंट जायेंगे । इस भय के दो तात्का- 
लिक कारण थे :--प्रथम, गैर डॉलर देश अमेरिका से डॉलर माल की खरीद न कर 
सकने के कारण वहाँ उत्पादन-क्षमता में जो प्रयति हो रही थी उसका लाभ नहीं उद्मय 
फ रहे थे, और, दूसरे, डॉलर संकट के कारण गर-डॉलर देश आपस में! ही व्यापार- 
सम्बन्ध बढ़ा रहे थे । उससे डॉलर-संकट में और भी वृद्धि हो गई थी । 
डॉलर संकट को दूर करने के उपाय : 

जब से उक्त डॉलर संकट सामने आंया है तब ही से उसे कम करने के उपाय 
किये जा रहे हैं। नीचे ऐसे ही कुछ प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला गया है :..... 

(4) ग्रेर-छॉलर देशों द्वारा ग्रपते उत्पादन में वृद्धि :--गरन्डॉलर देशों को 
चाहिए कि भफ्ने भोग्योगिक उत्पादन में क्षचिक से अधिक वृद्धि जल्दी कर लें । 
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(2) डॉलर-श्रायातों में कटोती :-- इसके साथ-साथ इन देशों की जनता ने 
बहुत ही राष्ट्रीय अनुशासन एवं संयम का पालन करते हुए (विशेषतः ब्रिटेन वासियों ने) 
यह प्रयास किया कि अपनी उन्नति के बदले में जो डॉलर साघन प्राप्त हों उन्हें राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक कार्यों में ही प्रयोग करें । 

(3) डॉलर की तुलना में देशी करंसियों का प्रवमूल्यन :--इतने पर भी, 
सन्‌ 949 में ब्रिटेन एवं अन्य बहुत से देशों ने भी अपनी करेन्सियों का अवमूल्यन 
कर दिया । डॉलर संकट के अलावा इस अप्रत्याशित कदम का एक अन्य प्रमुख कारण 
यह भी था कि विद्यमान विनिमय दरों पर (अर्थात्‌ । पौं--4:03 डालर) डॉलर क्षेत्र 
से स्व॒तन्त्र बाजार की वस्तुओं और सेवाओं की माँग उससे कहीं अधिक थी जोकि 
चुकाई जा सकती थी । अतः स्टलिग व अन्य कर॑न्सियों का अवमूल्यन इसलिये किया 
गया ताकि अमेरिकन वस्तुओं व सेवाओं की माँग पर अंकुश लगे तथा स्वर्ण एवं 
डॉलर कोषों पर अधिक दबाव न पड़ने पाये । 

(४) डॉलर में भुगतान न माँगने वाले दंज्ञों से व्यापार बढ़ाना :>-डॉलर 
समस्या को हल करने का एक तरीका यह है कि उन देशों से आयात बढ़ाये जायें जो 
कि डॉलर में भुगतान न मांगें । यही कारण है कि ब्रिटेन ने स्टलिग क्षेत्र के भीतर 
व बाहर अनेक देशों से द्विपक्षीय (8]90९७॥) व्यापारिक समभौते किये हैं । 

(5) प्रमेरिका द्वारा भेंट, भ्ननुदान सहायता कार्य क्रम श्रावि-- डॉलर समस्या 
के कारण ही अमेरिका द्वारा विशाल मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय ऋण तथा अनुदान दिये 
गये हैं। यह भेंट अथवा सहायता मानवता, राजनैतिक सूभ-बूक तथा आधिक कारणों 
से प्रेरित होकर दी जा रही है । 
निष्कर्ष : 
सन्‌ 950-5] तक तो डॉलर संकट भुगतान-सन्तुलन का सबसे गम्भीर अन्त- 
राष्ट्रीय प्रश्न समझा जाता था लेकिन सौभाग्य से गत कुछ वर्षों में वह डॉलर संकट 
बहुत कम हो गया है । अतः वह अब गम्भीर प्रइन नहीं है । युद्ध एवं युद्धोत्तर काल 
की समस्याओं को अब बहुत कुछ हल कर लिया है तप्रा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी 
इस सम्बन्ध में पर्याप्त सुविधाएँ मिल रही हैं । 
डन- 0, 6, फकाना। ताल ९8०5९५ शाप लीड. गण क्‍परशएक्षांणा5 0 06 

गिशंट्र० 7९ ०ण॑ र्|तलाशाए९... एथशा जणा आएपटव९७ ७णा९ 
९0णा7९लांगा$ ॥ (5 7९४५० ? 
विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण, इनके 
प्रभाव एवं उपचार 
प्रारस्मिक : 

विदेशी व्यापार आंतरिक व्यापार की तुलना में बहुत जटिल होता है। 

अलग-अलग देशों की अलग-अलग मुद्रायें होती हैं और प्रत्येक देश के निवासी अपने 
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देश की मुद्रा में भुगतान स्वीकार करते हैं ॥ अत: यह समस्या पैदा हुई कि विदेशी 
भुगतान के लिये कोनसी मुद्रा प्रयोग में लाई जाय । स्वर्णमान के दिनों में यह समस्या 
अधिक जटिल नहीं थी क्योंकि तब प्रत्येक देश अपना भुगतान स्वर्ण में कर सकता 
था । लेकिन अब स्वर्णमान द्वूट चुका है, स्वर्ण का भेजना भी बहुत खर्चीला होता है 
तथा आजकल कोई भी देश अपना स्वर्ण-कोप इस तरह खाली करना पसंद नहीं 
करता । अत: स्वर्ण का प्रयोग तो अब लगभग वंद हो गया है और हमें आज अन्‍्तर्रा- 
प्ट्रीय व्यापार के प्रत्येक सौदे के लिये अपने देश की मुद्रा को विदेश की मुद्रा में 
बदलना पड़ता है 

“विनिमय दर” से श्राशय--'विनिमय दर, (२४८ ० छ४८थ॥४8०) से 
आशय उस दर का है, जिस पर एक मुद्रा को किसी दूसरी मुद्रा में प्रगट किया 
जाता है। अन्य शब्दों में, विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के विनिमय-अनुपात को 
प्रकट करती है । उदाहरण के लिये, यदि  पौंड के बदले में 20 रु० प्राप्त होते हैं, 
तो कहेंगे कि विनिमय दर | पींड -- 20 रु० है । यह विनिमय की स्वाभाविक दर है, 
जो स्वर्ण-मान देशों में, उनकी प्रामाणिक मुद्राओं के विरुद्ध स्वर्ण के अनुपात से तथा 
अपरिवतंनशील पत्र मुद्रा मान देशों में, दोनों देशों के परस्पर मूल्य स्तर के अनुपात- 
से निश्चित होती है । परन्तु वास्तविक दर जो किसी समय विनिमय बाजार में 
प्रचलित रहती है, उक्त अनुपात या समता से विभिन्न व्यापारिक एवं मौद्दिक प्रभावों 
के कारण कभी कम ओर कभी अधिक होती रहती है । 


विनिमय दर में परिवतंनों के कारण : 

प्रत्येक देश के मुद्रा अधिकारी का यह उद्देश्य होता है कि दीर्घकाल में विनिमय 
दर स्थिर रहे । लेकिन जिस प्रक्रिया द्वारा यह दीर्घकालीन विनिमय-स्थिरता प्राप्त 
होती है वह विभिन्न मुद्रा-मानों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न है । उदाहरण के लिये, स्वर्ण 
या परिवर्तन शील अ--स्वर्णम्रान के अन्तर्गत विनिमय स्थिरता टकसाली विनिमय 
समता की युक्ति द्वारा प्राप्त होती है जब कि अपरिवर्तनशील पत्र चलन के अन्तगंत यह्‌ 
ऋ्रय-शक्ति समता की टेक्‍्नीक के द्वारा प्राप्त होती है । जब कि दीघंकाल में समता 
स्थापित हो सकती है, तब यह सम्मव नहों हे कि भ्रल्पकाल में भी विनिमय वर स्थिर 
रहे, क्योंकि जो घटक विनिमय दरों पर दीघघंकालीन में प्रभाव डालते हैं वे उन घटकों 
से भिन्‍न हैं जो कि श्रल्पकाल में प्रभाव डालते हैं । चाहे दीघंकालीन समता स्वर्णमान 
की भांति टकसाली समता हो या अपरिवतंनशील पत्रमान की भांति क्रय-शक्ति समता 
हो, विदेशी विनिमय दर के दीघंकालीन या आदर्श सन्तुलन पर अल्पकाल में मनेक 
घटकों का प्रभाव पड़ता है, जिन्हें निम्न प्रकार व्गित किया जा सकता है :-- 


(0) बिदेज्ञी मुद्रा की माँग एवं पूति : 
विनिमय-दरों के निर्धारण में विदेशी मुद्रा (या इसके मिलों) की माँग और 
पूर्ति सम्बन्धी शक्तियों का बहुत हाथ रहता है । जब कभी इनमें परिवतंन हो थाता 
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है तो विनिमय-दर भी परिवतित हो जाती है । किन्तु विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति 
भी 4 कारणों से प्रभावित होती है :-- 

() व्यापारिक काररश--यदि देश के निर्यात इसके आयात से अधिक हैं, तो 
देश की मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जायेगी और फलत:ः विनिमय-दर 
देश के पक्ष में हो जायेगी अर्थात्‌ देशी मृद्रा अपने बदले में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त 
करने लगेगी इसके विपरीत, यदि आयात देश के निर्यात से अधिक हों, तो विदेशी 
मुद्रा की माँग इनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक होगी, विनिमय-दर देश के प्रतिकूल हो 
जायेगी और देशी मुद्रा बदले में कम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेगी । 

(2) स्टाक विनिमय सम्बन्धी प्रमाव--यदि हम विदेशों में प्रतिभूतियाँ 
खरीदते हैं, तो विक्र ताओं को विदेशी मुद्रा देने के लिए इसकी माँग बढ़ जाती है ओर 
यदि विदेशी हमारे देश में प्रतिभूतियाँ खरीद रहे हैं, तो उन्हें हमारा भुगतान करने 
के लिए देशी मुद्रा जुटानी पड़ेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग की अपेक्षा 
बढ़ जाती है । प्रथम दशा में विनिमय दर हमारे प्रतिकूल और दूसरी दशा में हमारे 
अनुकूल हो जायेगी । ऋण, ब्याज व लाभांश सम्बन्धी लेन-देन भी विदेशी सुद्रा की 
माँग को प्रभावित करके विनिमय दर में प्रतिकूल अन्तर ला देते हैं । 

(3) बेंकिंग फारए--0) बेंकों हारा विदेशी बिलों भ्रणवा यात्रियों के साख- 
पन्नों का क्रस्न-विक्रय करने से पूंजी का एक देश से दूसरे देश को हस्तांतरण होता 
रहता है । यदि पूँजी विदेशों को जा रही है, तो विनिमय-दर हमारे विपक्ष में और 
यदि विदेशों में आ रही है, तो विनिमय-दर हमारे पक्ष में हो जाती है ६ (7) बेंक दर 
में घटा-बढ़ी होने का भी पूंजी क्रे आवागमन पर और इसके द्वारा विदेशी मुद्रो की 
माँग पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। बैंक दर की वृद्धि से पूंजी आने लग्रती है और बैंक 
दर में कमी होने पर विदेशी पूँजी जाने लगती है क्योंकि भारत में उसका प्रयोग 
लाभदायक नहीं रहता । 

भौद्रिक फकारण- मुद्रा सम्बन्धी निम्न स्थितियों का भी विनिमय-दर 
पर प्रभाव पड़ता है--07) मुद्रा प्रसार होने पर पूँजी विदेशों को जाने लगती है क्योंकि 
मुद्रा-प्रसार से मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है अर्थात मुद्रा की क्रय-शक्ति कम हो 
जाती है जिससे विनिमय-दर देश के प्रतिकूल हो जाती है । (0) मुद्रा संकुचन होने 
पर विदेशी लाभ के लोभ में देशी मुद्रा को खरीदने लगते हैं । इससे देश की मुंद्रा का 
मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में बंट जाता है| (॥॥) मुद्रा माने का प्रकार--यदि देशों 
में स्वर्ण-मान है तो विनिमय-दर के परिवतेन स्वर्ण-बिन्दुओं से मर्यादित होंगे और 
यदि अपरिवतंनीय पत्र-मुद्रामान है, तो ऐसे देशों में उतोर-चढ़ावों की कोई सीमा नहीं 
होती है । 

(7) राजनैतिक परिस्थितियाँ : 

राजनैतिक पंरिस्थितियाँ भी विनिमय-दर पर प्रभाव डालती हैं । इनमें निम्न 

का समावेश है :--- 
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(7) संरक्षण नोति--सरकार देशी उद्योगों को संरक्षण देकर आयात को 
संकुचित और निर्यात की वृद्धि करती है, जिससे भुगतान संतुलन देश के अनुकूल होकर 
विनिमय-दर देश के पक्ष में हो जाती है। 

(2) युद व शान्ति--देश में शान्ति होने पर सरकार स्थायी, निष्पक्ष एवं 
कुशल होने पर विदेशियों में विश्वास जमता है और वे अपनी पूंजी देशी उद्योगों के 
विकास में लगाते हैं, जिससे विनिमय दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है । 

(3) वित्त नीति--यदि सरकार अपने बजट में घाटे की अर्थ-व्यवस्था अप- 
नांती है, तो विनिमय-दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देश में मुद्रा प्रसार 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 

(4) विनिमय नियंत्रएा-- सरकार या केन्द्रीय वैकें विनिमय नियंत्रण के विभिन्न 
साधन अपना कर विनिमय-दर को प्रभावित करती रहती हैं । 
श्रनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय दरें तथा उनके प्रभाव : 

विभिमय दर हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल इस पर विचार करने के लिए हमें 
यह जानना चाहिये कि विनिमय दर स्वदेश की मुद्रा में प्रकट की जा रही है या विदेश 
की मुद्रा में 

जव किसी देश में विनिमय-दर स्वदेश की मुद्रा में प्रगट की जाय, तो गिरती 
हुई या कम होती हुई अथवा नीची विनिमय-दर स्वदेश के पक्ष में और बढ़ती हुई या 
ऊँची। विनिमय की दर स्वदेश के विपक्ष में होती है । उदाहरण के लिये ॥ पौंड +> 
5 रु० है। यदि विनिमय दर घटकर ! पौं० - !2 रू० हो जाय तो यह हमारे लिये 
अनुकूल है, क्योंकि अब हमें एक पौंड का माल खरीदने के लिये पहले से कम स्वदेशी 
मुद्रा देनी पड़ती है । यदि यह दर बढ़कर | पौंड > 20 रु० हो जाय, तो विनिमय 
दर देश के प्रतिकूल कही जायेगी, क्योंकि अब ! पौंड का माल खरीदने के लिए पहले 
से अधिक स्वदेशी मुद्रा देनी पड़ती है । 

जब किसी देश में विनिमय दर विदेश की मुद्रा में प्रगट की जाती है, तो 
बढ़ती हुई विनिमय दर स्वदेश के पक्ष में और ग्रिरती हुई विनिमय दर स्वदेश के 
विपक्ष में होती है। मान लो कि आज ] रु०-० 2] सैंट है । यदि यह दर | रु० «> 
30 सैंट हो जाय, तो यह विनिमय दर देश के पक्ष में होगी, क्योंकि अब पहले की 
तुलना में | रु० से अधिक विदेशी माल से खरीदा जा सकता है । यदि उक्त दर 
] ० ७० ]5 सैंट हो जाय, तो बिनिमय दर देश के प्रतिकूल कहलायेगी, क्योंकि अब 
पहले की तुलना में कम विदेशी माल खरीदा जा सकता है । 

अनुकूल एवं प्रतिकूल दरों का विभिन्न व्यक्तियों पर विभिन्न रूप से प्रभाव 
पढ़ता है :--- 

(श्र) श्रनुकुल विनिमय दर से (अर्थात्‌ जबकि देशी मुद्रा के बदले अधिक 
विदेशी माल खरीदा जा सकता हो) आयात को प्रोत्साहन एवं निर्यात को निरुत्साइक 
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होता है, आयातकर्ताओं व उपभोक्ताओं को लाभ तथा निर्यातकर्ताओं एवं उत्पादकों 
को हानि होगी व इससे बेरोजगारी फंलेगी । 

(ब) प्रतिकूल विनिमय दर से (जबकि स्वदेशी मुद्रा के बदले पहले की अपेक्षा 
कम विदेशी माल मिल सकता है) निर्यात उत्साहित एवं आयात हतोत्साहित होते हैं, 
निर्यातकर्ताओं व उत्पादकों को लाभ तथा आयातकर्ताओं व उपभोक्ताओं को हानि 
होने लगती है व श्रमिकों का रोजगार बढ़ता है । 

स्पष्ट है कि किसी समय पर विनिमय दर को श्रनुकूल पा प्रतिकूल कहना स्वयं 
में एक विरोधाभास है, क्योंकि प्रत्येक दर से देश में यदि एक वर्ग को लाभ पहुँचता 
है तो दूसरा वर्ग हानि उठाता है । 
निष्कर्ष : 

विनिमय-दर के उतार-चढ़ावों से व्यापार-व्यवसाय को बहुत क्षति पहुँचती 
है । भावी हानि से बचने के लिये व्यापारी अग्रिम विनिमय के ठहराव करके अपनी 
रक्षा करने का प्रयास करते हैं । इन ठहराबों के अन्तर्गत वे किसी सटोरिये से किसी 
भावी तिथि पर वर्तमान विनिमय-दर से विदेशी-मुद्रा खरीदने (या बेचने) का वचन 
ले लेता है । विनिमय-दर में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाय, उसे विदेशी मुद्रा के 
बदले पूर्व निश्चित रकम ही भारतीय मुद्रा में देनी पड़ती है । 





शबन 0. 47. पाल छ्रांटह ण॒॑ 2 स्ााशारए 5 १ैलंलणांास्ते, |०७४ 35 ध९ 
एां९९ ण॑ शआजाएाए ९५९, ४४ पाढ 7श॥४४९ आशाएप एण पर 
तेशाशावे गिर थभा0 5एफुएए ण॑ पाता ९प्राशारए 90 ॥6 गिशंहा 
€्लीभाएर प्रश्एलै,? ए05९055. 


विनिमय दर का निर्धारण माँग शोर पूर्ति के संतुलन द्वारा 


विनिमय समता : 

एक साधारण वस्तु की भाँति विदेशी विनिमय की दर माँग एवं पू्ति की 
शक्तियों के संतुलन द्वारा निश्चित होती है। यदि इस संतुलन में अन्तर पड़ जाय, तो 
विनिमय दर भी परिवर्तित हो जायेगी । विदेशी विनिमय अर्थात्‌ विदेशी मुद्रा की 
माँग उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो विदेशों से प्राप्त वस्तुओं व सेवाओं का 
भुगतान करना चाहते हैं, जवकि विदेश्षी मुद्रा की पूति उन व्यक्तियों द्वारा की जाती 
है जिन्होंने वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात द्वारा या विदेशी पू'जी के आयात द्वारा विदेशी 
मुद्रा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। जब विदेशी मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति के 
बराबर होती है, तो विनिमय की दर में समता (2४709) होती है । विनिमय की इस 
दर को विनिमय समता' (?909 ० एहशाए०) कहा जाता है । 

यदि विदेशी मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाय (अथवा देशी मुद्रा 
की पूर्ति इसकी माँग से अधिक है), तो विदेशी मुद्रा का मूल्य समता से ऊँचा जायेगा 
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(अर्थात्‌ देशी मुद्रा का मूल्य समता से नीचा हो जायेगा) । अन्य शब्दों में, विदेशी 
मुद्रा या इसके बिलों को खरीदने के लिये हमें अधिक देशी मुद्रा देनी पड़ेगी । यदि 
विदेशी मुद्रा (या इसके बिलों) की माँग इसकी पूरति से कम हो जाय (भर्थात्‌ देशी 
मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति से अधिक हो), तो विदेशी मुद्रा का मूल्य समता से कम हो 
जायेगा (अर्थात्‌ देशी मुद्रा वा मूल्य समता से ऊँचा हो जायेगा ।) अन्य शब्दों में, अब 
विदेशी मुद्रा या इसके बिलों को खरीदने के लिये हमें पहले की अपेक्षा कम देशी 
मुद्रायें देनी पड़ेंगीं । 

विनिमय दर 'समता' से कितनी कम या शभ्रधिक हो सकतो है ? 

स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा की मांग एवं इसकी पूर्ति में असंतुलन होने से 
विनिमय-दर 'समता”' (९७70५ 5 7४7) ऊपर-नीचे जा सकती है। समता से ऊपर 
उठने या नीचे गिरने की कोई सीमा है या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका 
उत्तर देने के लिये हमें विभिन्न मौद्रिक परिस्थितियों पर पृथक-पृथक विचार करना 
होगा, जो कि निम्नलिखित हैं :-- 

(0) जबकि दोनों देश स्वर्णमान पर हों । 
(४) जबकि एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा रजतमान पर हो । 
(४) जबकि एक देश स्वर्णमान (या रजतमान) पर ओर दूसरा पत्र मान 
पर हो । 
(९) जबकि दोनों देश पत्र मुद्रा मान पर हों । 

(9) जब दो वेशों में स्वरएंमान हो--जब दो देशों में स्वर्णमान हो, तो 
“विनिमय समता” (९279 ० &५०१०॥४०) इनके प्रमाणित सिक्‍तकों की विशुद्ध स्वर्ण 
की समानता स्थापित करके प्राप्त की जाती है। इसे “टंक समता दर! (शा एव 
० ४»०४०7४०) कहते हैं । स्वर्णमान देशों में विनिमय-दर की दीघंकालीन प्रवृत्ति 
टंक समता के बराबर हो जाने की होती है लेकिन वास्तविक जीवन में बिलों की 
माँग एवं पूर्ति के परिवर्तनों से वह टंक समता से ऊपर-नीचे हो जाती है। किन्तु ये 
उतार-चढ़ाव श्रसीमित नहीं होते, वरन्‌ उन दो सीमाश्रों के बीच होते हैं जो कि 
उच्चतम और निम्नतम स्व बिन्वुओओं द्वारा निर्धारित होती है। हाँ, असाधारण 
समय में, जबकि सोने का आयात-निर्यात नहीं होने पाता, विनिमय दर इन सीमाओं 
का उल्लंघन कर सकती है । 


(0) स्वर्णामान झौर रोप्यमान देशों के बीच--विनिमय दर निर्धारित करने 
के लिए पहले स्वर्णमान वाले देश की प्रमाणित मुद्रा में विशुद्ध सोने की मात्रा ज्ञात 
की जाती है। इसी प्रकार रजत मान वाले देश की प्रमाणिक मुद्रा में विशुद्ध चाँदी 
की मात्रा ज्ञात करते हैं । फिर भी चाँदी के स्वर्ण मूल्य के आधार पर, जो कि सरकार 
द्वारा निर्धारित किया जाता है, दोनों मुद्राओं की तुलना करके उनका अनुपात 
निकाल लेते हैं । यही उन देवों के बीच “टंक समता दर' है। व्यवहार में विनिमय 
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दर इसके ऊपर-नीचे घूमती रहती है और उच्चतम एवं निम्नतम स्वर्ण बिन्दुओं के 
वीच ही सीमित रहती है । 

(#) स्वरणं प्ान (या रजत माम) एवं पत्र सान देशों के बीच--इन देशों के 
बीच “टंक़ समता दर” इस वात से निश्चित होती है कि दोनों देशों में मुद्रायें कितना- 
कितना सोना (या चाँदी) खरीद सकती हैं । स्वर्णमान (या रजतमान) देश में सोने 
का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित होता है, पत्र-मान देश में सोने का मूल्य बाजार में 
समय-समय पर बदलता रहता है। अतः स्वर्णमान वाले देश के लिए एक उच्चतम 
सीमा (स्वर्ण निर्यात बिन्दु) अवश्य होती है लेकिन निम्नतम सीमा (स्वर्ण आयात 
बिन्दु) कोई नहीं होती । इसी प्रकार, पत्र-मान देश के लिए निम्नतम सीमा तो होती 
है लेकिन उच्चतम सीमा नहीं होती है । 

(५) पत्र सुद्रा मान वाले देझश्ों के बीक्च--दो पत्र मुद्रामान वाले देशों 
के बीच विनिमय दर उक्त परिस्थितियों की तरह स्वर्ण बिन्दुओं से मर्यादित नहीं 
होती है, क्योंकि इनकी मुद्राओं का सम्बन्ध किसी घातु से नहीं होता । अतः यदि 
किसी देश का आयात दूसरे देशों से अधिक हुआ है, तो उसे अन्तर की पूर्ति के लिए 
स्वर्ण का निर्यात करना होगा । यही कारण है कि कभी-कभी कहा जाता है कि 
किसी देह के निर्यात ही उसके आयात का श्रुगतान करते हैं। क्रय-शक्ति समता 
सिद्धान्त के अनुसार दो पत्र मुद्रा मान वाले देशों के वीच विनिमय दर उसी आन्तरिक 
क्रय-शक्ति के भाग फल (९००४८०७ पर निर्भर रहती है। यदि किसी देश में 
मुद्रा की शक्ति बढ़ जाती है तो उस देश की मुद्रा के विनिमय की दर भी उसी अनुपात 
में बढ़ जाती है और क्रय-शक्ति के घटने पर विनियय दर घट जाती है। अन्य शब्दों 
में क्रय-शक्तियों की समानता द्वारा विनिमय समता निर्धारित होती है.। इस दशा में 
“विनिमय समता” (एश्वा।9 ० &:८थव8०) को क्रय-शक्ति समता (एएएक३भा8 
20७८ 2?8॥)) कहते हैं। यह समता स्थिर नहीं है, वरच्‌ विभिन्न देशों के सामान्य 
मूल्य-स्तरों के परिवर्तत के साथ घटती-बढ़ती रहती है । 





इ० 0. 44, (प/थ्ाप 6|ाएंघरट (08० (४४०५ ०६ ए्र60950ए६ ए०नक्ष' 
एश५., (शांद्र४०, ४. 3., ॥963) 
क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त 
दो देशों के दीच, जहाँ पर पत्र मुद्रामाद प्रकलित हों, विनिम्र॒म् दर के निर्धा- 
रित होने के लिये एक नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है, जिसे 'क्रय शक्ति लग्गनतता 
सिद्धान्त कहते हैं । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन स्टॉकहोस विश्वविद्यलय (स्वीडन) 
के प्रस्तिद्ध अर्थशास्त्री श्री गस्टव कैसिल ने किया था। 
सिद्धान्त की व्याख्या : 
कोल (६५४०७) के क्रम-शक्ति समानता सिद्धान्त के जनुप्तार, दो करेम्सियों 
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के बीच विनिमय दर उनकी क्रमिक क्रय-शक्तियों के अनुपातानुसार तय होती है. 
अर्थात्‌ विनिमय दर उस बिन्दु पर स्थिर हो जाती है, जहाँ दोनों करैन्सियों की क्रय 
शक्तियों की समानता हो । उदाहरण के लिये, एक निश्चित मात्रा में बस्तयें और 
सेवायें दो देशों (जैसे इद्धलैंड और अमेरिका) में क्रमश; 00 पौंड और 500 डालर 
में खरीदी जा सकती है । ऐसी स्थति में 500 डालर की क्रय-शक्ति 00 पौंड की 
क्रय-शक्ति के बराबर है अर्थात्‌ 00 पौंड-- 500 डालर या  परौंड 5 डालर 
हुआ । 
० दीघंकाल में विनिमय दर क्रय-शक्ति समता के बिन्दु पर स्थिर हो जाने की 
प्रवृत्ति दिखलाती है लिकिन अल्प काल में; माँग एवं पूर्ति में परिवर्तन होने से, यह 
क्रय-शक्ति समता से भिन्न रह सकती है | यह बात नीचे समभाई गई है :-- 

मान लीजिये कि दो देशों में मूल्यस्तर तो अपरिवर्तित रहते हैं किन्तु विनि- 
मय दर बढ़ कर ! पौंड --5:5 डालर हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पौंड 
की क्रय-शक्ति डालर की अपेक्षा बढ़ गई है । अब लोग इस दर पर पौंड को डालरों 
में बदलने लगेंगे तथा फिर डालरों की सहायता से अमेरिका में 5 डालर का उतना 
ही माल (जितना कि इज़ूलैंड में | पॉड से खरीदा जाता) खरीदकर प्रति पॉंड # 
डालर बचा लेगे । इजूलंड के लोगों की इस प्रवृत्ति के कारण इज्भलैंड में डालरों की 
माँग वढ़ जायेगी जबकि वहाँ डालरों की धूति कम होगी, क्योंकि इज्धलैंड से अमेरिका 
को निर्यात कम हो जायेंगे । फल यह होगा कि पौंड के रूप में डालरों का मूल्य पुनः 
बढ़ने लगेगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वह समता पर (अर्थात्‌ । पौंड 5 
5 डालर) न पहुँच जाय । इसके विपरीत, यदि इज्जूलैंड में कीमतें 700% बढ़ जायें 
जबकि श्रमेरिका में अपरिवर्तित रहें, तो | पौंड 5 2:5 डालर होगा, क्योंकि अब 2 
पौंड से इज्भूलैंड में उतनी ही वस्तुयें व सेवायें खरीदी जा सकती हैं कि जितनी पहले 
 पोंड द्वारा खरीदी जा सकती थीं। यदि दोनों ही देशों में कीमतें दूनी हो जायें, तो, 
समता दर' में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

यही संक्षेप में क्र-शक्ति समानता का सिद्धान्त है । प्रोछ्सेसर कीन्स ने इसकी 
तिम्न शब्दों में व्यास्या की है “दो करन्सियों के वीच विदेशी विनिमय दर उसी 
प्रकार से परिवर्तित हीती रहती है जिस प्रकार से कि अन्‍न्तर्शाष्टीय निर्देशांक घटता 
बढ़ता है ॥/? दूसरे शब्दों में, इस सिद्धान्त का आशय यह है कि विनिमय दरों के 
परिवतंन विभिन्न देशों में मुद्रा की क्रय-शक्ति के परिवतंनों को सूचित करते हैं । 

क्रय-दाक्ति समता स्थिर नहीं--टकसाली समता और क्रय-शक्ति समता के बीच 
अन्तर यह है कि जबकि टकसाली समता स्थिर होती है, तब क्रय-शक्ति समता परि- 
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वर्तित होती रहती है अर्थात्‌ वह सम्बन्धित देशों के मूल्य स्तरों में होने वाले परिवर्तन 
होते रहेंगे किन्तु इन परिवतंनों की कुछ सीमायें हैं । ये सीमायें एक देश से दूसरे देश 
को माल भेजने के यातायात व्यय द्वारा निर्धारित होती हैं | हाँ, इनमें उतनी निश्चित 
नहीं होती है जितनी कि स्वर्ण बिन्दु सीमाओं में होती हैं । 

क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त की भ्रालोचना : 

क्रय-शक्ति सम्रानता सिद्धान्त की कई आलोचनायें की गई हैं और यह कहा 
गया है कि वह विनिमय दर के निर्धारण एवं इसके परिवर्तनों क॥ संतोषजनक ब्याख्या 
नहीं करता ॥ प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं :-- 

() करेन्सियों की क्रयशक्ति श्रौर विनिमय दर में कोई प्रत्यक्ष श्लौर निश्चित 
सम्बन्ध नहों होता-- किन्तु क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त ऐसी ही घारणा रखता है, 
जो कि गलत है । विनिमय दरों पर करैमियों की क्रय-शक्ति के अतिरिक्त अन्य अनेक 
घटकों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिये, उन पर प्रशुल्क नीतियों का प्रभाव 
पड़ता है । यदि कोई देश अपने आयातों पर कर लगा दे और दूसरा देश ऐसा नहीं 
करे, तो करंसी का विनिमय मूल्य टैरिफ लगाने वाले देश के पक्ष में बढ़ जायगा 
जबकि वहाँ मूल्य-स्तर में कोई परिवततंन नहों हुआ है । यही परिणाम तब भी होगा 
जबकि विनिमय दर पहले के समान बनी रहे किन्तु मूल्य-स्तर बढ़ जाय। दोनों ही 
दशाओं में करेंसी का वाह्म मूल्य उसके आन्तरिक मूल्य से अधिक होगा। इस प्रकार 
स्वदेश की करेंसी को विदेशी करेंसी में बदल कर उस विदेशी देश में अपने देश की 
अपेक्षा अधिक माल खरीदा जा सकता है। 

(2) घरेलू ध्यापार के माल झ्रौर पश्रन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के माल में भ्रन्तर 
नहीं किया गया है--क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त दोनों देशों के सामान्य मूल्य-स्तरों 
को विचार में लेता है तथा घरेलू व्यापार के माल के - मूल्य-स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के मूल्य-स्तर में कोई भेद नहीं करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के 
मूल्य विभिन्न देशों में लगभग समान ही रहते हैं । हाँ, थोड़ी सी छूट यातायात व्यय 
के लिये दे दी जानी चाहिये। जब हम कहते हैं कि विनिमय-दर मूल्य-स्तरों की 
सापेक्षिक उच्चता पर निर्भर करती है, तो हमें मूल्य-स्तर की व्याख्या करते समय 
सभी प्रकार के व्यापारिक माल को विचार में लेना पड़ता है। कीमतों के परिवत्तनों 
को निर्देशांकों द्वारा नापा जा सकता है । यदि हम थोक विक्रय निर्देशांकों की सहायता 
से क्रय-शक्ति तुल्यता निकालें, तो निर्मित माल, सेवाएँ व अन्य अहृश्य निर्यात छूट 
जाएँगे । इसके विपरीत, यदि रहन-सहन के निर्देशांक प्रयोग किये जायें, तो बहुत सी 
ऐसी वस्तुएँ भी सम्मिलित हो जायेगी, जिनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । यदि हम मजदूरी की दरों के निर्देशांक लें, तो ऐसा करना अधिक संतोषजनक 
होगा क्‍योंकि मजदूरियाँ सभी वस्तुओं के लागत व्यय का महत्वपूर्ण भाग होती हैं । 
लेकिन यहाँ पर एक कठिनाई यह है कि श्रम की कुशलता सब देशों में भिन्न-भिन्न 
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होती है । हो सकता है कि अल्पकाल में, घरेलू माल की कीमतें एक ही दिशा में प्रगति 
नहीं करें, अत: यह सिद्धान्त केवल दीघंकाल के लिये ही लागू होता है। लेकिन 
व्यावहारिक जगत के लिये दीघंकाल की अपेक्षा अल्पकाल अधिक महत्वपूर्ण है । यही 
नहीं, एक देश में बेची जाने वाली ऐसी अनेक वस्तुएँ व सेवाएं होती हैं जो कि अन्य 
देशों में बिकने वाली वैसी ही वस्तुओं और सेवाओं से कोई प्रतियोगिता नहीं करती 
हैं। उदाहरण के लिये, भारत में मकानों की अमेरिका में मकानों से कोई प्रतिस्पर्धा 
नहीं है। इसके अलावा यातायात व्यय और व्यापारिक प्रतिबन्धों के कारण एक 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तु का मूल्य भी (जबकि उसे उनकी क्रमिक करे सियों में 
व्यक्त किया जाय) विभिन्न देशों में समान होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की 
मूल्य तुलना से यह प्रकट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बस्तुएँ प्रत्येक बाजार में 
एक ही कीमत पर नहीं बिकती हैं वरन्‌ आयात करने बाले देश में प्रीमियम पर तथा 
निर्यात करने वाले देश में डिस्कराउन्ट पर बिकती हैं । 

(3) विनिमय दर भी श्रान्तरिक सुल्थ-स्तर को प्रभावित करती है :--कैंसल 
के सिद्धान्तों के अनुसार मूल्य-स्तरों के परिवर्तन विनिमय-दरों में परिवर्तन उत्पन्न कर 
देते हैं लेकिन विनिमय-दरों के परिवर्तन मूल्य-स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालते । 
अर्थात्‌ परिवतंनों का प्रभाव एकपक्षीय होता है । किन्तु वास्तव में विनिमय दरों के 
परिवर्तन भी मूल्य-स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं । उदाहरण के लिये, यदि सट्ट की 
प्रकृति के विशाल पूंजी-आवागमन पौंड के मूल्य को कम कर देंगे और यह गिरावट 
कई मह्दीनों तक जारी रहे, तो ग्रेट ब्रिटेन में आयात महेंगे हो जायंगे । ऐसी दशा में 
अमेरिकन गेहूँ या अन्य उस्तु.? खरीदने के लिये इज्धलैंड को अब पहले से अधिक पौंड 
देने पड़ेंगे । ब्रिटिश उद्योग अधिकांशत: आयातित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। 
चूंकि आयातित कच्चा माल अब मेंहगा हो गया है इसलिये उसके निर्मित माल का 
मूल्य भी बढ़ जायगा । इसी प्रकार, ब्रिटिश निर्यात विदेशी मुद्रा के रूप में सस्ते हो 
जायेंगे, जिससे उनकी माँग बढ़ जायेंगी । परिणामत: ब्रिटिश निर्यातकर्त्ता उनके मूल्य 
बढ़ा देंगे । यदि उन्होने अवमूल्यन की सीमा तक ही मूल्य बढ़ाया, तो उनके लाभों 
में वृद्धि हो जायगी और साथ ही उनके निर्यातों पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। 
किन्तु निर्यातों के मूल्य बढ़ाये जाने पर भी विदेशी देशों में वे पहले से अधिक सस्ते 
होंगे । इस प्रकार पौंड का मूल्य गिरने से ब्रिटिश मूल्य-स्तर ऊँचा हो जाता है। 
यहीं बस नहीं है, पौंड का मूल्य-ह्ास होने से, विदेशी बाजारों में ब्रिटिश निर्यात 
उद्योगों की सापेक्षिक प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ जाती है जिससे अन्य देश भी अपने बाजार 
कायम रखने के लिये मूल्य कम करेंगे । इस प्रकार पौंड का मूल्य गिरने से न केवल 
ब्रिटेन में वरन्‌ अन्य विदेशी देशों में भी मुल्य-स्तर कम हो जायंगे । 

(4) विनिमय दरों के परिवतंन का विभिन्न देश्ञों के मूल्य-स्तरों पर पुथक- 
पृथक प्रभाव पड़ता है--यदि एक देश बहुत अधिक मात्रा में उपभोक्ता माल मेंगाता 
है और श्रपने साधनों का यहुत झ्रधिक माग निर्यात का माल उत्पन्न करने में 
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लगाता है, तो मृल्प-स्तर पर श्रधघिक प्रभाव पड़ेगा । विनिमय दर के परिवर्तन झायात 
श्रोर निर्यात दोनों ही वस्तुओं को कीमतों पर श्रमाव डालेंगे श्ौर जब श्रायात-निर्यात 
में अधिकांश प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हों, तो सामान्य मूल्य-स्तर में परिवर्तन अनु- 
पातिक रूप से अधिक होंगे । इस प्रकार विनिमय दर के किसी विशेष परिवर्तत का 
हालैंड व इंग्लैंड जैसे देशों के मूल्य-स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंक्रि उनके विदेशी 
व्यापार में भारत अथवा रूस के विदेशी व्यापार की अपेक्षा देश के छुल व्यापार का 
एक बहुत बड़ा भाग सम्मिलित है । अतः यद्यपि विनिमय दरों के परिवर्तन विभिन्न 
देशों के मूल्य-स्तरों पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं तथापि यह स्पष्ट है कि उनका प्रभाव 
कुछ न कुछ तो अवश्य ही पड़ता है | क्रय शक्ति समता सिद्धान्त में इस तथ्य को भुला 
देना वास्तव में आपत्तिजनक है । 

(5) प्रन्य पभ्रव्यापारिक ज्लोतों से उत्पन्न होने वाली विदेशी विनिमय सम्बन्धी 
मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह भी क्रय-शक्ति समता के सिद्धान्त के विरुद्ध 
ग़म्भीर आलोचना का एक आधार रहा है। यह एक वास्तविक तथ्य है कि दीघं- 
कालीन विनियोग, व्याज व लाभांश के हस्तांतरण और अल्पकालीन पूंजी विनियोग 
भी लेनी-देनी ([0०0०॥७ 300 (7००४) की समस्या उत्पन्न करते हैं तथा विदेशी 
मुद्रा बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं । अत: विनिमय दर केवल “व्यापार के 
संतुलन से सम्बन्धित शक्तियों द्वारा ही नहीं वरन्‌ “भुगतानों के संतुलन” से सम्बन्धित 
सभी शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है । अतः क्रय-शक्ति समानता सिद्धांत विनिमय 
दरों के निर्धारण का पूर्ण स्पष्टीकरण करने से असमर्थ है । 
क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का महत्व व्यावहारिक : 

यद्यपि क्रय-शक्ति तुल्यता के आघार पर पत्र मुद्रामान वाले देशों के बोच 
विनिमय दरों के निर्धारण में कठिनाइयां हैं तथा कई ऐसे अवसर जाते हैं जबकि इस 
प्रकार का निर्धारण उपयोगी हो सकता है :--()) अस्थिर और परिवतेनशील 
विनिमय-दरों के काल में, यह उन सीमाओं का अनुमान प्रदान करती है जिसके ब्रीच 
वास्तविक विनिमय दर संतुलन-दर से घटती-बढ़ती रहेगी (2) जब विनिमय दर को 
स्थायी रखने के उद्देश्य से आवश्यक कदम उठाना हो, तो क्रय-शक्ति तुल्यता की 
गणना के द्वारा यह मालूम किया जा सक़ता है कि सबसे उचित दर कौनसी होगी, 
विशेषत: उस दशा में जबकि आल्तरिक मूल्य स्फीति विनिमय-दरों की अस्थिरता का 
एक मुख्य कारण हो । यद्यपि ऐसी गणनायें बहुत अनुमानित होंगी तथा वे हमें उचित 
विनिमय-दर के सम्बन्ध में निश्चित निष्कर्यों पर पहुँचने में सहायता करती हैं । 

झ्राधुनिक वर्षों में विदेशी विनिमय की दरों के निर्धारण के लिये एक नये 
सिद्धान्त की लोकप्रियता बढ़तो जा रहो है । वह है 'भुगतानों के संतुलन का सिद्धान्त! 
(4॥००५ रण 89]श९९ ० 799ए९॥(७) इस सिद्धांत के अनुसार विदेशी विनिमय 
की दरों का निर्घारण स्वतंत्र घटकों द्वारा होता है जो कि आन्तरिके मूल्ये-स्तरों 
तथा मुद्रा के परिमाण मरे सम्बन्धित भी हो सकते हैं और असम्बन्धित भी। इन 
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घटकों में ऋण परिशोघ जैसे व्यवहार भी सम्मिलित हैं। भुगतानों के संतुलन पर 
प्रभाव डालने वाले घटक श्रांतरिक मूल्य-स्तर पर प्रभाव डालने वाले घटकों की श्रपेक्षा 
श्रधिक महत्वपूर्ण हैं । 
“भुगतान संतुलन सिद्धान्त! : 

प्रायः कहा जाता है कि आयात” निर्यातों का भुगतान करते हैं. (#790(5 
799 ईणः ४७ 8/%०५) । इस कथन का अभिप्राय यह है कि जब दो देशों में व्यापार 
और सेवाओं का लेन-देन होता है तब एक देश दूसरे देश को न तो उससे कम 
देता है और न अधिक ही देता है जो कि उसने दूसरे देश से प्राप्त किया है । इस तथ्य 
को ही भुगतान संतुलन का सिद्धांत (899706 ० 2997०705$ ॥॥6०५) कहते हैं । 

यहाँ पर एक कठिनाई यह उदय होती है कि जब तक कि हमें दो देशों के 
मध्य विनिमय दर न मालूम हो, तब तक हम यह कँसे कह सकते हैं कि दो देशों की 
प्राप्तियाँ (८८०७७) और भुगतान (99977९7(5) बराबर हैं ? इसका कारण यह 
है कि दोनों देशों की मुद्रायें अलग होती हैं और व्यापारी अपने देश की मुद्रा में ही 
भुगतान स्वीकार किया करते हैं । अत: विनिमय दरें मालूम होने पर ही यह कहा 
जा सकता है कि अपम्रुक देश के आयातों और निर्यातों का मूल्य समान है, कम है या 
अधिक है । जिस विनिमय दर पर दोनों देशों के आयातों और निर्यातों का मूल्य बराबर 
हो, वह “समता विनिमय दर' (£4ए0ा)०7 ७० ॥२७॥९ ० 59०7978०) कहलाती है ॥ 

यदि दोनों देशों में से किसी एक देश के आयात और निर्यात मूल्य बराबर नहीं 
हैं तो यह “असन्तुलन की अवस्था' (5806 ० 05९०५०॥०४४००) कही जायगी। 
इस दण्या में उस देश को अपने आयात ओर निर्यात में ऐसा परिवर्तन करना होगा, 
जिससे अन्ततः आयात-पूल्य निर्यात-मूल्य के वरावर हो जायें । इस प्रकार दीघंकाल 
में विनिमय दर उस स्थान पर निश्चित होती है जहाँ किसी देश के आयात-मूल्य उसके 
निर्यात मूल्य के बरावर हो जायें। यही विनिमय दर का भुगतान संतुलन सिद्धांत है । 
क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त से इसकी श्रेष्ठता : 

वर्तमान समय में पत्र मुद्रा मान को विभिन्न देशों में अपनाया गया है। ऐसी 
दशा में टकसाली समता एवं स्वर्ण-बिन्दुओं का प्रदन नहीं उठता । विद्वानों ने क्रयरकक्ति 
समता सिद्धांत के आधार पर पत्र मुद्रामान देशों के मध्य विनिमय-दर के निर्धारण को 
स्पष्ट करने का प्रयास किया । किन्तु इस सिद्धांत का व्यवहार से अधिक उपयोग नहीं 
हैं । विनिमय-दरों पर ऐसे घटकों का भी प्रभाव पड़ती है जो कि आन्तरिक मूल्य-स्तर 
से सम्बन्धित नहीं होते । इन घटकों में ऋण परिशोध ज॑से व्यवहार भी सम्मिलित 
है । भुगतानों के संतुलन पर प्रभाव डालने वाले घटक आन्तरिक मूल्य-स्तर पर 
प्रभाव ढालने वाले घटकों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं । इन्हीं सब बातों से 
विदेशी विनिमय का भुगतान संतुलन सिद्धांत क्रय-शक्ति समता सिद्धांत की अपेक्षा 
श्रेष्ठ है । 

3, व.--60. 
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विनिमय नियंत्रण के उदूइय एवं उनको पूर्ति के उपाय 
विनिमध नियंत्रण का श्रथ॑ : 

यदि देशवासियों को किसी भी मात्रा में विदेशी विनिमय के क्रय और विक्रय 
करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो, तो इसे “अनियंत्रित” या 'स्वतन्त्र विदेशी विनिमय” की 
अवस्था कहेंगे । किन्तु जब देश की सरकार विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय में एवं 
उसके वितरण में हस्तक्षेप करती है, तो इसे 'विनिमय-नियंत्रण' कहेंगे । यह आवश्यक 
नहीं है कि 'विनिमय नियंत्रण” (६४०॥०॥४९८ (००७०)) की कार्यवाही सरकार द्वारा 
ही की जाये, वरन्‌ देश की केन्द्रीय बैंक या कोई अन्य अधिकृत संस्था भी ऐसा कर 
सकती है । 

यह भी उल्लेखनीय है कि 'विनिमय नियंत्रण' शब्द का प्रयोग दो प्रकार से 
किया जाता है :--0) विस्तृत अर्थ में और (7) संकुचित अर्थ में । विस्तृत अथ्थे में 
विदेशी विनिमय बाजार में किये गये किसी भी सरकारी हस्तक्षेप को “विनिमय नियंत्रण! 
कहा जा सकता है । लेकिन संकुचित अर्थ में, जो कि आजकल अधिक मान्य हैं, 
विनिमय नियंत्रण का आशय केवल उन हस्तक्षेपों और प्रतिबन्धों से होता है जो कि 
प्राइवेट विनिमय व्यवहारों के सम्बन्ध में किये जाते हैं । नीचे कुछ प्रसिद्ध लेखकों द्वारा 

'विनिमय नियंत्रण' की परिभाषायें दी गई हैं-- 

() प्रो० हैबरलर (प्रक्कृकषाश)--“विनिमय नियंत्रण उस सरकारी हस्तक्षेप 
को कहते हैं जो कि विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों को स्वतन्त्र रूप से 
कार्य नहीं करने देता ।”! 

(2) पाल एनर्जिंग (780 फाटां78)--विनिमय नियंत्रण का अभिप्राय मौद्रिक 
अधिकारी के उन सभी हस्तक्षेपों से होता है जो विनिमय दरों या उनसे सम्बन्धित 
बाजारों को प्रभावित करने के हेतु किये जाते हैं ।” 

एक पूर्ण विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत सरकार विदेशी बाजार पर अपना 
पूरा प्रभुत्व कायम कर लेती है । पूर्ण नियंत्रण की निम्न विशेषतायें होती हैं :--- 

(]) देशवासियों द्वारा जितना भी विदेशी विनिमय निर्यात से या किसी 
अन्य प्रकार से प्राप्त किया जाता है वह सब उन्हें विनिमय नियंत्रण अधिकारी के 
सुपुर्दे कर देना पड़ता है। 

(2) बेईमानी को रोकने के लिये, कस्टम अधिकारियों को यह आदेश दे दिये 
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जाते हैं कि वे माल का लदान जहाज में तभी होने दें जब कि उन्हें निर्यात-लाइसेन्स 
दिखा दिया जाये । 

(3) तत्पश्चात्‌ विदेशी विनिमय की उपलब्ध पूर्ति का व्यय करने की कायंविधि 
निश्चित की जाती है और आवश्यकतानुसार एक कन्ट्रोल भाव पर विभिन्न व्यापारियों 
एवं व्यापारों में इसका वितरण किया जाता है । 

(4) पूंजी निर्यातों को प्राय: निषिद्ध घोषित कर दिया जाता है और ब्याज 
व ऋण के भुगतान भी अत्यन्त सीमित कर दिये जाते हैं ; तथा 

(5) देश के आयात पर भी बहुत से नियंत्रण लगा दिये जाते हैं, जैसे केवल 
उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाता है, जो कि अयं-व्यवस्था के सुचारु संचालन 
के लिये आवश्यक हों । ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं - खाद्यान्न, महत्वपूर्ण औद्योगिक 
कच्चा माल व मशीनें आदि । 

विलासिता एवं कम आवश्यक वस्तुओं का आयात या तो बिल्कुल ही बन्द 
कर दिया जाता है अथवा बहुत ही सीमित मात्रा। में किया जाता है । यह उल्लेखनीय 
है क्रि नियंत्रण प्रणाली में सरकार विदेशी विनिमय के कोध को पहले अपने कार्यों में 
प्रयोग करती है ओर इसके बाद जो कोष बचता है उसे घीरे-घीरे अधिक महत्वपूर्ण 
कार्यों के लिये देशवासियों को देती है । 

इसके विपरीत, आंशिक नियंत्रण में उक्त प्रतिबन्ध केवल एक या कुछ 
मुद्राओं के सम्बन्ध में ही लगाये जाते हैं। आजकल “आंशिक नियंत्रण” (एथपएंब। 
(००४०!) का ही अधिक प्रचलन है । 
विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य : 

- आजकल सरकारें विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करने लगी हैं। ये प्रमुख 
उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-- 

(7) विनिमय वर की स्थिरता-- विनिमय दर में स्थिरता होना आवश्यक 
हैं, क्योंकि यदि इसमें बार-बार परिवर्तन होते रहते हैं, तो इससे सट्टं बाजों को बढ़ावा 
मिलता है तथा विदेशी व्यापार के लाभ भी अनिश्चित हो जाते हैं। यही कारण है 
कि स्वर्णमान टूटने पर, जबकि विनिमय दरों में बहुत उतार-चढ़ाव होने लगे, तो 
विभिन्न देशों में विनिमय-नियंत्रण की क्रियाओं द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया । 

(2) पूंजी के बहिगंसन पर रोक--'पूंजी के बहिगंमन” से आशय किसी 
देश में सम्पत्तियों, प्रतिभूतियों एवं बैंक डिपाजिटों के स्वामियों द्वारा इनको अन्य देशों 
की करसियों में परिवर्तित करना है ताकि अन्य देशों में वे अधिक ब्याज व लाभ कमा 
सके । यदि भारी मात्रा में ऐसे परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता रहो, तो देश के स्वर्ण 
एवं विदेशी विनिमय भण्डार खाली हो जायेंगे और आन्तरिक करंसी की स्थिरता भी 
खतरे में पड़ जायगी । अत: पूंजी के बहिगंमत पर रोक लगाना विनिमय नियंत्रण 
का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है । 
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(3) भुगतान संतुलन की विषमता का सुघार--कभी-कभी देश का भुगतान 
संतुलन उसके बहुत विपरीत हो जाता है, जिससे कि वह दिवालियापन की स्थिति की 
ओर बढ़ने लगता है । इस विषपमता का सुधार करने के लिये भी विनिमय नियन्त्रण 
की नीति प्रायः अपनाई गई है । विनिमय नियन्त्रण की क्रियाओं के द्वारा देश की मुद्रा 
का वाह्मय मूल्य कम कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि निर्यात सस्ते 
व आयात मेंहगे हो जाते हैं, तथा इसमें देश के निर्यातों में वृद्धि तथा आयातों में अब- 
नति होकर भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता सुघरने लगती है । 

(4) सरकारी श्राय में वृद्धि--विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य सरकारी आय 
में वृद्धि करना भी हो सकता है । सरकार की आय बढ़ाने के लिये विदेशी विनिमय 
नियन्त्रण वास्तव में एक निर्यात कर का काम देता है। 

(5) भ्रावश्यक वस्तुभ्रों के क्रय के लिये पर्याप्त विदेशी मृद्रा की प्राप्ति--थदि 
किसी देश के पास विदेशी विनिमय का पर्याप्त कोष हो, तो वह विदेशों से आवश्यक 
मात्रा में वस्तुयें खरीद सकता है। यही कारण था कि सन्‌ 939 में जब द्वितीय 
महायुद्ध प्रारम्भ हो गया था तो विभिन्न देशों ने विनिमय का नियंत्रण कर दिया और 
युद्धधाल के वाद भी विनिमय नियन्त्रण इसलिये कायम रखे गये हैं जिससे विकास 
योजनाओं के लिये आवश्यक औद्योगिक माल का विदेशों से आयात किया जा सके । 

(6) बन्रु वेश द्वारा क्रप-शक्ति के प्रयोग को रोकथाम-युद्धकाल में विभिन्न 
क्रियाओं द्वारा विनिमय नियन्त्रण इस कारण भी किया गया था कि शत्रु देश को या 
उसके एजेण्टों को, जो कि तटस्थ देशों में या कण्ट्रोल लगाने वाले देशों में रहते हैं, 
क्रय-शक्ति का प्रयोग करने से रोका जा सकता है । 

(7) ऋणों भ्रोर ब्याज के भुगतान की सुगमता-- अपने ऋणों एवं उन पर 
अजित ब्याज का भुगतान विदेशियों को करने के लिए देशी करौंसी प्राप्त करने हेतु 
भी सरकारों ने विनिमय का नियन्त्रण किया। 

(8) भ्रन्य महत्वपूर्णा देशों को करेंसियों के साथ झ्पनो करंसो के सम्बन्धों 
को स्थिर रखना--यह विचार भी बहुत से देशों की विनिमय-नियंत्रण नीति का 
एक आधार रहा है | उदाहरण के लिये, जब सन्‌ 93। में ब्रिटेन द्वारा स्वरणमान का 
स्थगन कर दिया गया था तो स्टलिग क्षेत्र के देशों ने लन्दन के साथ अपनी विनिमय 
दरें स्थायी रखने के उद्देश्य से विनिमय नियंत्रण की कार्यवाही की थी । 

(9) स्वतंत्र वर से भिन्न विनिमय दर को स्थापना--कभी-कभी सरकार 
यह अनुभव करती है कि विदेशी विनिमय बाजार की माँग और पूर्ति सम्बन्धी शक्तियों 
को स्वतंत्र छोड़ देने से विनिमय दर एक उचित मार्ग का अवलम्बन नहीं कर रही 
है । ऐसी दशा में वह विनिमय नियन्त्रण अपनाती है ताकि विनिमय दर उचित स्तर 
पर निर्धारित हो जाय । यदि विनिमय दर स्वतंत्र रूप से स्वत: ही उचित स्तर पर 
निर्धारित होने की कोशिश में है, तो फिर सरकार को विनिमय नियन्त्रण करने की 
आवश्यकता नहीं है । 
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शान्तिकालीन एवं युद्धकालीन उद्देश्य--जव कि शान्तिकाल में विनिमय 
नियन्त्रण का उद्देश्य विनिमय दर को स्थिर रखना, पूंजी के वहिर्गमन को रोकना, 
भुगतान सन्तुलन विषमता को सुधारना, योजनाओं को कार्यान्वित करने के हेतु आव- 
श्यक वस्तुयें खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, ऋणों और व्याज के भुगतान 
को सुगम करना महत्वपूर्ण देशों की करैंसियों के साथ सम्बन्धों को स्थिर रखना, 
तथा प्रतिकूल दर को अनुकूल करना हो सकता है, तब युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण 
प्राय: निम्न उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है : सरकारी आय को बढ़ाने के लिये, 
शत्रु द्वारा क्रय-शक्ति के प्रयोग की रोकथाम के लिये, विदेशी-विनिमय के साधनों को 
सुरक्षित रखने तथा देश हित में प्रयोग करने के लिये । 
विनिमय नियंत्रण की रीतियाँ : 

विनिमय का नियन्त्रण करने के लिये यह आवश्यक है कि करंसी की माँग 
ओर पूर्ति का नियन्त्रण क्रिया जाय । करेंसी की माँग और पूर्ति का नियन्त्रण करने की 
दो मुख्य रीतियाँ हैं :-- 

(7) विनिमय नियंत्ररा की श्रप्रत्यक्ष रीतियाँ : 

करेंसी की माँग ओर पूर्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाली रीतियों 
को “नियन्त्रण की अप्रत्यक्ष रीतियाँ' (7ग्राल्ल ॥४९४४००५ ० एंडलाव78० (०४0०0) 
कहते हैं । अप्रत्यक्ष रीतियों का मौद्धिक संसार में अधिक उपयोग नहीं होता है, क्योंकि 
इनकी दो सीमायें हैं--(9) यदि अन्य देश भी इसी प्रकार की समान रीतियाँ अपना 
लें, तो इनका प्रभाव जाता रहता है तथा (7) ये रीतियाँ विनिमय दरों पर केवल 
प्रभाव ही डाल सकती हैं, उनका नियन्त्रण नहीं कर सकती हैं । अतः ये रीतियाँ 
प्रायः साधारण काल में ही प्रयोग की जाती हैं, संकट काल में इनका उपयोग प्रभाव- 
शाली नहीं होता । इन रीतियों के कई रूप हैं, जिनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है-- 

(॥) ब्याज की वरररों में परियतंन- व्याज की दरों का प्रभाव पूंजी के आयात- 
निर्यात पर पड़ता है। जब देश में व्याज की दरें ऊंची कर दी जाती हैं, तो अधिक 
लाभ कमाने के लिये विदेशों से इस देश में अल्पकालीन विनियोग के लिये पूंजी आने 
लगती है और इस तरह करैंसी की माँग बढ़ने के कारण विनिमय दर देश के पक्ष में 
हो जाती है । किन्तु, जब देश में ब्याज की दरें कम कर दी जाती हैं, तो वहाँ विनियोग 
से अधिक लाभ न देखकर विदेशी पूंजी बाहर जाने लगती है यहाँ तक कि देशवासी 
भी अपनी पूंजी बाहर (अधिक व्याज वाले देशों में) लगाना आरम्भ कर देते हैं । इससे 
देशी चलन की माँग कम हो जाती है और विदेशी चलन की माँग बढ़ जाती है तथा 
विनिमय दर देश के विरुद्ध हो जाती है । 

(2) झ्राधांत कर--आयात पर कर दो प्रकार से स्थापित किया जा सकता 
है--(0) आयात कर लगा कर तथा () कोटा व लाइसेन्स के द्वारा । जब आयात की 
वस्तु पर कर लगाया जाता है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है जिससे उसकी माँग कम 
हो जाती है । जब॑ आयात-वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारियों को कोटे व लाइसेन्स देने 
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की प्रथा रखी जाती है, तब आयात की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही 
दशाओं में आयात घटने से विदेशी मुद्रा की माँग और अपने देश की मुद्रा पूति कम हो 
जाती है । परिणाम यह होता है कि विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है । 

(3) निर्यात करों में छूट--निर्यात करों में छूट देने से निर्यातों को प्रोत्साहन 
मिलता है । यदि निर्यात की वस्तुओं के उत्पादन में आधिक सहायता दी जाय, तो भी 
निर्यातों की वृद्धि होती है । इस प्रकार निर्यात बढ़ जाने से विदेशों में हमारी मुद्रा की 
मांग अधिक होगी, जिससे उसका मूल्य बढ़ जायगा । इस रीति का प्रयोग जम॑ंनी ने 
किया था । 

(7) विनिमय नियंत्रण को प्रत्यक्ष रीतियाँ : 

करसी की माँग एवं पूर्ति पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाली रीतियों को 
“विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष रीतियाँ' (॥०८६ )४९६४०१५ ० एंडलाथआा8० (०४0४०]) 
कहते हैं। ये रीतियाँ संकट काल में बहुत ही उपयोगी प्रमाणित होती हैं । प्रमुख-प्रमुख 
प्रत्यक्ष रीतियाँ निम्नलिखित हैं-- 

(॥) हस्तक्ष प (70४०॥(४०॥) जब कभी सरकार अपनी करेंसी की विनि- 
मय दर को किसी प्रचलित या सामान्य विनिमय दर से बहुत ऊँचे स्तर पर या इससे 
बहुत नीचे स्तर पर किसी विशेष बिन्दु पर निर्धारित करना चाहे, तो वह 'हस्तक्षेप' 
करने की प्रत्यक्ष रीति का अवलम्बन कर सकती है। हस रीति के दो रूप होते हैं-- 
(अ) विनिमय दर को ऊंचा टाँकना (९०४४४ ७७), और (न) विनिमय दर को 
नीचा टाँकना (?८९४०९ 7000५श॥) । जब सरकार विनिमय दर को एक ऊंचे स्तर पर 
निश्चित कर देती है, तो इसे “विनिमय दर को ऊँचा टाँकना' और जब एक नीचे 
स्तर पर निर्धारित कर देती है, तो इसे 'विनिमय दर को नीचा टॉकना! कहते हैं। 
इस रीति के अन्तर्गत सरकार (या केन्द्रीय बैंक) विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी 
मुद्राओं के बदले में अपने देश की मुद्रा बेचना या खरीदना आरम्भ कर देती है, तो 
देशी चलन की पूति बढ़ने ओर विदेशी मुद्राओं की पूर्ति कम होने से विनिमय दर 
धीरे-धीरे ऊँची चढ़ने लगती है और जब वह विदेशी मुद्राओं के बदले अपने देश की 
मुद्रा खरीदने लगती है, तो विनिमय दर नीचे गिरने लगती है। अत: किसी देश की 
सरकार को विनिमय दर के ऊंचा टाँकने में कितनी सफलता मिलेगी यह उस देश के 
विदेशी मुद्राओं बेः कोषों की स्थिति पर निर्भर करती है । 

(2) विनिमय प्रतिबनन्‍्ध (75०/शा2० ॥२९७॥९(०॥५) -- 'विनिमय प्रतिबन्ध' 
का आशय मुद्रा अधिकारियों की उन क्रियाओं से है, जिनके द्वारा विनिमय बाजारों में 

माँग और पूर्ति को प्रभावित करने के उद्देश्य से विनिमयों की अबाघता प्रतिबन्धित की 
जाती है । इस प्रणाली को सबसे पहले जर्मनी ने सन्‌ 93] में अपनाया था। 

युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था के सुधार के लिये जर्मनी ने विशाल ऋण लिये और 
उनको चुकता करने के लिये जमंन मार्क की पूर्ति में बहुत वृद्धि कर दी । चूंकि जमंनी 
का निर्यात व्यापार लगभग शून्य था, इसलिये विदेशों में माक॑ की माँग बहुत कम 
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थी । ऋणदाताओं को यह भय था कि जर्मन अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायगी। 
अतः उन्होंने जमंन मार्क में शुगतान लेना अस्वीक्ृत कर दिया | हालत इतनी खराब 
हो गई थी कि मार्क का वाह्म मूल्य शून्य तक गिरने की आशंव- थी । 

उक्त कठिनाई को सुलभाने के लिये जमंनी ने कृत्रिम अतिमूल्यन (0ए९- 
५४]०७(४००) को नीति को अपनाया और यह प्रयास किया कि जर्मन मार्क की पूर्ति 
उसकी माँग के बराबर बनी रहे । इस हेतु उसने निम्न उपाय किये :--() समस्त 
विदेशी मुद्रा को केन्द्रीय अधिकारियों ने रोक लिया और विदेशी विनिमय व्यवसाय 
के लिये लाइसेन्सिग प्रथा चलाई; (7) सभी नागरिकों को यह आदेश दिया कि वे 
अपनी विदेशी मुद्रायें, विदेशी प्रतिभूतियां तथा बांड सरकार को सौंव दें; (#) इस 
प्रकार एकत्र हुई विदेशी विनिमय सम्पत्ति का भाग तो सरकार ने अपने पास 
रखा ओर शेप भाग को ऊंची कीमत पर उन नागरिकों को बेच दिया जिन्हें विदेशी 
मुद्रा की अवश्यकता थी, (५) विदेशी मात्राओं के लिए बहुत कम मात्रा में जमंनी 
या विदेशी मुद्रा दी जाती थी; (५) आयातों के लिये एक प्राथमिकता क्रम निर्धारित 
कर दिया गया और अनावश्यक वस्तुओं के आयात को विल्कुल बन्द कर दिया; 
(५)) अवरुद्ध खाते की नीति भी अपनाई गई; जिसके अनुसार विदेशियों को अपनी 
सम्पत्तियाँ या प्रतिभूतियाँ ओर मुद्रायें जर्मनी से बाहर ले जाने का अधिकार नहीं 
दिया गया । प्रत्येक जर्मन ऋणी जब अपना विदेशी ऋण सरकार को चुकाता था, 
तो इस रकम को सरकार उस विदेशी के नाम पर “अवरुद्ध खाता! (8]०6८८९० 
2०००४॥१$) में जमा कर लेती थी परन्तु विदेशियों को इसका भुगतान उनकी मुद्राओं 
में नहीं मिलता था । अतः: विवश होकर वे जमंनी से या तो माल खरीदकर अपना 
भुगतान लेते थे अथवा उस राशि को कम दाम पर बेच देते थे। दोनों ही दशाओं में 
जमंनी को लाभ होता था। जर्मनी की यह महाव्‌ नीति महानव्‌ आधथिक जादूगर 
डा० शाट (508०) के मस्तिष्क को उपज थी ओर इसे 'नई योजना” कहा जाता 
था । इन उपायों के फलस्वरूप जमंनी का तेजी से अधिक विकास हुआ । 

(3) विनिमय निकासी समभोते (छजऋलककाइ० टास्थशएए.. ॥ए०९- 
ए7०॥5) -- जब॒दो देश कोई ऐसा समभोता कर लेते हैं जिसके अनुसार अन्यान्य 
भुगतानों को इस प्रकार एक दूसरे को चुकती कर दिया जाता है कि उन्हें विदेशी 
बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसे “विनिमय निकासी समभौते' 
कहते हैं ॥ निकासी समभोते की कार्य-प्रणाली को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता 
है । मान लीजिए कि “अ' ओर “ब! देशों में एक निक्रासी समझौता होता है। अब 
“अ' देश का केन्द्रीय बैंक अपने यहाँ “ब! देश के केन्द्रीय बैंक का खाता खोल लेता है, 
“अ'! देश में कुछ लोग ऐसे होंगे (जैसे क्लि निर्यात व्यापारी) जिनका रुपया “ब” देश 
पर निकलता है और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे (जंसे कि आयात- व्यापारी) जिन्हें 'ब' 
देश को रुपया देना है । “अ' देश के आयात व्यापारी “'ब' देश वाले ऋणों का भुग- 
तान अपने केन्द्रीय बैंक को अपने देश की करंसी में द्वी कर देंगे । इसी_प्रकार, निर्यात 
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व्यापारी भी केन्द्रीय बैंक के पास जायेंगे और “'ब' देश पर निकलने वाले रुपयों का 
भुगतान उस घन में से जो कि बैंक ने आयात-ब्यापारियों से संग्रह किया था, अपने 
देश की करेसी ही में प्राप्त कर लेंगे । इसी प्रकार की कार्यवाही 'ब' देश में भी वहां 
के केन्द्रीय वेक द्वारा को आयगी । इस व्यवस्था के कारण दोनों देशों में आयात- 
निर्यात व्यापार विदेशी मुद्रा की चिंता किये बिना चलता रहेगा । 

(4) स्वर्ण नीति (606 7०४०३)- स्वर्ण के क्रय एवं विक्रय मूल्यों का 
नियमन करके भी विनिमय नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है| ये उपाय स्वर्ण- 
बिन्दुओं पर प्रभाव डालते हुए विनिमय दरों पर असर करते हैं । 
निष्कर्ष 

अतः विनिमय नियन्त्रण की अनेक रीतियाँ हैं। प्रत्येक देश अपनी निजी 
आवश्यक्ताओं के अनुसार ही कसी खास नीति को अपनाता है | चूंकि देश की 
आवश्यकताओं में समय-समय पर परिवर्तन करना पड़ता है | दूसरे शछ्दों में विनिमय 
नियन्त्रण की रीतियों में सर्व-प्रयोग का गुण नहीं है। इसके अतिरिक्त एक समय में 
प्रायः कई रीतियों का अपनाना आवश्यक हो जाता है ताकि नियन्त्रण का उद्देश्य 
पूरा हो जाय । 
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भारत में युद्ध कालीन विनिमय नियन्त्रण--उद्दे इय, 
विधियाँ एवं वतंमान उपयोगिता 
भारत में युद्धछधालोन विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य : 
युद्ध-काल में विनिमय नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी-विनिमय- 
साधनों को सुरक्षित रखना और देश हित में प्रयोग करने के लिये उन्हें पूर्णतः गति- 
शील बनाना होता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवद्यक हो जाता है कि 
() विदेशी विनिमयों से सभी क्रय-विक्रय पर, (॥) वस्तुओं के आयात-निर्यात पर, 
(7) धातुओं ओर देशी व विदेशी करन्सियों के आयात-निर्यात पर तथा (४५) विदेशी 
प्रतिभूतियों पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर दिया जाय | अतः युद्ध आरम्भ होते 
ही भारत सरकार ने रिजरवं बैंक को एक विशेष आदेश जारी करके विदेशी 
विनिमय के नियन्त्रण की जिम्मेदारी सौंप दी। रिजवं बैंक ने विनिमय नियन्त्रण 
विभाग पृथक से खोला। डर 
विनिमय नियन्त्रण के लिये भ्रपनाई गई विधियाँ : 
सरकार की अनुमति से रिजवं बैंक ने विनिमय नियन्त्रण के लिये जे! प्रतिबन्ध 
लगाये, उनके प्रमुख रूप निम्न रहे :-- 
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() श्रायात नियन्त्रण--प्रारम्भ में तो वैंकों को विदेशी विनिमय के विक्रय 
में काफी स्वतन्त्रता थी, लेकिन युद्ध की प्रगति के साथ-साथ इस स्वतन्त्रता में निरन्तर 
कमी होती रही अन्त में एक ऐसी स्थिति आगई जबकि रिजर्व बैंक से अनुमति लेकर 
ही बैंक कुछ लाइसेन्स प्राप्त आयातों तथा वैयक्तिक विज्रेषों (२९॥/0970०७) के लिये 
ही विदेशी विनिमय वेच सकते थे । परिणाम यह हुआ कि देश के आयातों पर बहुत 
कड़ा प्रतिबन्ध लगाया गया । स्टलिग क्षेत्र के बाहर के देशों (अर्थात्‌ दुलंभ मुद्रा देशों 
से) कोई भी माल विना लाइसेन्स नहीं मेंगाया जा सकता था। इस नियन्त्रण के 
दो मुख्य उद्ं श्य थे--() विदेशी व्यापार के असन्तुलन पर रोक लगाना और 
(7) युद्ध कार्यों अथवा नागरस्कि आवद्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयातों 
को प्राथमिकता देना | 

(2) निर्यात नियन्त्रश--यह भी आवश्यक समभा गया कि स्टलिग क्षेत्र से 
बाहर के देशों को जाने वाली वस्तुओं के निर्यात पर भी प्रतिवन्ध होना चाहिये । 
अत: रिजवं बैंक ने एक निर्यात नियन्त्रण योजना भी लागू की जिससे निर्यात की जाने 
वाली वस्तुओं का मूल्य विदेशों में न रहे वरन्‌ भारत में आ जाय और निर्यातों का 
भुझ्तान एक ऐसी रीति से हो जिससे उनका अधिक से अधिक मूल्य मिल सके । 
ऊमरीका को वस्तुयें निर्यात करके भारत जो भी मूल्य प्राप्त करता था उसे वह ब्रिटिश 
सरकार को दे दिया करता था । ब्रिटिश सरकार इसे साम्राज्य डालर कोष में रखकर 
उसका उपयोग युद्ध सम्बन्धी सामग्री को खरीदने में किया करती थी। 

(3) भ्रन्य॒नियन्त्रण- विदेशी विनिमय के नियन्त्रण की नीति को सफल 
बनाने के लिये कुछ अन्य नियन्त्रण और प्रतिवन्ध भी लगाये गये जो कि इस प्रकार 
हैं--0) मुद्रा श्रायात-निर्यात पर पश्रतिबन्ध--नवम्बर सन्‌ 940 से किसी भी 
प्रकार की भारतीय मुद्रा को रिजवं बैंक के लाइसेन्स के ब्विना निर्यात करने पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया ताकि भारतीय मुद्रा को चलन से निकालकर बाहर न बेचा जा 
सके । सितम्बर 943 से भारतीय मुद्रा व कुछ अन्य मुद्राओं को छोड़ कर शेष सब 
मुद्राओं के आयात पर भी रोक लगा दी गई । इन प्रतिबन्धों का उद्देश्य छात्र राष्ट्रों 
द्वारा चलाई गई पत्र मुद्रा को रोकना ओर अपनी मुद्रा का प्रयोग शत्रु राष्ट्रों को न 
करने देने का था। विदेशी मुद्रा में भुगतान पर प्रतिबन्ध--अक्टूबर सच 94] से 
लगा दिया गया, ताकि जो कम्पनियाँ अपने लाभ भारत से स्टलिग क्षेत्र के बाहर 
भेजना चाहें वे रिजव॑ वँक से लाइसेन्स लेकर ही ऐसा कर सकें | (॥) भारतीय 
बेकों में शत्रु राष्ट्रों की जमा के भुगतान पर भी श्रतिबन्ध (कुछ विशेष कार्यों के 
अतिरिक्त) रिजवे बैंक ने लगा दिया। (९) स्वर्ण का श्रायात-निर्यात भी केवल 
लाइसेन्स लेकर ही किया जा सकता था, और (४) प्रतिभृतियों के निर्यात पर रोक 
यह लगाई गई कि केवल वही व्यक्ति इनका निर्यात कर सकते थे जो कि लाइसेन्स 
रखते हों और साथ द्वी यह शर्त भी रखी गई कि विदेशी विनिमय का धन भारतीय 
बैंक की विदेशी शाश्व्ा में जमा कराया जाय । 
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शान्तिकालीन प्रर्थ-व्यवस्था के विकास में विनिमय नियन्त्र्॒णों का योगदान : 

युद्ध समाप्त होने पर सन्‌ 947 में एक विनिमय नियन्त्रण विधान पास 
किया गया । इसके कार्यान्वित होने पर भारतीय सुरक्षा विधान के अन्तगंत बने 
नियमों का अन्त हो गया, किन्तु विनिमय नियन्त्रण का काम रिजर्व बैंक को पूर्णतः 
सौंप दिया गया । 

रिजवं बैंक द्वारा अपनाई गई नीति का उद्देश्य भव भी यह है कि देश के 
निर्यातों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का अपव्यय नहीं होना चाहिये वरव्‌ इसका भति 
आवश्यक आयातों के मूल्य-भुगतान में सदुपयोग होना चाहिये । अतः विदेशी विनिमय 
के सब सौदे या तो रिजर्व बैंक अथवा इसकी आज्ञा-प्राप्त बैंकों द्वारा किये जाते हैं । 
यह नियन्त्रण केवल सम्राज्य से बाहर वाले देशों तक ही सीमित है। नियन्त्रण 
सम्बन्धी कुछ अन्य बातें इस प्रकार हैं-- 

() रिजर्व बैंक का परमिट दिखा कर ही विदेशी मुद्रा खरीदी जा 
सकती है । 

(0) स्टलिग क्षेत्र के व्यक्तियों को रिजर्व बेंक से ये परमिट नहीं लेने पड़ते; । 
वे अपनी आय में से 50 पोंड प्रति माह अपने कुदुम्ब के व्यय के लिये ज्लेज 
सकते हैं । 

(४) इस विधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वर्ण का निर्यात, विदेशों से 
भारत में आने वाली पूंजी व इसका भुगतान एवं विदेशी मुद्रा के क्र्य-विक्रय आदि 
को नियन्त्रित करना है। 

(५) भारत में रहने वाले विदेशी एक उचित मात्रा तक ही मुद्रा अपने देश 
को भेज सकते हैं ज॑से बीमे के प्रीमियम, बालकों की शिक्षा तथा पारिवारिक व्ययों 
के लिये । 


(५) यदि कोई भारतीय फर्म किसी विदेशी व्यक्ति की सेवायें प्राप्त करना 
चाहती है, तो इसे पहले रिजरवं बँक से आज्ञा लेनी पड़ती है । 


(५) हिस्सों व प्रतिभूतियों का डिविडेन्ड, जमा व ऋणों का ब्याज व विदेशी 
मुद्रा में दी जाने वाली बीमा की प्रीमियम आदि को स्वतन्त्रता से भेजा जा सकता है 
बशतें भेजने वाला व्यक्ति इन हिस्सों आदि का स्वामी हो । 


(शा) जब कोई विदेशी अपने देश को लौटता है, तो वह अपने वेतन की 
बचत, प्रोवीडेन्ट फण्ड एवं अपनी निजी सम्पत्ति का विक्रय धन अपनी स्वयं की मुद्रा 
में 5000 पोंड तक ले जा सकता है । 


(शा) आयात-कर्त्ता विदेशों से मंगाई हुई वस्तुओं का भुगतान स्वतन्‍्त्रता- 
पूर्वक कर सकता है लेकिन उसके पास आयात-लाइसेन्स होना चाहिये । 
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(४9) भारत में स्थित विदेशी व्यापारिक संस्थायें अपने लाभ को प्रधान 
कार्यालय को भेज सकती हैं । 


(2) पूंजी, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर, स्टलिग क्षेत्र से बाहर 
नहीं भेजी जा सकती । 
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विनिमय नियंत्रण विज्ञान को जन्म देने वाली ददायें 


“विनिमय-नियंत्रण' के विज्ञान को जन्म देने का श्रेय जमंनी को है। प्रथम 
महायुद्ध के बाद, जबकि जर्मन मार्क की विनिमय-दर बहुत गिर गई थी, तो जमंन 
अर्थशास्त्रियों ने विनिमय-नियंत्रण का सुभाव दिया और जमंन सरकार ने इसकी 
सहायता से जमंन मार्क की विनिमय दर को काफी सीमा ओर काफी समय तक स्थिर 
रखने में सफलता पाई । सन्‌ 93] में जब स्वर्णमान टूट गया और विनिमय दरों में 
अत्यधिक उच्चावचन होने लगे, तो यह प्रणाली अन्य राष्ट्रों ने भी अपनाई । द्वितीय 
महायुद्ध में ओर इसके पश्चात्‌ तो इस प्रणाली का प्रयोग लगभग सभी देशों द्वारा 
किया गया । इसका कारण यह है कि आजकल सभी देशों में अपरिवर्तित पत्र-मुद्रा 
चलन है, जिसमें विनिमय दर की स्थिरता को केवल विनिमय नियन्त्रण द्वारा ही 
कायम रखा जा सकता है, आज कठिनता से ही कोई देश ऐसा होगा, जहाँ थोड़ा- 
बहुत विनिमय नियन्त्रण न हो ॥ क्राउथर के शब्दों में “आजकल के “नियोजन-युग” 
में विदेशी विनिमय वाजार पर कोई नियंत्रण न होना ही एक विचित्र बात कही 
जायेगी ।”? आघुनिक युग में एक सरकार कई उद्दंद्यों से विनिमय नियंत्रण की 
नीति अपनाती है | (देखिये गत प्रश्नोत्तर)। विनिमय नियंत्रण की रीतियों के लिये 
भी एक पिछले प्रश्न का उत्तर पढ़ने की कृपा करें । 
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(28265 ० ॥5 ए००५४- 
अ्रधिमुल्यथन के उद इय एवं इसके दोष 
प्धिपुल्यन से श्राशय एवं उद्देदय : 

यदि किसी देश की सरकार अपनी करेन्सी की इकाई का वाह्म-मूल्य (या 
विनिमय-मूल्य) उस स्तर से ऊँचा रखती है, जो कि नियंत्रण न रहने पर प्रचलित 
होता, तो ऐसी स्थिति को ही 'करेन्सी का अधिमूल्यन! (0एश ए०]ए०४०व ० 
(०ण८०॥०५) कहते हैं । कोई देश अधिमूल्यन की नीति क्‍यों अपनाता है, इसके अनेक 
कारण हैं, और संक्षेप में इस प्रकार हैं :-- 

() जबकि विदेशों से यकायक बहुत-प्ता माल क्रप करना हो--मान लीजिये 
कि कोई देश युद्ध में संलग्न है। ऐसी दशा में प्रायः वह निर्यात करने की स्थिति में 
नहीं होता वरन्‌ उसे खुद ही आयातों की भारी आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार, 
सम्भव है कि युद्ध के बाद किसी देश को अपने पुनर्वास के लिये आयातों की बहुत 
भावदयकता हो .जबकि वह खुद अधिक निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी 
दशा में वह अपने निर्यातों द्वारा आयातों का भुगतान नहीं कर पायेगा। इन 
परिस्थितियों में यदि विनिमय दर कम हो जाय, तो वह माँग ओर पूर्ति की शक्तियों 
को संतुलित नहीं कर सकेगी । ऐसी दशा में, सरकार के लिये यह बहुत उचित होगा 
कि वह करेंसी के बाह्य मूल्य में होने वाले तेत गिराव को रोकने के लिये कदम 
उठावे । यदि बाह्य मूल्य को स्वतन्त्र ही छोड़ दिया जाय तो वह बहुत तेजी से गिरने 
लगेगा । अतः अधिमूल्यन उस देश के लिये एक उचित नीति है जिसे विदेशों से बहुत 
अधिक मात्रा में क्रय करने की आवश्यकता हो । 

(2) जबकि विदेशों को प्रत्यधिक ऋण चुकाने हों--इस आधार को भारत 
का उदाहरण लेकर समभाया जा सकता है। युद्ध के पूर्व “गृह-खर्चे! (प्०प्रा७ 
(#श४8०७) के लिये भारत को प्रतिवर्ष इंगलेंड में विशाल भुगतान स्टर्लिज्ज में करने 
पड़ते थे । अतः उसे बहुत काफी मात्रा में पांड, प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती 
थी। इन भुगतानों की लागत केवल उस दशा में ही कम हो सकती थी जबकि रुपये 
को पौंड के सम्बन्ध में उच्च-स्तर पर रखा जाय । अत: सन्‌ 927 में जब यह प्रइन 
उठा कि रुपये के मूल्य को किस विनिमय दर पर स्थिर रखा जाय, तो 6 पैंस की 
निम्न दर की अपेक्षा 8 पैंस की उच्च दर ही अपनाने का सुझाव दिया गया था । 

(3) जबकि देश में मोषणा मुद्रा प्रसारिक स्थिति हो--इस कारण ही 
अधिकांश यूरोपीय देशों ने सन्‌ 930 के लगभग अपनी करैन्सियों का अधिमूल्यन कर 
लिया था | जब 93]-32 के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण उनकी करैन्सियों की 
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पहले से ही डगमगाई हुई स्थिरता को अधिक खतरा उपस्थिति हुआ, तो उन्हें यह 
भेय लगा कि सव्‌ 920 जैसी स्थिति फिर न उत्पन्न हो जाय जबकि गिरती हुई 
विनिमय दरों ने मुद्रा प्रसार का उच्चतम-स्तरों तक पीछा किया था। अतः उन्होंने 
कठोर विनिमय नियन्त्रण द्वारा अधिमूल्यन को कायम रखने का प्रयास किया । 

(4) जबकि ग्रधिकतर निर्यात व्यापार कुछ देशों से होता है श्रौर उनकी साँग 
बेलोच है-- सन्‌ 949 में, जब स्टलिज्ञ रामृह के सभी देशों ने अवमूल्यन कर दिया, 
तो अकेले पाजिस्तान ने ही ऐसा नहीं किया, जिससे पाकिस्तानी रुपया स्टलिज् क्षेत्र 
की समस्त अन्य अवमूल्यित करैन्सियों की अपेक्षा अधिमूल्यित स्थिति में हो गया । उस 
समय पाकिस्तान ने यह अनुभव किया था कि उसके जूट के सामान के लिये भारतीय 
माँग बेलोच (0००50०) है, अर्थाव्‌ मूल्य कुछ भी हो, भारत को पाकिस्तानी जूट 
खरीदना ही पड़ेगा, &तः पाकिस्तानी रुपये का अधिमूल्यन करके भारतीयों से कच्चे 
जूट के ऊंचे दाम प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान को भारत व 
स्टलिज्ञ क्षेत्र के अन्य देशों से अधिक आयात भी करना पढ़ता था, इसलिये 
प्राकिसतानी रुपये का अधिमूल्यन होने से उसे इन देशों से आयात सस्ते पड़ने लगे ) 
[यह कथन कि पाकिस्तान अपनी नीति में सफल नहीं हुआ, केवल इस बात को ही 
प्रमाणित करता है कि उसने विदेशी मांग की लचक के सम्बन्ध में गलत अनुमान 
लगाया था |] 
प्रधिमूल्यन के दुष्परिराम : 

अतः सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जब किसी देश के व्यापारिक 
सम्बन्ध बहुत सन्‍्तुलित हो गये हैं और स्वतन्त्र बाजार राष्ट्रीय करैंसी की पूर्ति में 
माँग की अपेक्षा बहुत वृद्धि कर सकता है, तो अधिमूल्यन करने का उचित आधार 
बन जाता है। लेकिन, अधिमूल्यन का एक गस्मीर वुष्परिणास भी होता है। जब 
किसी देश की करेंसी का अधिमूल्यन होता है, तो उस देश में कीमतें अन्य देशों की 
अपेक्षा ऊँची होती हैं, जिससे उसके निर्यात घटने लगते हैं तथा आयात बढ़ने लगते हैं 
(बशतें प्रशुल्क प्रतिबन्‍्ध न अपनाये जायें) और भुगतान संतुलन अत्यधिक प्रतिकूल हो 
जाता है। भारत ने 927-939 में और ग्रेट ब्रिटेन ने 925-3 में यही अनुभव 
किया था । फिर भी युद्ध के अभाव के दिनों में अधिमूल्यन उसी प्रकार आवश्यक हो 
जाता है जिस प्रकार कि मन्‍्दी और आधिक्य के दिनों में अवमूल्यन करना । 





डर 0, 23, 70)50055 (४९ ९९००० ायां2 प्राफां2॥॥075 0 0९०"न्नॉपबा०णा,.. प्र०छ 
कऊाफुणाह5 जात वंघरएण(5 बार शीस्ट०० #99॥ 2? 
अ्रवमूल्यन के गुण-दोष 
श्रवमूल्यन से श्राश्य : 
अवमूल्यन का आशय देश की करैन्सी के बाह्य मूल्य को कम करने से है, 
कर्थात्‌ इससे स्वदेश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में अब विदेश को पहले से कम 
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मुद्राएं प्राप्त होती हैं। अवपूल्यन में यह आवश्यक नहीं है कि विदेशी मुद्रा के रूप में 
मुद्रा का वाह्य मूल्य कम होने के साथ ही साथ वस्तुओं ओर सेवाओं के रूप में मुद्रा 
का आन्तरिक मूल्य भी कम हो जाय, यद्यपि कभी-कभी ये दोनों साथ ही साथ किये 
जाते हैं अथवा बाह्य मूल्य घटने के उपरान्त आन्तरिक मूल्य भी धीरे-धीरे कम हो 
जाता है। पाल एनजिंग (2०0 प्थाटां2) के शब्दों में “अवमूल्यन का अर्थ मुद्राओं की 
अधिकृत तुल्यताओं में कमी कर देने से है ।/7 

सन्‌ 944 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की स्थापना के पश्चात्‌ अनेक राष्ट्रों ने 
अपनी मुद्रा का मूल्य स्त्र्ण या अमेरिकन डॉलर में निश्चित कर दिया था। अब यदि 
इनमें से किसी राष्ट्र को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना हो. तो वह स्वर्ण या डॉलर 
में अपना मूल्य बम कर सकता है। उदाहरण के लिये, सितम्बर सब्‌849 में 
भारतीय रुपया 02660! ग्रेन शुद्ध स्वर्ण या 30:225 सैंट के बरावर था। परन्तु 
अवमूल्यन के पश्चात्‌ भारत ने अपनी मुद्रा का स्वर्ण मूल्य घटाकर 0:8660 ग्रेन 
शुद्ध स्वर्ण या 8 सैंट कर दिया । यह उल्लेखनीय है कि कोई देश अपनी [मुद्रा को 
अन्य देशों के साथ स्थिर रखते हुए किसी एक या दो देशों के सम्बन्ध में भी अपनी 
मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है । 
भ्रवमूल्यन क्‍यों किया जाता है ? 

अवमूल्यन के क्या उद्देश्य हैं? अथवा, किसी देश के लिये अवमूल्यन करने का 
उचित आधार कब होता है ? ये दोनों ही प्रश्न एक ही समस्या के प्रति दो दृष्टिकोण 
हैं । इन पर नीचे प्रकाश डाला गया है-- 

(]) झ्वमूल्पित फरेन्‍्सो वाले देशों के साथ व्यापार में झपनो पूर्व स्थिति 
अनाये रखना--यदि अन्य देशों ने अपनी करेन्‍सी का अवमूल्यन कर दिया है, तो वहाँ 
का माल हमारे माल की भपेक्षा सस्ता पड़ने लगेगा, जिससे हमारे निर्यात बाजार 
छिन जाने का खतरा पैदा हो जाता है। अत: निर्यात व्यापार में अपनी स्थिति कायम 
रखने के लिये उस देश को भी जिसने अभी तक अन्य देशों की तरह अवमूल्यन नहीं 
किया है, अवमूल्यन करने का एक उचित आधार उत्पन्न हो जाता है । 

(2) प्रन्य महत्वपूर्ण करेंसियों की फ्रय-शक्ति के परिवर्तन के भ्रनुसार झ्पनी 
करेंसी फो क्रय-वक्ति में परिवर्तत करने के उद्देश्य से विनिमय दर का समायोजन 
करना भी किसी देश द्वारा अवमूल्यन की नीति को अपनाये जाने का एक उचित 
आधार बन सकता है। जब अन्य देशों की करन्सियों की क्रय-शक्ति गिर जाती है 
अर्थात्‌ वहाँ आन्तरिक मूल्य-स्तर गिर जाते हैं, तो उन देशों से अधिक मात्रा में सामान 
हमारे देश में आने लगता है और इससे देशी उद्योग खतरे में पड़ जाते हैं। इसे रोकने 
के लिग्रे भी देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है । 


. “ध6ए4०४४०॥ ए7९४॥$ ]0एश्ात॥ह ण ताल णीलं॥। एथ्यांपं०५./ (6 5पथंए) 
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(3) भुगतान संतुलन में विषमता का सुधार करना--यदि कोई देश यह 
अनुभव करता है कि उसका विदेशी व्यापार सम्बन्धी घाटा (0८9०0) निरन्तर बना 
रहता है तथा वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋणों, स्वर्ण-आयात तथा अन्य उपायों 
हारा उसे दूर करना सम्भव नहीं है, तो वह अवमृल्यन द्वारा स्वदेशी मुद्रा की विदेशी 
विनिमय दर को कम करके इस घाटे को दूर कर सकता है। अवमूल्यन के परिणाम- 
स्वरूप उसको वस्तुएँ विदेशों में सस्ती हो जाती हैं, जिससे उसके निर्यात प्रोत्साहित 
होते हैं कि. न्तु साथ ही रवदेश में आयातित माल मेहगा हो जाता है; अतः आयात 
निरुत्साहित होते हैं। इस प्रवार भुगतान संतुलन में अनुकुलता आने लगती है और 
प्रतिकूलता घटने लगती है । लेकिन यह याद रखना चाहिये कि अवमूल्यन का मार्ग 
वार-बार नहीं अपनाया जाता । यदि कोई देश प्रत्येक समय, जब भी उसके भुगतान 
संतुलन में प्रतिकुलता हो, करैसी के अवमूल्यन की नीति अपनाता है, तो इससे उसकी 
विनिमय दर की स्थिरता के विषय में व्यापारियों व रट्टं बाजों का विश्वास उठ जाता 
है और वे प्रतिक्षण अधिक मूल्य हवास की आशंका करने लगते हैं | विश्वास के अभाव 
में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनियोग को बढ़ावा देने में स्वर्णणान का जो महत्व है 
वह आधा ही रह जाता है'तथा देश भी निश्चित विनिमय दर से अनिश्चित विनिमय 
दर की दिशा में लौटने लगता है । 

(4) देझ्ञ में श्रान्तरिक मूल्य-स्तर को ऊँचा करना :-- जब किसी देश में मूल्य- 
स्तर बहुत गिरा हुआ हो (अर्थात्‌ मुद्रा संकुचन की स्थिति हो), तो अवमूल्यन से उस 
देश की वस्तुयें विदेशियों के लिये सस्ती हो जाती हैं, जिससे वे अधिक वस्तुएं मंगाने 
लगते हैं । इस प्रकार स्वदेशी वस्तुओं की माँग बढ़ने से देश में आन्‍्तरिक मूल्य स्तर 
ऊँचा उठ जायेगा । इसके अतिरिक्त, यदि देश में कच्चे माल, खाद्य पदार्थों आदि का 
आयात अधिक होता हो, तो अवमूल्यन के कारण वह पहले की अपेक्षा मेहगा पड़ने 
लगेगा, जिससे आयात निल्त्साहित होंगे तथा देश में वस्तुओं की कमी और बढ़ 
जायेगी । इससे मूल्यस्तर बढ़ जायेगा । दोनों ही अवस्थाओं में मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्ति 
चल पड़ने से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और मुद्रा संकुचन की 
स्थिति समाप्त होने लगेगी । 

(5) श्रधिमूल्यन की स्थिति का सुधार करना :--यदि किसी देश ने भूल 
अथवा किसी अन्य कारण से अपनी मुद्रा को आवश्यकता से अधिक वाह्य कीमत दे 
रखी है, तो वह इस त्रुटि का सुधार करने के लिये भी अवमूल्यन कर सकता है। 

(6) मुद्रा की श्रान्तरिक एवं बाह्य कीमतों में समानता लाना :>जब किसी 
देश में आन्तरिक मूल्य स्तर बढ़ जायें (अर्थात्‌ जब मुद्रा का आन्तरिक) मूल्य कम हो 
जाता है, किन्तु मुद्रा का बाह्य मूल्य ऊंचा ही रहता है, तो दोनों को एक स्तर पर 
लाने के लिये या तो देश में उत्पादन लागत व मूल्य-स्तर को नीचे गिराना पड़ेगा 
अथवा मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम करना पड़ेगा | यदि दोनों में से कोई भी उपाय 
नहीं अपनाया जाय तो इस स्थिति का देश की अयंव्यवस्था एवं विदेशी व्यापार पर 
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बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निर्यात कम होते जायेंगे और आयात बढ़ते जायेंगे । 
अतः दोनों में से कोई न कोई उपाय करना आवश्यक है । प्राय: पहला उपाय सरल व 
लाभदायक नहीं होता । अतः दूसरा उपाय ही अपनाया जाता है अर्थात्‌ मुद्रा का 
अवमूल्यन किया जाता है 
प्रन्तर्रष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में श्रवमूल्थन के लाभ : 

अवमूल्यन करने से जो लाभ होते हैं वे सदा ही नहीं बने रहते । करेन्सी का 
अवमूल्यन करने के लाभ कुछ ही समय तक अर्थात्‌ तव तक मिलते हैं जब तक कि 
घरेलू एवं विदेशी दोनों ही बाजारों में लागत मूल्य संरचनायें (९०५ छा०० 
$00८७/८$) अवमूल्यन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई नवीन विनिमय समता के अनुसार 
अपने को समायोजित न करलें । साघारणत: अवमूल्यन के लाभदायक फल दो या तीन 
वर्ष तक मिलते रहते हैं । इस प्रकार अवमूल्यन की नीति अवमूल्यन करने वाले देश को, 
अन्य देशों की तुलना में अपने देश की लागत मूल्य संरचना का सुधार करने के हेतु 
(जिससे उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का स्थायी स्वभाव दूर हो जाये) केवल 
साँस लेने भर की मोहलत देती है । अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि 
अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात बढ़ने लगते हैं और उसके आयात घटने लगते हैं । 
इसका एक कारण यह है कि आन्तरिक मूल्यस्तर उस देश में वही रहता है जो कि 
अवमूल्यन के पहले था, अतः अवमूल्यन का प्रभाव उन्हें विदेशी करैन्सी के रूप में 
सस्ता बना देता है, क्योंकि उस विदेशी देश की मुद्रा, जिसके सम्बन्ध में अवमूल्यन 
किया गया था, स्वदेश (अवमूल्यन करने वाले देश) की पहले की अपेक्षा अब अधिक 
करेन्सी प्राप्त कर सकती है । इसी प्रकार, यदि विदेशी देश में लागत-मूल्य संरचना 
पहले के समान ही बनी रही, तो अवमूल्यन के श्रभाव स्वरूप विदेशी करेन्सी (तथा 
विदेशी माल भी) पहले से अधिक महूँग! मिलेगा, जिससे आयात निरुत्साहित होंगे । 
इस प्रकार अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश के विदेशी व्यापार को लाभ 
होता है । 

किन्तु प्रवमूल्यन को नोति तभी सफल हो सकतो है, जबकि निम्न शर्तों का 
पालन हो---() अवमूल्यन के पश्चात्‌ अवमूल्यन करने वाले देश की लागत-मूल्य 
संरचना में कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिये । यदि उस देश में कीमतों में 
वृद्धि हो जाती है, तो जिस सीमा तक वृद्धि होगी उस सीम। तक अवमूल्यन का लाभ- 
दायक प्रभाव कम हो जायगा । (2) अवमूल्यन की सफलता के लिये यह भी आवश्यक 
है कि अन्य देश जिनकी करसियों की तुलना में अवमूल्यन किया गया है, अवमूल्यन 
करने वाले देश की नीति का समर्थन करें अर्थात्‌ उस नीति के प्रभाव को अपने 
प्राशुल्किक उपायों द्वारा निष्प्रभावित करने की चेष्टा न करें। (3) अवमूल्यन की 
सफलता बहुत कुछ थिदेशी विनिमय से सम्बन्धित माँग व पूर्ति की लोच पर निर्भर 
होती है। यदि लोच बहुत कम हो, तो अवमूल्यन या तो भुगतान तुला में संतुलन 


अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान क्रय 


स्थापित करने में असमर्थ रहेगा अधवा संतुलन स्थापित कर सकते के लिये काफी अधिक 
मात्रा में अवमूल्यन करने की आवश्यकता पड़ेगी । 








घन 0. 24, एन ९ सोस्पगा५/श्ाट८५ फ्रांटा [९१ (० (6 7९९९१ 0९४४- 
वप्रभांगा णी 5एाधवाड थभाए लाया] (8९ छएा०्फएंशए ण॒॑पाल 
त€ए४209607 0 4(5 5७९८९८९५५पि] क्णादधाए, 


स्टलिग का अ्रवमूल्यन--काररा एवं श्रोचित्य 

8 सितम्बर सन्‌ 949 दो इज्धुलैंड के तत्कालीन फायनेन्स मिनिस्टर श्री 
स्टेफोड क्रिप्स ने पौंड स्टलिंग का मूल्य 4:03 डॉलर से घटाकर 280 डॉलर करने 
को घोषणा की । यह घोषणा वहुत अकस्मात्‌ एवं असाधारण हुई, क्योंकि 30% 
अवमूल्यन की आशा नहीं की जाती थी । अत: इस घोषणा के कारण संसार आश्चर्य 
में रह गया और उसे बहुत धक्का लगा। 

किन्तु विश्व के अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इगलैंड के इस कदम का समर्थन 
किया । मुद्रा कोप के अधिकारियों ने भी इसे पूर्ण कानुनी व उचित कहकर सराहा । 

प्रायः शंका की जाती है कि सन्‌ 93] में तो मैक्समिलन कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट में स्टलिग का 0% अवमूल्यन करने को भी अनुचित बताया था, तब सन्‌ 
949 में स्टलिग का 30% तक अवमूल्यन करने को कैसे उचित ठहराया जा सकता 
है ? वास्तव में इस नीति-भिन्नता का कारण यह है कि सन्‌ 93] की परिस्थितियाँ 
सब्‌ 949 की परिस्थितियों से बहुत भिन्‍न थीं। अत: उनके उपचारों में भी भिन्‍नता 
होना स्वाभाविक है । 
सन्‌ 93 में इंगलेंड की परिस्यितियाँ -- 

मैक्समिलन कमेटी नवम्बर सन्‌ 929 में निम्न उद्देश्यों से नियुक्त की गई 
थी :--() बैंकिंग फाइनेनस्स और क्रोडिट की व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करना; 
(#) इनके संचालन पर प्रभाव ढालने वाले आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटकों का 
अध्ययन करना; तथा (7#) इनके सुधार के लिये सुझाव देना ताकि वे व्यापार व 
वाणिज्य और रोजगार की उन्नति में सहायक हो सकें, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन्‌ 
93॥ में प्रस्तुत की, जिसमें उसने सव्‌ 929--30 की भयंकर मन्दी के कारणों की 
चर्चा की है और कीमतों में परिवर्तनों को रोकने की समस्या के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण 
भ्रुकाव दिये हैं । कमेटी ने यह मत प्रकट किया कि मन्‍्दी की समस्या को अवमूल्यन 
द्वारा हल नहीं किया जा सकता । जिन परिस्थितियों में कमेटी ने यह मत प्रकट किया 
उनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है । 

सन्‌ 4925--3 के काल में सारे संसार में मूल्य बड़ी तेजी से गिर रहे थे । 
आन्‍्तरिक (एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान द्वट गये या टूटने वाले थे, क्योंकि स्वर्णमान देशों 
के स्वर्ण कोष खाली द्वोते जा रहे थे । मुद्रा संकुचन एवं आय व रोजगार में गिरावट 

4, 4,--7. 
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के कारण इतने बड़े पैमाने पर वेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी जो कि पहले कभी 
अनुभव नहीं की गई थी । ब्रिटेन को निम्न तीन विशेष कारणों से अन्य देशों की 
अपेक्षा अधिक हानि उठानी पड़ती थी :-- 
( ) सव्‌ 925 में भी जबकि इ गलैंड ने स्वर्णमणान पुनः अपनाया था, पौंड 
स्टलिग की विनिमय-समता अधिमूल्यित थी । 
(॥ ) ब्रिटेन उन थोड़े से देशों में था जहाँ कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कस्टम 
करों का बन्धन न था । यहाँ तक कि अनेक देशों के लिये तो इंग्लैंड 
माल वेचने के लिये एक सर्वोत्तम वाजार बना हुआ था। श्ौर, 
(४ ) एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त केन्द्र होने के कारण लन्दन में स्टलिग क्षेत्र की 
व अन्य देशों की करैन्सियों के रिजवं रखे रहते थे । मन्दी एवं व्या- 
पारिक संकट के प्रारम्भ होने पर इन देशों ने लन्‍्दन से अपने रिजर्व 
निकालने आरम्भ कर दिये जिनकी पूलि के लिये लन्‍्दन के स्वर्ण 
भंडार खाली होने लगे । 
इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन दिनों भाँति-भाँति के सुझाव दिये 
गये । अनेक लोगों का मत था कि स्वर्णमान को जारी रखा जाय, क्‍योंकि यदि 
अपरिवतंनीय करसी को अपनाया गया, तो ब्रिटेन में भी वैसी ही महान मुद्रा प्रसारिक 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायेंगी जंसी कि जमंनी व अन्य यूरोपीय देशों में युद्धोत्तर 
काल में हुई थीं। चूंकि युद्ध पूर्व की समता पर स्वर्णमान को अपनाने के कारण इस 
समय पौंड स्टलिग अधिमूल्यित ((0५०४००८०) हो गया था; अतः पौंड स्टलिंग 
के अवमूल्यन की माँग की गई । अर्थात्‌ स्टलिग की स्वर्ण-समता में संशोधन करना 
आवश्यक समभा गया । यह कदम इस आधार पर उचित ठहराया जाता था कि यदि 
इंगलैंड पॉंड-स्टलिग की स्वर्ण-समता में ।0% की कमी कर दे, तो इससे निर्यात 
करने वाले उद्योगों तथा उन उद्योगों को भी जिन्हें देश में आयातित माल से 
प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, सफलतापूर्वक विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में 
सहायता मिलेगी । 
किन्तु इस प्रस्ताव को कमेटी ने बिना किसी हिचक के अस्वीकार कर दिया । 
क्योंकि यकायक और विना पूर्व सूचना के किसी सरकार द्वारा अपने देश की करेंसी 
का अवमूल्यन कर देना स्पष्ट रूप से एक अनुचित एवं अबुद्धिमत्तापूर्ण कदम है । कमेटी 
ने यह भी कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय, व्यापार, वाणिज्य एवं वित्त सब विश्वास पर निर्भर 
होते हैं और विश्वास की एक आधारशिला यह सामान्य धारणा है कि सभी देश 
यथाशक्ति अपनी राष्ट्रीय करैंसियों का मूल्य, जो कि कानून द्वारा निष्िचत हो गया है 
कायम रखेंगे तथा जब कोई मूल्य-हास वास्तव में घटित हो जाय, तभी वे उसको 
वैधानिक मान्यता देंगे, अन्यथा नहीं । 

निस्सन्देह कमेटी ऐसे अनेक उदाहरणों से परिचित थी जब कि युद्धकालीन 
विभीषिकाओं के कारण अथवा नीति सम्बन्धी च्रुटियों या मूल्यों की अत्यधिक गिरावट 
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के कारण करेन्सियाँ समता से इतनी नीचे गिर गई थीं कि उन्हें पुन: समता के स्तर 
पर लौटाना सामाजिक दृष्टि से बहुत अन्यायपूर्ण होता अथवा राष्ट्र को बड़ा परिश्रम 
एवं त्याग करना पड़ता, जिसके लिये किसी पर्याप्त क्षतिपूति की आशा नहीं की जा 
सकती थी | सन्‌ 925 में इंगलैड की स्थिति बिल्कुल इसी स्वभाव की थी। 
सन्‌ 925 से पूर्व के वर्षों में ब्रिटिश करैंसी का मूल्य-हास होता गया था | अतः 
समस्त संसार को स्पष्ट था कि पौंड स्टलिग को समता पर पुनः स्थिर करना राष्ट्रीय 
हित या अहित की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण प्रइन है । अत: यदि उस समय इंगलेंड ने 
स्टलिंग की समता दर को घटा दिया होता, तो उसने उचित ही किया होता । लेकिन 
यदि ब्रिटेन 93 में अवमूल्यन का निर्णय करता है, तो यह पुरानी नीति से भिन्न 
एक नई नीति होगी । निस्सन्देह जब विश्व के सबसे बढ़े लेनदार देश की सरकार 
जान-बूककर और वह भी एक सुनियोजित नीति के रूप से किसी प्रातः को यह 
घोषणा करती है कि उसने कानूनन अपनी करैन्सी का मूल्य घटा दिया है तो इससे 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-संसार (॥778009] ४४०:१०) को बहुत ठेस पहुंचेगी । 
मैक्समिलन कमेटी ने मन्‍्दी के काल में अवमूल्यन के प्रभावों का विश्लेषण 
किया और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि “वंमान अनन्‍्तर्राष्टीय मन्दी के वातावरण में 
0% अवमूल्यन का कोई सुपरिणाम निकलने की संभावना नहीं है। यही कारण है 
कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि “ऐसा असाधारण उपाय (जैसे कि स्टलिंग 
का अवमूल्यन) करने से संकट और कठिनाइयों का जो वातावरण हो जायगा और 
जो परिस्थितियाँ बनेंगी वे उन परिस्थितियों से भी खराब होंगी जो कि इसके पहले 
विद्यमान थीं ।” 
अत: मंक्समिलन कमेटी ने अन्‍्तर्राष्रीय कीमतों को उठाने और आन्तरिक 
स्थिरता लाने के हेतु अन्य उपायों का सुकाव दिया । 
सन्‌ 949 की परिस्थितियाँ : 
इसके विपरीत सन्‌ 949 में जिन परिस्थितियों के कारण अवमूल्यन की नीति 
अपनाई गई, वह उपरोक्त परिस्यितियों से बिल्कुल भिन्न थी । उस समय विश्व में कहीं 
भी व्यापारिक संकट न था । कीमतें उच्च स्तर पर चल रही थीं और वास्तविकता 
तो यह है कि अनेक देशों में तो कीमतों के और भी अधिक बढ़ जाने की प्रवृत्ति हो 
रही थी, क्‍योंकि वस्तुओं और सेवाओं की बड़ी कमी थी । अन्य अनेक देशों की भांति 
इंगलैण्ड भी भुगतान संतुलन की भारी प्रतिकूलताओं से गुजर रहा था । तथा डॉलर 
का बहुत अभाव था । यद्यपि यह संकट उसके लिये नया न था तथापि अब वह बहुत 
भयंकर रूप घारण कर गया था । 
डॉलर संकट के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :-- 
0) ब्रिटेन द्वारा युद्ध कार्यों के लिये विशाल मात्रा में ऋण लिये गये थे । 
अमेरिका ने उसे वस्तुओं व घन की बहुत सहायता की थी, अब (युद्ध 
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समाप्त होने पर) अमेरिकन सिक्‍कों में ही लौटाना आवश्यक हो 
गया था । 

(४) जबकि युद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका एक बहुत समृद्ध व शक्तिशाली राष्ट्र 
के रूप में प्रकट हुआ, इंगलंण्ड बड़ी जजंरित अवस्था में रह गया । 
उसे पुनर्वास के लिये विदेशों से (विशेषतः अमेरिका से) भारी आयातों 
की आवश्यकता थी और निर्यात करना बतंमान स्थिति में उसके लिये 
संभव न था। अत: डॉलर का संकट बढ़ गया । 

(7) भारत, वर्मा व अन्य पूर्वी देशों ने ब्रिटिश सेनाओं को सामग्री सप्लाई 
की थी | इसका भुगतान इंगर्लण्ड ने नगद न करके उनके खातों में, 
जोकि उसके यहाँ खुले हुये थे, स्टलिग राशि क्रेडिट कर दी । इस 
प्रकार इन देशों का बहुत-सा स्टलिग ऋण इंगलैण्ड पर जमा हो गया। 
जब युद्ध समाप्त हुआ, तो इन देशों ने इंगलैंड से अपने स्टलिंग पावने 
को डॉलरों में परिवर्तित करने का अनुरोध किया । 

इस डॉलर संकट को दूर करने के लिये इंगल॑ण्ड ने कई उपाय किये, जैसे :-- 
(3) उसने अमेरिका में अपने डॉलर विनियोगों को बेच दिया; (४) अमेरिका से ऋण 
ओर आर्थिक सहायताएं विभिन्न कायंत्रमों के अन्तर्गत (जैसे मार्शल योजना) प्राप्त की; 
तथा (४) स्टलिग ऋणों को धीरे-धीरे चुकाने की नीति अपनाई। किन्तु ये उपचार 
अधिक सफल सिद्ध न हुए और वे डॉलर संकट का केवल अस्थाई उपाय मात्र थे। 
उसका आयात निर्यातों की अपेक्षा दिनों दिन बढ़ता रहा था । 

अमेरिका, कनाडा व अन्य दुलंभ मुद्रा के देशों को निर्यात बढ़ाने लिये यह 
आवश्यक था कि इज्जलैण्ड में लगान व मूल्य काफी नीचे किये जायें । लेकिन ऐसा नहीं 
हुआ । इंगलैण्ड में मुद्रा प्रसार का विषम चक्र घूम रहा था, जिससे मजदूरी, ब्याज 
व लगान में कोई गिरावट नहीं हो पाई । फलतः न तो निर्यात बढ़े और न आयातों 
में ही कोई कमी आई, जिससे भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बनी रही । 

इसके अतिरिक्त सट्टर बाज पौंड स्टलिग के अधिमूल्यन के सम्बन्ध में अटकल- 
बाजियाँ कर रहे थे । पूंजी विदेशों को भागने की प्रवृत्ति दिखा रही थी (विशेषतः 
अमेरिका को) क्‍योंकि लोगों को पौंड स्टलिग के अवमूल्यन का भय हो गया था। कुछ 
समय तक ब्रिटेन ने इस समस्या फो विनिमय नियंत्रणों द्वारा ठीक "रखने का यत्न 
किया लेकिन ये नियंत्रण थोड़े ही समय के लिये लगाये जा सकते थे क्‍योंकि ब्रिटेन 
मुद्राकोष का सदस्य भी था। अतः भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने का 
एकमात्र उपाय यही रह गया था कि पॉंड स्टलिग का अवमूल्यन किया जाय । 

सितम्बर सन्‌ 949 में जो संकट उत्पन्न हुआ उसने तो ब्रिटिश सरकार 
की ऐसी स्थिति में रख दिया कि उसके सम्मुख कोई अन्य विकल्प नहीं रहा । सितम्बर 
तक ब्रिटेन के स्वर्ण व डॉलर कोष घट कर केवल ,340 मि० डॉलर रह गये थे जो 
कि अगस्त 938 की अपेक्षा $ से भी कम थे । क्रय-शक्ति के दृष्टिकोण से तो ये अपने 
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युद्ध पूर्व स्तर के केवल 77% कोष के वराबर ही थे । गत छः महीनों में ही उनमें 
572 मि० डॉलर की (अर्थात्‌ लगभग 30%) कमी आ गई थी। कोप सम्बन्धी यह 
उपस्थिति इतनी संकट पूर्ण थी कि ब्रिटिश सरकार को अपनी स्थिति बनाये रखने में 
अधिक रामय खोने की गुझूजाइण न थी और बह अवमूल्यन की घोवणा करने के लिये 
विवश हो गई । इस प्रकार संक्षेप में यह कह सकते हैं कि सन्‌ 949 में डॉलर 
सम्बन्धी कठिनाइयों ने बह मोौद्धिक संकट उत्पन्न कर दिवा जिसका परिसताम यह हुआ 
कि पॉड स्टॉलिज् के मूल्य में 30% की कमी करनो पड़ी । 
सन्‌ 93! एवं सन्‌ 949 की परिस्थितियों में भेद (श्रवमुल्यन का श्रौचित्य) : 

सच्‌ 93] में मंक्समिलन कमेटी ने पौंड स्‍्टिलय का अवमूल्यन 0% तक 
करने के सुझाव को अस्वीकृत कर दिया था जबकि 949 में ब्रिटिश सरकार ने स्टलिंग 
का 30 तक अवमूल्यन कर दिया | लेकिन अब हमने यह देख लिया कि इस भिन्नता 
का कारण उन परिस्थितियों में निहित है जो उन दो अवधियों में विद्यमान थीं। 
सन्‌ 30 में समस्या व्यापारिक संकट ओर तरिश्वव्यापी कीमतों की गिरावट की थी । 
यह संकट अमौद्विक एवं मौद्धिक दानों ही प्रकार के घटकों का परिणाम था । मुद्रा के 
मूल्य में परिवर्तन होना तो एक मामूली घटक था । यदि ब्रिटेन ने अन्य अनेक देशों 
की अपेक्षा कुछ अधिक नुकसान उठाया, तो इसके कुछ अतिरिऊक कारण थे। अतः 
उस समय उचित मार्ग एक ऐसा उपाय करना था जिससे आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
कीमतों में सुधार हो न कि अवमूल्यन करना, क्योंकि यदि इंगलैण्ड अवमूल्यन कर 
देता, तो यह सम्भव था कि अन्य देश भी वैसा ही कर देते। इसके विपरीत, 
सन्‌ 949 में पौण्ड की सम्स्वा विनिमय दर की थी, जो कि अधिमूल्यित था । यद्यपि 
डॉलर का अभाव प्रत्यक्ष रूप से पौण्ड स्टलिग के अधिमूल्यित होने के कारण न था, 
तथापि द्वितीय महायुद्ध के प्रभाव से उद्धार पाने तथा जीवनोपयोगी सामग्री प्राप्त 
करने के लिये अमेरिकी माल परू अत्यधिक निर्भरता के कारण ही डॉलर संकट 
उत्पन्न हुआ । अत: यह अनुभव किया गया कि डॉलर के अभाव को कम करने के 

अन्य उपायों के अलावा एक प्रमावशाली उपाय स्टलिग का मूल्यन करना भी है । 
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भारतीय रुपये का श्रवमुल्यन एवं पुनमू्‌"ल्यन 
भारत द्वारा दपये का श्रवमूल्यन एवं इसके कारण : 
8 दिसम्बर सब्‌ 949 को इंगलैंड ने पौंड स्टलिंग का मूल्य 4:03 डॉलर 
से घटा कर 2:80 डॉलर करने की घोषणा की । भारत ने भी 20 सितम्बर 949 
को रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की अर्थात्‌ इंगलैंड के समान ही उसने भी डॉलर 
एवं स्वर्ण-मूल्य 30% घटा दिये । इससे रुपयें के स्टलिंग मूल्य में तो कोई परिवर्तन 
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नहीं हुआ लेकिन उसका डॉलर मूल्य 30-225 सैट से घट कर 2] सैंट रह गया। 
भारत ने यह अवमूल्यन क्यों किया, इसके निम्नलिखित कारण हैं-- 

(॥) स्टॉलिण क्षेत्र के नियमों का पालन -- यद्यपि रुपये का स्टलिग से सन्‌ 
]947 में सम्बन्ध-विच्छेद हो चुका था तथापि स्टलिग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य 
होने के नाते व्यवहार में रुपये का स्टलिग से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि वह 
'पत्नी नहीं तो मित्र तो था ही” । अतः नैतिक दृष्टि में रुपये को स्टलिग क्षेत्र के 
नियमों का पालन करना आवश्यक था । यही कारण है कि जब स्टलिंग का डॉलर 
और स्वर्ण मूल्य कम किया गया, तो भारत को भी रुपये का डॉलर एवं स्टलिंग 
मूल्य कम करना पड़ा । 

(2) निर्षात व्यापार की रक्षा--भारतीय रुपये का इंगलेंड के बराबर अवमूल्यन 
करने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उसका 75% व्यापार स्टलिग क्षेत्र 
के साथ होता था । भारत के बहुत से प्रतियोगी थे जो इस क्षेत्र में ही व्यापार करते 
थे । इन सबने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया । यदि भारत भी ऐसा न करता, 
तो उसके निर्यातों का मूल्य बढ़ जाता जबकि उसके प्रतियोगिता के निर्यातों का मूल्य 
घट गया था । ऐसी स्थिति में भारत का माल विदेशों में नहीं बिकता जिससे भुगतान 
संतुलन और भी बिगड़ जाता । 

(3) पड पावनों के मूल्य की स्थिरता--अवमूल्यन का एक अन्य कारण यह 
भी था कि यदि भारत ऐसा न करता, तो पौंड पावनों ($६४॥०४ 83]97025$) 
का मूल्य बहुत ही कम रह जाता । अतः इस हानि को बचाने के लिये भी अवमूल्यन 
करना उचित उपाय था। 

(4) डॉलर संकट समाधान--सन्‌ 946 से भारत को भी डॉलरों की 
कमी अनुभव होने लगी थी और यह कमी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही थी । इस कमी को 
पूरा करने के लिये भारत ने कई उपाय किये, जैसे--(9) स्टलिग पावनों को डॉलर 
में बदलवाया, (४) विश्व कोष से ऋण लिया, तथा (४) अमेरिका से भी सहायता 
ली । इतने पर भी भारत अपने डॉलरों की कमी को पूर्ण न कर सका। अतः उसने 
भी पोंड की भाँति अपने रुपये का अवमूल्यन कर दिया । 

(5) भुगतान-संतुलन की विषमता का सुधार--सरकार द्वारा सन्‌ _949 में 
अवमूल्यन करने का यह अकेला सबसे मजबूत तर्क था । इसी वर्ष में हमारा भुगतान- 
संतुलन बहत प्रतिकूल हो गया था, क्योंकि हमारी मूल्य-संरचना अपेक्षतः अधिक 
ऊँची था, जिससे देश के निर्यातों में कमी होती जा रही थी और भुगतान-संतुलन की 
विषमता बढ़ती जा रही थी | अतः इस विषमता का सुधार करने क्रे लिये भी 
अवमूल्यन किया गया । 
अवसूल्यन के प्रभाव : 

सुपरिणाम--अवमूल्यन से भारत को निम्न तात्कालिक लाभ हुए--() भुगतान 
संतुलन में सुघार--जबकि सन्‌ 948-49 में भुगतान-संतुलन में भारत को घाटा 
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83-45 करोड़ रुपया था, वह सन्‌ 949-50 में 8:89 करोड़ तथा सन्‌ 950-5] 
में केवल 22 करोड़ रुपये का रह गया । (2) पौंड पावनों के व्यय से श्रघिक लाम- 
अवमूल्यन के पश्चात्‌ भारत ने अपने पौंड पावनों का जितना भाग डॉलर क्षेत्र में व्यय 
किया उसका मूल्य 30:5% कम हो जाने से उसे उतना ही लाभ अधिक हुआ । 

दुष्परि एशम-- किन्तु ये लाभ बहुत समय तक नहीं रहे । शीघ्र ही अवमूल्यन 
की हानियाँ सामने आने लगीं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :--() भुगतान- 
संतुलन में पुनः घाठा--भुगतान-संतुलन की विषमता में सुधार का प्रभाव अधिक 
स्थाई नहीं रहा । अगले ही वर्ष आर्थात्‌ सब॒ 95-52 में यह घाटा पुनः बढ़ गया और 
लगभग 208-63 करोड़ रुपये था । इसका कारण यह था कि भारत के आयात खाद्यान्न, 
कच्चे माल तथा पूंजीगत सामान के थे, जिनकी माँग वेलोचदार थी। अतः भारत 
उन्हें कम॒ न कर सका | (2) प्रांतरिक मूल्य-स्तर में उठान--अवमूल्यन के साथ- 
साथ मुद्रा भ्रसार की प्रवृत्ति में अधिक वृद्धि के दो कारण थे--(अ) अवमूल्यन के 
कारण निर्यातों में वृद्धि हो गई ओर (आ) जो भी आयात आवश्यक था वह तो करना 
ही पड़ा किन्तु पहले से अधिक मूल्य पर क्‍योंकि अबमूल्यन के परिणामस्वरूप ही 
आयात भी मंहगे हो जाते हैं । इस प्रकार मुद्रा प्रसार तेजी से होने लगा। (3) विदेशी 
ऋण के मार में वृद्धि--भारत ने विश्व वैंक से जो ऋण लिया है उनका रुपया मूल्य 
बढ़ गया । (4) भ्राथिक विकास में बाघा-- हमें आर्थिक विकास के लिये पूंजीगत 
सामान चाहिए जो मुख्यतः: अमेरिका से मिल सकता है । किन्तु अवमूल्यन के कारण 
अमेरिका एवं डॉलर क्षेत्र के अन्य देशों से इन वस्तुओं का आयात अब मंहगा पड़ने 
लगा, जिससे देश के आर्थिक विकास में बाधा पड़ी । कुछ विकास योजनायें तो स्थगित 
भी करनी पड़ गई । (5) भारत-पाक व्यापारिक सम्बन्धों में ल्चाव--पाकिस्तान ने 
अपनी मुद्रा का श्रवमूल्यन नहीं किया, इसलिये पाक-मुद्रा का मूल्य बढ़ गया और 
पाकिस्तान की वस्तुओं के लिये भारत को 44% अधिक दाम देने पड़े । अतः भारत 
ने वहाँ से कच्चा जूट और कपास मंगाना बन्द कर दिया । इससे जूट व कपड़ा उद्योगों 
में लागत बढ़ गई तथा इनका उत्पादन कम हो गया । 
अ्रवमूल्यन की हानियों को दूर करने के उपाय : 

सन्‌ 949 में सरकार ने अवमूल्यन के कुप्रभावों को दूर करने के लिए एक 
आठ सूत्री योजना (॥॥6 2800 ?०७०६४ ?70ट/0777०) पर अमल करना आरम्भ 
किया । इसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं--() सरकार ने आयातों पर नियंत्रण 
लगाये । (2) विदेशों से सोदा करने की शक्ति में वृद्धि करने के प्रयास किये । (3) साख 
एवं सटट्ट पर भी नियन्त्रण लगाया । (4) निर्यात के लाभ पर कुछ कर लगाया ताकि 
प्राइवेट लाभ का कुछ भाग सरकार के पास लौट आये । (5) घरेलू पूंजी के निर्माण 
को प्रोत्साहन दिया । (6) करों की वसूली में निश्चितता व शीघ्रता लाने के प्रयास 
किया । (7) सरकार ने अपने व्ययों में भी कमी करने का प्रयास किया । (8) कुछ ऐसे 
उपाय भी किये जिनसे आन्तरिक कीमतों के उतार में सहयता मिले । 
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भारतीय रुपये का पुनम्‌ ल्यन : 

भारत में पंचवर्षीय योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं और इनके लिये 
आवश्यक पूंजी व सामान का आयात किया जा रहा है। साथ ही खाद्यान्न की कमी 
होने पर इसे भी आयात करना पड़ता है | दूसरी ओर हमारे निर्यात अधिक नहीं बढ़ 
पा रहे हैं अत: हमारा भुगतान-संतुलन हमारे बहुत प्रतिकूल रहता है तथा विदेशी 
विनिमय का संकट अपने उग्रतम रूप में उपस्थित है, इस संकट को दूर करने के 
लिये सरकार ने कई उपाय किये हैं, जैसे---() आयात पर कड़ा नियन्त्रण (9) निर्यात 
को प्रोत्साहन, (॥॥) मित्र राष्ट्रों व अन्तर्राष््रीय संस्थाओं से सहायता एवं (४४) विलम्बित 
भुगतानों पर आयात की व्यवस्था । किन्तु अनेक अर्थंशास्त्रियों ने कुछ समय पूर्व 
यह मत प्रकट किया था कि उपरोक्त उपाय अधिक कारगर न हो सकेंगे, क्‍योंकि 
हमारे भुगतान-संतुलन में एक मौलिक असंतुलन (#एात॑क्षा।2(9॥ 95९१ ण॑।ए+।ंणा) 
पैदा हो गया है । इसके समाधान के लिये वे रूपये का और अधिक अवमूल्यन करने 
का सुझाव देते हैं । 


भ्रधिक भ्रवम्ल्यन फरने के पक्ष में तर्क - रुपये के अधिक अवमूल्यन या 
पुनर्मूल्‍्यन के पक्ष में उनके तर्क इस प्रकार हैं-- 

(]) रुपये की वंमान वर भ्रवास्तविक है--अवमूल्यन का सुझाव -इस आधार 
पर किया जाता है कि मुद्रा प्रसार ने रुपये की विनिमय दर को अवास्तविक बना 
दिया है । अत: प्रत्येक विदेशी को, जिसे भारत को निर्यात द्वारा अथवा भारत में 
अपनी पूंजी व सम्पत्ति के विकास द्वारा भारतीय द्वारा प्राप्त होता है, उसे 8 पैंस 
प्रति रुपया मिल सकते हैं । यदि रुपये को उसके संतुलन (£4०॥७०४णा 790०) पर 
मूल्यित किया गया होता, तो उसे इससे बहुत कम मिलता । 

(2) विदेशी विनिमय कोष पर बहुत दबाव पड़ रहा है--अधिक अवमूल्यन 
करने के समर्थक देश के विदेशी विनिमय कोषों पर पड़ते हुए दबाव की तरफ हमारा 
घ्यान आकर्षित करते हैं। 952 के वाद व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता बढ़ती 
जा रही है ओर इससे हमारे विदेशी विनिमय कोष तक खाली होते जा रहे हैं । अतः 
उनका कहना है कि हमें मुद्रा का अवमूल्यन कर देना चाहिये, जिससे निर्यात बढ़ें और 
आयात कम हों । इससे हमारी विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति काफी सुघर जायेगी। 

(3) व्यापार को शर्तों में सुधार-- अवमूल्यन का इस आधार पर भी समर्थन 
किया जाता है कि इससे हमारी व्यापार की शर्तों (प्रगरा$ ० प्र70०) में, उसी 
प्रकार फिर सुधार हो जायगा जिस प्रकार की सितम्बर 949 के अवमूल्यन के 
पश्चात्‌ हुआ था। 

लंदन के फाइनेन्सियल टाइम्स के कालम-लेखक श्री लोम्बार्ड ([.090870) 
ने भी अवमूल्यन का सुझाव रखा था, जिससे कि भारत अपने पौंड पावनों को गिरने 
से रोक सके भौर निर्यात को बढ़ा सके, इसके विपरीत प्रोफेसर शिनोय (77० 
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8॥#८709) का मत है कि रुपये को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय. और अन्य मुद्राओं की 
तुलना में यह अपनी शक्ति अपनी विनिमय दर के अनुसार स्वयं तय कर लेगा। 

श्रव ध्रधिक श्रवमूल्यन करने से भारत को कुछ लाभ नहीं होगा-- अवमूल्यन 
के अपने विशेष लाभ हैं इससे हमें कोई इन्कार नहीं। किन्तु देखना यह है कि 
भारतीय परिस्थितियों में, जेसी कि वे इस समय विद्यमान हैं उससे कोई लाभ हो 
सकता है या नहीं । 

() भुगतान-संतुलन में सुधार को झ्राज्ञा व्यर्थ है--सर्व प्रथम भुगतान संतुलन 
को ही लीजिये | यदि रुपये का मूल्य आधा और कम कर दिया जाय, तो हमारे 
निर्यातों का मूल्य आधा रह जायगा जबकि आयातों का मूल्य दुगुना हो जायगा, ऐसी 
स्थिति में, यदि हम अपने आयात आधे और निर्यात दूने कर सकें, तो भुगतान-संतुलन 
हमारे पक्ष में हो सकता है ॥ किन्तु यह कठिन मालूम पड़ता है कि मूल्य कम होने पर 
निर्यात दुगने हो जायेंगे, क्योंकि हमारे निर्यात अधिकांश बेलोच प्रकृति के हैं । जहाँ 
तक आयातों का प्रश्त है उन पर तो हमारे देश में पहले ही कड़ा नियंत्रण है । यहाँ 
तक कि आवश्यकता के आयात भी कम रखे गये हैं और जो आयात होता है वह 
आई कांशत: अत्यावश्यक पूजी, वस्तुओं अथवा रुपये माल का है। अतः अधिक अव- 
मूल्यन करके आयातों में और कमी कर सकने की आशा निरर्थक है | हाँ, इससे यह 
नुकसान हो जायगा कि हमारे आयात अब की अपेक्षा और अधिक मेहगे हो जायेंगे तथा 
हमारी विकास योजनाओं में बाधा पढ़ जायेगी । 

(2) भारत के पास निर्यात श्रतिरेक नहीं है--निर्यात बढ़ाने के लिये भारत 
के पास आधिक्य होना चाहिये जिससे मूल्य कम होने पर बह विदेशों को भेजा जा 
सके । किन्तु भारत में तो पहले ही वस्तुओं का बहुत अकाल है और आन्तरिक उपभोग 
में बड़ी वाघा पड़ रही है । 

(3) मृूल्य-स्तर श्रौर मी बढ़ जायेगा--यदि और अधिक अवमूल्यन किया गया, 
तो मूल्य-स्तर जो पहले से ही काफी ऊंचा है और अधि+ ऊँचा हो जायगा। इससे 
रहन-सहन की लागत भी बढ़ जायगी । इसका सम्पूर्ण भारतीय अवं-व्यवस्था पर 
बुरा प्रभाव पड़ेगा । 

(4) प्रन्य देश भी भ्रवमूल्यन कर सकते हैं--यदि भारत अवमूल्यन कर सकता 
है, तो अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं । जिस प्रकार प्रथम महायुद्ध के बाद प्रतियोगी 
विनिमय अवमूल्यन प्रारम्भ हो गया था उसी प्रकार अब भी हो सकता है । यदि ऐसा 
हुआ तो विभिन्न देशों की तुलनात्मक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

(5) भारत में मूल्य-स्तर श्रन्य देशों के मुकांबिले में ऊंचा नहीं है--इस कारण 
से भी अवमूल्यन करना आवश्यक है। यद्यपि माल की मुद्रा के मूल्य में सन्‌ 947 से 
29% की गिरावट हुई है तथापि अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य में भी इतनी ही 
गिरावट हुई है । इसी समय में इज़ूलैंड, अमेरिका व फ्रांस के मौद्धिक मूल्यों में क्रमशः 
46%, 9% और 96% की कमी हुई । 
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श्रत: प्रवपूल्यन से कोई लाम नहीं है । वास्तव में मोद्रिक समस्या को हल 
करने के लिये उसका मूल्य जानना चाहिये । यूरोप के देशों ने इस समस्या को 
अ्रान्तरिक व्यय पर नियंत्ररा रख कर ठीक किया है। हमें मी भ्रपने गेर विकास व्यय 
(ता 9०0९०क्‌णशथा'। ए5फुथात्ा०) को कम करके विनियोगों को मात्रा 
में वृद्धि करनी चाहिये। जनता को भो चाहिये कि श्रपना खर्च कम करके बचत 
झधिक करे । 
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स्थिर एवं लोचदार विनिमय दरें 
(एा5९१ 200 ए९5४४॥९ :<लाशाए० 8९5) 


“बहुत समय से विद्वानों में इस वात पर मतभेद है कि स्थिर एवं लोचदार 
विनिमय दरों में से कौन-सी दर उत्तम है। वास्तव में, देश की आन्तरिक 
मौद्रिक नीति तथा विदेशी व्यापार की मात्रा उसकी विनिमय-दर पर बहुत कुछ आधघा- 
रित है । विभिन्न समयों पर विभिन्न देशों ने अपनी परिस्थिति के अनुकूल स्थिर व 
लोचदार नीति को अपनाया है । उदाहरणार्थ सन्‌ 93 से पूर्व जब अधिकतर देशों ने 
स्वर्णमान को अपना रखा था, तब विनिमय-दर लगभग स्थिर थी । इसका मुख्य कारण 
यह था कि विनिमय दरों में स्त्र्ण बिन्दुओं की सीमा बाहर परिवर्तन होना सम्भव ही 
नहीं था। परन्तु सन्‌ 93] के पदचात्‌ अधिकांश देशों ने स्वर्णमान को त्याग कर 
प्रतिबन्धित मान (]४७॥४४८० (८एणाशथा००) को अपनाना प्रारम्भ कर दिया। 
परिणामस्वरूप विनिमय दरों में बहुत अधिक उच्चावचन होने लगे जिसके कारण 
अन्तरिक व्यवस्था व विदेशी व्यापार दोनों ही ब्रुरी तरह प्रभावित हुए । अतः स्थिर 
अथवा लोचदार विनिमय दरों को अपनाने के गुणों और अवगुणों पर विचार करना 
आवदध्यक है क्‍योंकि दो वस्तुओं में से उत्तम वस्तु सुगमतापूर्वंक भी छाँटी जा सकती है 
जबकि हम उनके गुणों ओर दोषों से परिचित हो जायें । 
लोचदार विनिमय वरों के गुण दोष : 

लोचदार विनिमय दर के समर्थकों के अनुसार लोचदार विनिमय के निम्नांकित 
लाभ हैं :-- 

(॥) देश के लिये एक स्वतन्त्र श्राथिक नीति झ्पनाना संमब-- लोचदार विदेशी- 
विनिमय-दर के अन्तर्गत एक देश की अथ्थं-व्यवस्था के परिवतेंनों का प्रभाव अन्य. देशों 
की आश्िक व्यवस्था पर नहीं पड़ता है; अतः प्रत्येक देश अपनी स्वतन्त्र आर्थिक नीति 
अपनाने में सफल हो जाता है । चूंकि लचीली विदेशी विनिमय-दर के कारण पर अन्य 
देशों की आथिक अवस्थाओं के परिवर्तन का (अर्थात्‌ तेजी मनन्‍्दी का) कोई प्रभाव नहीं 
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पड़ता, इसलिये इस विनिमय दर को “भठकों को सहन करने वाली” (580९०८५ ॥४5०- 
४९7) के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । दूसरे शब्दों में, लोचदार विनिमय दर 
सुगमतापूर्वक परिवर्तित की जाने के कारण आर्थिक अवस्थाओं के प्रभावों से प्रभावित 
होने से वंचित रह जाती है । 


(2) मोौद्धिक नीति का उद्देंब्य पूरा करने में सफलता- आधुनिक युग में मौद्रिक 
नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य व रोजगार में समन्वय स्थापित करना है जो लोचदार 
विनिमय दर से ही सम्भव है न कि स्थायी विनिमय से । देश की सरकार मूल्यों और 
बेरोजगारी पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करके विनिमय दर को बन्धन-मुक्त कर देती 
है । दूसरे शब्दों में, सरकार की आन्तरिक नीति के अनुसार ही विनिमय दर आव- 
शयकतानुसार कम या अधिक होती रहती है । 


(3) देश की श्रावश्यकतानुसार श्रतिमूल्यन या श्रधिमुल्थन सम्मव--कभी-कभी 
विदेशी वस्तुओं को अपने देश में सस्ती करने के लिये (अथवा आयात को बढ़ावा देने 
के लिये) किसी देश विशेष को श्रतिमूल्यन (0एश४०४०४४०॥) करना हो या अपनी 
वस्त॒यें विदेशों में सस्ती करने (अथवा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से) श्रवमूल्यन 
(फएाक्शशशाण्भा००) करना हो, तो यह लोचदार विनिमय दर के अन्तर्गत ही 
सम्भव है । 

(4) माँग पूर्ति का सिद्धान्त लागू होना--अर्थेशास्त्र का माँगपूर्ति का नियम 
प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करता है, जो विनिमय-दर के निर्घारण में भी 
सफलतापूर्वक कार्य कर सकता बशरतें विनिमय दर को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय । 
ध्रत:, चूंकि साँगपूत्ति का छिद्धान्त एक महत्वपूर्णा नियम है जो प्रत्येक क्षेत्र 
में सफलतापूर्वक कार्य करता है तब विनिमय-दर के निर्धारएणा में भी विनिमय 
दर को स्वतन्त्र छोड़कर भ्रर्थातु लोचदार विनिमय द्वारा इस नियम को कार्य करने देना 
चाहिये 77 

(5) शोधनावेष (89]9९९ ० 98970) में सुधार--चू'कि विदेशी विनिमय 
तथा देश की आन्तरिक अवस्था बहुत कुछ शोधनाशेष से प्रभावित होते हैं और 
शोधनाशेष में सन्‍्तुलल लाना विनिमय दर का एक मुख्य कार्य है इसलिये इस सन्तुलन 
कर्ता (780०॥०7७।७०) को स्वचालित अथवा स्वतन्त्र रूप से कार्य करने देना ही 
अधिक हित में है । अत: शोघनाशेपष (89900० ० 9997) में सन्तुलन तभी 


. ““रग्रशा० 2९९०5 790. बीत 7९8507 (0 35507९0, 8$ 48 ०00077 60४8८, 
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स्थापित किया जा सकता है जब विदेशी विनिमय दर (फछठाशंशा एंलाआा8० ०) 
में समयानुकूल परिवतंन होते रहें ।? 

लोचदार विदेशी विनिमय दरों के जहाँ उक्त लाभ हैं वहाँ इसके कुछ दोष भी 
हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-- 

() श्रान्तरिक स्थिरता का विनाश--हाम (॥9207) के मतानुसार लोचदार 
विनिमय दर के अन्तर्गत निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं जिससे आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था 
प्राय: अस्त व्यस्त ही हो जाती है । यही नहीं, विनिमय दर के परिवर्तन आयात- 
निर्यात की वस्तुओं के मूल्य में भी परिवर्तन लाते रहते हैं । 

(2) मुद्रा का श्रस्थिर मूल्य--एक दोष यह भी है कि इसमें मुद्रा का मूल्य 
स्थिर नहीं रह पाता । दूसरे छाब्दों में, यदि विनिमय दर के परिवतंन से एक देश की 
मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो दूसरे देश की मुद्रा का मूल्य घटता है । इससे विदेशी 
भुगतान करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि यदि एक 
देश के व्यापारी का लाभ होता है तो दूसरे को हानि भी उठानी पड़ जाती है । 

(3) सट्टू की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन--चूंकि विनिमय दरें अस्थिर होती हैं और 
वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक घट-बढ़ होती है, इसलिये सट्ट की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक है । 

(4) बेरोजगारी-- हेबरलर (प्न/9४]९) का कहना है कि चूंकि मुद्रा मूल्य में 
बार-बार कमी व वृद्धि होने के कारण सटे बाजों को भी अधिक लाभ अथवा अधिक 
हानि होती है इसलिये सट्ट बाज पूँजी को तरल रूप में रखना पसन्द करते हैं अर्थात्‌ 
सट्टू बाज मुद्रा को जोड़कर (0०70) रखना पसन्द करते हैं । इसका प्रत्यक्ष परिणाम 
होता है साख का संकुचन | साख-संकुचन से ब्याज दर में वृद्धि होती है, ब्याज- 
दर में वृद्धि होने से विनियोजन की कमी और विनियोजन की कमी से बेरोजगारी 
फैलने लगती है और इससे भान्‍्तरिक आशिक व्यवस्था कुप्रभावित होती है। इसलिये 
हाम के शब्दों में “परिवर्तन होने वालो विनिमय दरों के प्रभावों से प्रान्तरिक भ्र्थ- 
व्यवस्था को पुृथक्‌ नहीं किया जा सकता ।” 

(5) दोघंकालोन बिदेशी-विनियोजन में कम्तो-- कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार 
जिनमें गेपर (599०), बनंस्टीन (छ8श॥5(शं०) तथा हिल (प्रा॥) आदि के नाप 
विशेष उल्लेखनीय हैं, लोचदार विनिमय दरों के अन्तर्गत दीघंकालीन विदेशी विनि- 
योजन हतोत्साहित होता है क्योंकि ऋणी देश के आन्तरिक अथे-व्यवस्था का ऋण- 


]., ५6७ हए०शा।ए प/0658799078 ० ऐ९ व$0रगीलंथाएए 0 5०॥6 ०7 पाल 
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ता गरातालैध। व5९९णीएाणा ता ठिल॑ंशा 80०0णा६ 5 (0 074 708- 
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दाता देश की ऋण देने व पूंजी विनियोजन सम्बन्धी नीतियों पर भी न्यूनाधिक प्रभाव 
अवश्य पड़ा करता है। विदेशी दर में परिवरतंन होते रहने से ऋणदाता देश को 
विनियोजन की मात्रा तथा किस्म का ठीक प्रकार ज्ञान नहीं होने पाता । 

स्थिर विनिमय दरों के गुण-दोप : 

स्थिर विनिमय दरों के निम्न लाभ बताये जाते हैं :-- 

() प्रान्तरिक तथा वाह्म भ्रर्थ-ब्यवस्था स्थिर रहना--स्थिर विदेशी विनिमय 
दर के अन्तर्गत मुद्रा तथा वस्तुओं के मूल्यों में शीक्ष परिवर्तन नहीं होने पाते, 
इसलिये आयात-निर्यात पर भी काफी समय तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता । फलतः 
आन्तरिक तथा बाह्य अर्थ-ब्यवस्था प्राय: स्थिर ही रहती है । 

(2) सद्ठ ज॑सी कुप्रवृत्तियों का विनाश- स्थिर विदेशी विनिमय दर में चूंकि 
वस्तुओं तथा मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं रहती, इसलिये 
सट्ट बाजी का प्रायः विनाश होने लगता है। 

(3) बेरोजगारी को समस्या क्वा समाधान--लोचदार विदेशी विनिमय दर के 
अन्तगंत सट्टूं बाज प्रायः पूंजी को तरल रूप में रखना चाहते हैं अथत्र्‌ धन का संचय 
करते हैं, जिससे साख का संकुचन हो जाता है । साख का संकुचन होने से ब्याज दर 
में वृद्धि, तथा ब्याज दर में वृद्धि होने से विनियोजन में कमी होती है और फिर 
बेरोजगारी की समस्या जोर पकड़ती है । परन्तु स्थिर विनिमय दर में कोई भी घन 
को तरल रूप में रखना पसन्द नहीं करता । अतः साख का संकुचन होने के स्थान 
पर उसका प्रसार होता है, और व्याज दर में कमी होती है जिससे विनियोजन के 
बढ़ने से रोजगार के अवसर अधिकाधिक विकसित होते हैं । 

(4) दीघंकालीन विदेशी विनियोजन को श्रोत्साहन-- स्थिर विनिमय दर में 
दीघंकालीन विदेशी विनिमय को प्रोत्साहन मिलता है । इसका प्रमुख कारण यह है 
कि वस्तुओं तथा मुद्राओं के मूल्यों में अपेक्षाइत परिवर्तन कम होता है, जिस ऋण- 
दाता देश के विदेशी विनियोजन की मात्रा तथा किस्म के विपय में निश्चित ज्ञान 
होता है । 

स्थिर विदेशी विनिमय दर के दोष निम्न प्रकार हैं :-- 

(4) स्वतन्त्रता फा हनन- स्थिर विदेशी विनिमय दर में अन्य देशों की 
तेजी-मन्दी आदि सभी अवस्थाओं का प्रभाव स्वदेश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है 
परन्तु वह उस प्रभाव से बचने के लिए अपनी विनिमय दर में परिवर्तन नहीं कर 
पाता । 

(2) मूल्यों व रोजगार में स्थिरता नहीं श्रा पाती--स्थिर विदेशी विनिमय दर 
में आधुनिक युग के मौद्धिक नीति के उ्दं श्य (मूल्यों व रोजगार में स्थाय्रित्व लाना) 
का हनन हो जाठा है | इसका कारण यह है कि स्थिर विनिमय दर की दशा में चूंकि 
विनिमय दर बन्चन-समुक्त रहती है अर्थात्‌ विनिमय दर में आवद्यकतानुसार परिवर्तन 
नहीं हो पाता इसलिये मूल्यों व रोजगार में स्थाथित्व लाना भी कठिन ही होता है । 
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किन्तु, लोचदार वितिमय दर में देश विनिमय दर को स्वरतन्त्र छोड़कर केवल उत्पादन, 
मूल्यों व रोजगार पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं । 

(3) श्रायात निर्यात की मात्रा लगभग निश्चितत--विनिमय दर के लोचदार 
होने की दशा में देश आयात-निर्यात की मात्रा में अपनी आवश्यकतानुवार कमी तथा 
वृद्धि कर सकता है | आयात को बढ़ाने के लिए मुद्र! का अतिमूल्पन (0एश४०]७०- 
ध०॥) तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन (ए॥4०४७।०४४०॥) किया 
जाता है । मुद्रा अधिमूल्यन से विदेश की वस्तुये अपने देश में सस्ती तथा मुद्रा के 
अवमूल्यन से अथने देश की बस्तुयें विदेशों में सस्ती हो जातो हैं। इसलिये मुद्रा का 
अतिमूल्यन आयात में वृद्धि तथा मुद्रा का अधिमूल्यन निर्यात में वृद्धि करता है । 
इसके विपरीत चूंकि स्थिर विदेशी विनिमय दर की दशा में देश अपनी मुद्रा का अति- 
मूल्यन तथा अधिमूल्यन नहीं कर सकता है, इसलिये आयात-निर्यात में आवश्यकतानुसार 
वृद्धि भी नहों की जा सऊती । फलत: देश को बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ जाता है । 

(4) मांग-पूि का सिद्धान्त क्रियाशील नहीं होता--अर्थ शास्त्र के लगभग प्रत्येक 
क्षेत्र में लागू होने वाला प्रसिद्ध माँग-पूत्ति सिद्धान्त स्थिर विदेशी विनिमय दर के 
सम्बन्ध में कार्यशील नहीं हो पाता, अर्थात्‌, विनिमय-दर माँग और पूर्ति की सापेक्षिक 
शक्ति द्वारा निर्धारित न होकर स्वतः ही निर्धारित होती रहती है। 


(5) प्रसन्तुलित शोधनाशेष (89/॥0९ ० ?997ए९॥0 सम्तुलित नहीं किया जा 
सकता--विदेशी विनिमय दर का एक प्रमुख कार्य शोघनाशेष में सन्तुलन लाना होता 
है, परन्तु, विनिमय दर में समयानुकूल परिवर्तन लाये बिना निरन्तर असम्तुलित 
शोधनाशेय में समायोजन अत्यन्न कठिन है। अतः अनेक अर्थंशास्त्री स्थिर विदेशी 
विनिमय दर के विपक्ष में हैं। 
सन्तुलित या तटस्थ विनिमय दर : 


उक्त विवेचन से स्पष्ट होगया होगा कि स्थिर तथा लोचदार दोनों 
ही विदेशी विनिमय दरों के यदि कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। इसी कारण 
किसी एक दर को प्राथमिकता देना कठिन तथा अन्यायपूर्ण है। अतः ठीक यही है कि 
विनिमय दर को न तो पूर्ण लोचदार रखा जाये और न पूर्ण स्थिर अर्थात्‌ दोनों 
के बीच का मार्ग अपनाया जाना ही उचित है । विनिमय दर को ऐसे स्थान पर स्थायी 
होनी चाहिये जहाँ देश की अर्थ-व्यवस्था पर दबाव (5047) भी न पड़े और विनिमय 
दर में थोड़े परिवर्तन से असंतुलित शोधनाशेष को ठीक भी किया जा सके । दूसरे 
शब्दों में, मौद्रिक अधिकारी को इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये कि शोधनाशेष 
(8990०९४ ०। 99977०70) असन्तुलित न होने पाये । सन्तुलित दर की परिभाषा नर्कंस 
(0५०७९) महोदय ने इस प्रकार की है कि "सम्तुलित वर वह है जो कुछ समय तक 
प्रस्तर्राष्ट्रीय चलन मुद्रा कोष सें बिता कुछ परिवर्तन लाये शोधनाशोध को संन्तुलित 


अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान ॥] 


बनाये रखे |”? नर्कंस महोदय का कथन है कि सन्तुलित दर के होने से न केवल शोधना- 
शेष सन्तुलित रहते हैं वरन्‌ बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होने पाती है । 

हाम (प्रा॥7) ने सन्तुलित दर को तटस्थ दर (४८७४०] २७९) के नाम से 
सम्बोधित किया है क्योंकि इस दर से न तो श्राधात पर श्रसाधारण रोक ही लग पाती 
है धोर न कृत्रिम रूप से निर्यात प्रोत्साहित होने पाता है ।” सन्तुलित दर में मांग और 
पूर्ति प्रायः समान रहती है तथा इस दर को ज्ञात करने का मुख्य उपाय मूल एवं 
सुधार की टेक्नीक (7773] ४00 थयाणा (००४०४५००८) है । इस दर को तब ही स्थापित 
किया जा सकता है जबकि अत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अधिकारियों से निकट सहयोग स्थापित 
हो क्‍योंकि मौद्धिक अधिकारियों से निकट सहयोग प्राप्त किये विना मुद्रा के मूल्य में 
कमी करने से परस्पर प्रतियोगिता प्रारम्भ हो सकती है। श्रत: मौद्धिक अधिकारियों 
को चाहिये क्वि इस रुम्बन्ध में उचित नियम बना कर झोर तदनुसार सोच सम* फरके 
मुद्रा के मूल्य में छास करने की श्राज्ञा दें तब हो संसार के देश मौद्रिक युद्ध 
(0४०ए९०७५ ५४»7(7०) के विनाश से बचकर श्रपनी झान्तरिक श्रथं-व्यवस्था को 
सुहृढ़ बनाने सें सफल हो सकेंगे । 
सन्तुलित विनिमय दर को स्थापित करने के श्रयत्न : 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप ([00९780079] ]४००८(७३५/ #७॥०) ने इस विनिमय 
दर को व्यावहारिक रूप देने का सन्‍्तोषजनक प्रयत्न किया है । प्रत्येक देश द्वारा अपनी 
मुद्रा का समता मूल्य स्वर्ण या डालर में परिभाषित करना इस दिशा में एक ठोस परग 
है । किसी देश के शोधनाशेष में आधारभूत असन्तुलन आ जाने पर मुद्रा कोष 0 
प्रतिशत तक उस देश को स्वेच्छापूर्वक केवल सूचना देने मात्र पर ही परिवर्तन करने 
की भाज्ञा देता है परन्तु 0 प्रतिशत से अधिक परिवतंन मुद्रा कोष की पूर्व आज्ञा से 
ही किया जा सकता है जिसका निर्णय कोष को केवल तीन दिन में देना होता है। 
20 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिये कोष के दो तिहाई सदस्यों का बहुमत प्राप्त 
करना अनिवायय होता है । 

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा ने विनिमय दर के निश्चित 
करने तथा उसमें परिवर्तन सम्बन्धी नियम बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दर को कुछ 
अंश तक अवश्य ही स्थिर करने में अपना योग दिया है | आशा है कि यदि संसार के 
समस्त देश इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपना सहयोग प्रदान करें, तब 
निश्चित ही संतुलित दर स्थापित हो सकती है | 
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भारत में विदेशी विनिमय संकट 

भारत के विदेशी विनिमय संकट का यह अर्थ है कि जितना घन हमें विदेशों 
से अपने निर्यात, प्राप्त ऋण, सहायतार्थ प्राप्त घन तथा विदेशियों द्वारा भारत में 
किये गये व्यय से प्राप्त होना है उससे कहीं अधिक मात्रा में विदेशों को उनसे क्ये 
गये आयात, ऋण के भुगतान, अन्य भुगतान तथा भारत द्वारा विदेशों में किये गये 
व्यय के लिये देने का प्रबन्ध करना है । 
भारत में विदेशी विनिमय संकट श्रौर उसफे कारण : 

सव्‌ 956-57 में, जबकि भारत का दायित्व पक्ष ॥205.77 करोड़ रुपये 
तथा आदेश पक्ष 898:9 करोड़ रुपये था, भारत के भुगतान संतुलन (82)9866 ० 
99,»7०7॥05) में 306:8 करोड़ रुपये का घाटा था। सन्‌ 957-58 में यह बढ़कर 
376"8 करोड़ रुपये हो गया । भारत के पौंड-पावने की मात्रा जो सन्‌ 955 के 
अन्त में 735 करोड़ रुपये और मार्च 956 में 746 करोड़ रुपये थी, विदेशी 
विनिमय संकट के कारण घटकर 958 के मा्च के अन्त में 267 करोड़ रु० और 
अगस्त सन्‌ 968 के अन्त में ।87 करोड़ रु० हो गई। यह आशा की जाती थी 
कि सन्‌ 965-57 से 960-6] तक अर्थात्‌ द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुल 
विदेशी विनिमय घाटा 00 करोड़ रु० का होगा । इसमें से 200 करोड़ रु० पौंड- 
प्रावने की सहायता से, ।00 करोड़ रु० विदेशी पूजीपतियों के प्राइवेट क्षेत्र में 
विनियोगों द्वारा और ६00 करोड़ रु० सरकार द्वारा विदेशी सरकारों व संस्थाओं से 
ऋण लेकर पूरा किया जायगा। परन्तु योजना के प्रारम्भिक वर्षों में ही विदेशी 
विनिमय के घाटे की पूर्ति में' बड़ी कठिन!ई उत्पन्न हो गई। उसके प्रमुख कारण 
निम्नलिखित हैं :-- 

() विदेशी विनिमय को सात्रा का गलत प्रनुभान लगाना--योजना के 
निर्माताओं ने द्वितीय योजना की अवधि में विदेशी विनिमय की मात्रा का अनुमान 
कम लगाया ओर विदेशों से प्राप्त विदेशी विनिमय के साधनों का अनुमान अधिक 
लगाया । इसी भूल का परिणाम है कि उक्त संकट उदय हुआ । श्रथम योजना काल 
में 298 करोड़ रु० भारत को विदेशी साधनों के रूप में कोलम्बो प्लान, फोर्ड फाउ- 
न्डेशन, विश्व बैंक तथा कुछ विदेशी सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त हुये थे । 
यह आशा करना कि 800 करोड़ रु० विदेशी साधनों के रूप में द्वितीय योजना काल 
में प्राप्त होंगे जबकि प्रथम योजना काल में केवल 298 करोड़ रु० ही प्राप्त हुये थे; 
अनुचित था । 


अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान 3 


(2) विदेशी विनिसय का वाधिक बजट न बनाना - योजना आयोग एवं 
सरकार की दूसरी बड़ी भूल जिसने हमें इतने संकट में डाल दिया, वाधिक विदेशी 
विनिमय बजट का न होना था । यदि ऐसा बजट बना लिया गया होता, तो हम अपने 
आयात का एक निश्चित क्रम बना लेते ताकि वे सब गड़बड़ियाँ जो उपस्थित हुई, न 
होने पातीं । यह तर्क दिया जाता है कि 955 के मध्य तथा 956 में व्यक्तिगत 
व्यापारियों द्वारा मशीनों, कच्चे माल व उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये बड़ी 
मात्रा के लाइसेन्स प्राप्त कर लिए गये थे और यही सारे संकट का कारण था । 
वास्तव में यह तर्क निराधार है । व्यक्तिगत व्यापारियों का अधिक लाइसेन्स प्राप्त 
करना स्वाभाविक था जबकि उन्हें प्रगतिशील आर्थिक क्रियाओं की आशा दिलाई गई 
थी । भारतीय व्यापारियों ने व्यक्तिगत क्षेत्र में विनियोग बढ़ाकर सरकार का पूर्ण 
सहयोग किया, इसीलिये मशीनरी, कच्चा माल तथा उपभोक्ता की वस्तुओं का अधिक 
आयात होना स्वाभाविक द्वी था । 

(3) विशेष परिस्थितियाँ--देशों में मुद्रा-स्फीति के दवाब उत्पन्न हो गये, 
क्योंकि वस्तुओं की धूरति उस रफ्तार से नहीं बढ़ सकी, जिस रफ्तार से इनकी माँग 
बढ़ने लगी । खाद्यान्नों की कमी से इनके भाव बढ़े और फिर अन्य वस्तुओं के मूल्य 
बढ़ गये । इस प्रकार आन्तरिक दबाव उत्पन्न हो गये और ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
योजना को बीच में ही छोड़ना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा का सामान मेंगाया 
गया, खाद्यान्नों का भारी मात्रा में आयात करना पड़ा, कच्चा माल अन्य विकास 
सामग्री व उपभोग का सामान मेंगाना पड़ा, स्वेज दुर्घटना के कारण जहाजी किराये 
बढ़ गये ओर भारत व पाकिस्तान के सम्बन्धों में तनाव आ गया । इन सब बातों के 
कारण योजना व्यय अनुमान से बहुत बढ़ गया । 
विवेशी विनिमय के संकटों फो दूर करने के उपाय : 

अब प्रश्न यह है कि इस संकट से मुक्ति पाने के लिये क्या किया गया और 
क्या किया जा सकता है ? श्री शिनाय ने यह सुकाया था कि विदेशी विनिमय के 
संकट को दूर करने के लिये रपये का अवमूल्यन कर दिया जाय, क्‍योंकि क्रय-शक्ति 
घट जाने से रुपये के आन्तरिक मूल्य में कमी हो गई जिससे उसक्री समानता बाह्य 
मूल्य से (जो कि सन्‌ 927 से ] क० स्थिर सा० 8 है) नहीं रही है। हमारी 
सम्पत्ति में इस उपज का अवलम्बन करने से संकट और बढ़ जायगा, क्‍योंकि आायात 
की हुई मशीनों, कच्चे माल व खाद्यान्न के मूल्य रुपथों में बढ़ जायेंगे जिससे तृतीय 
योजना की वित्त-व्यवस्था में अधिक बाघायें उपस्थित हो जायेंगी । 

भारत सरकार एक ओर उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं तथा अनावश्यक 
वस्तुओं के आयात कम करने एवं निर्यात को बढ़ाने और दूसरी ओर विदेशी सहायता 
से अपने विदेशी साधन बढ़ाने की दोहरी नीति अपना रही है। इस सम्बन्ध में हमें 
यह याद रक्षना चाहिए कि आयात पर प्रतिबन्ध वस्तुओं का आधिवय निर्यात करने 
3, 4,--8. 
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के लिए न होने देगा, क्योंकि ऐसी दशा में लोग देश में ही उत्पादित वस्तुओं का 
उपभोग आयात की हुई वस्तुओं के स्थान पर करेंगे और इससे विदेशी विनिमय की 
आमदनी घट जायगी । इसके अतिरिक्त, कच्चे माल, मशीनों व उपभोग की आवश्यक 
वस्तुओं का आयात घटाने की भी एक सीमा है, जिसके परे जाने से द्वितीय योजना 
की सफल पूर्ति में व उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पड़ते लगेगी । 

जहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध टै, उसे बढ़ाने के लिये सरकार ने अनेक प्रयत्न 
किये हैं किन्तु ये उपाय अधिक कारगर सात्रित नहीं हुए हैं और भारत के निर्यात को 
उसके वतंमान स्तर से जो कि 600 करोड़ रु» से लगाकर 750 करोड़ रु० तक 
प्रति वर्ष है, बढ़ाया नहीं जा सका है । 

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक व विदेशी सरकारों से उपयुक्त 
मात्रा में ऋण मिले हैं तथापि इनसे भी विदेशी विनिमय की कमी पूर्ण नहीं होने पाई 
है और वह आज भी चल रही है । 

इस समस्या को सुलभाने का एक प्रभावशाली ढंग भारत में विदेशी पूजी के 
प्रवाह को प्रोत्साहन देना होगा । यदि आवश्यक कर-छुट प्रदान की जाय और विदेशी 
पू'जीपतियों की अनावश्यक परेशानियों से रक्षा की जाय, तो यह संभव है कि भारत 
में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़कर हमारी विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ दूर 
हो सकेंगी । 
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किसी देश के 'देनदार” या “लेनदार” होने की कसोटी उसके व्यापार 
संतुलन का “निष्क्रिय! या सक्रिय होना नहीं है 

व्यापार संतुलन का सक्रिय या निष्क्रिय होना प्रन्तिम कस्तौटी नहों : 

यद्यपि प्रत्येक देश यह चाहता है कि शेष विश्व से उसका भुगतान-संतुलन 
'साम्यावस्था' में ही रहे तथापि व्यवहार में ऐसा कठिनता से ही हो पाता है। देक्षों 
के भुगतान-संतुलनों में प्रायः असाम्यता ही दिखाई देती है। जब किसी देश का 
भुगतान संतुलन असाम्यावस्था में हो, तो उस देश को या तो अन्य देशों के प्रति कुछ 
रकम चुकानी है या अन्य देशों से कुछ रकम प्राप्त करनी है। प्रथम दशा में देश का 
भुगतान संतुलन “निष्क्रिय” (९५५४०) भौर दूसरी दशा में वह 'सक्रिय' (४०४४०) 
होता है । अथवा, प्रथम दशा में वह देश 'देनदार” और दूसरी दशा में वह देश लेनदार 
होता है। लेकिन कभी-कभी किसी देश के लिये यह सम्भव है कि वह अपने भुगतान 
संतुलन में साम्य की स्थिति होते हुए भी किसी अन्य देश का ऋण स्वीकार करके 
(उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलैंड की भाँति) एक “लेनदार' देश बन जाय या अन्य देशों से 
ऋण लेकर एक 'देनदार' देश वन जाय (जिस प्रकार कि इंगलेण्ड आजकल है।) 
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श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी देश क्वा देनदार या लेनदार होना केवल व्यापारिक स्थिति 
पर ही निर्भर नहों है वरन्‌ एक राष्ट्र युव-छुआविजे के कारण या पुराने ऋण पर 
ब्याज के काररप भी ऋणी या लेनदार हो सकता है । 
भुगतान संतुलन पर ध्यान देने की झ्रावव्यकता : 

अतः: यहाँ प्रश्न उठता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक जगत में कोई देश ऋणोी है 
या लेनदार, इसकी जांच के लिये क्‍या कसौटी है ? चूंकि अन्तर्राष्रीय व्यापार एक 
“अदल-बदल' मात्र है और बिसी देश के लेनदार होने का अर्थ यह है कि उसने अन्‍य 
देशों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अधिक दिया है किन्तु बदले में अन्य देशों से 
कम पाया है, अत: इससे तत्काल ही यह निष्कर्ष निकलता है कि एक 'लेनदार” देश 
का व्यापार संतुलन “अनुकूल” (भर्थाव्‌ सक्रिय”) एवं एक 'देनदार' देश का व्यापार 
संतुलन “प्रतिकूल” (या “निष्क्रिय') होगा । 

किन्तु किसी देश की अवस्था का अनुमान लगाने का यह तरीका अन्तिम 
निर्णायक नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि एक लेनदार देश का व्यापार संतुलन “निष्क्रिय! 
एवं एक देनदार देश का व्यापार संतुलन 'सक्रिय” भी हो सकता है। अन्य शब्दों में, 
लेनदार तथा देनदार दोनों ही प्रकार के देशों के सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों ही प्रकार 
के व्यापार संतुलन हो सकते हैं। ऐसी दणा में उपरोक्त कसोटी क्रो लागू करना कठिन 
है। एक लेनदार देश का व्यापार संतुलन निष्क्रिय हो सकता है, जिसकी सूचना उसके 
निर्यातों की अपेक्षा उसके आयातों की अधिकता से मिलती है जबकि उसे देनदार देश 
द्वारा पिछला ऋण ब्याज सहित चुकाया जा रहा हो । यह दशा यू० के० की थी 
जबकि लेटिन अमेरिका के उपनिवेशिक राज्यों ने अपने पिछले ऋण चुकाये । इसी 
प्रकार, एक देनदार देश का व्यापार संतुलन 'सक्रिय' हो जाता है जबकि वह ऋण 
चुकाना प्रारम्भ कर देता है, क्योंकि ऐसी दशा में उसके निर्यात उसके भायातों की 
अपेक्षा अधिक होते हैं। श्रतः किसी वेश की व्यापार संतुलन सम्बन्धो स्थिति के 
श्राधार पर उनकी वश्ञा के बारे में (कि बह लेनवार देश है या देनदार देश) कुछ 
कहना कठिन है । इसके लिये उसके भुगतान संतुलन सम्बन्धी स्थिति का विस्तृत 


विश्लेषण करना जरूरी है। 
23 मल अमन 
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विज्ञाल एकपक्षीय भुगतानों में निहित ट्रास्सफर समस्या तथा इन 
ट्रान्सफरों में मूल्य परिवर्तनों की भूमिका का महत्व 
विशाल एकपक्षीय भुगतानों में निहित टद्रान्‍्सफर समस्या : 
विशाल एकपक्षीय भुगतानों में निहित ट्रान्‍्सफर की समस्या ऐतिहासिक हृष्टि 


से काफी पुरानी है । आधुनिक क़िग/, एतव्प् मेंग्क॥गर््रीएसूद्ला कोई नहीं हे 


कि 
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जितनी कि सन्‌ 87 में जर्मनी की फ्रान्सिसी युद्ध-क्षतिपूर्ति के सफलतापूर्वक भुगतान 
की घटना है । इसमें 5,35 मि० फ्रांक के एकपक्षीय भुगतान की समस्या उदय हुई 
थी। इसी प्रकार, एक विशाल एकपक्षीय भुगतान से मिलता-जुलता अन्य भुगतान 
कनाडा द्वारा सन्‌ 900 से 94 के बीच पूंजी ($ 2,545,627) का आयात करना 
था। जमंनी द्वारा मित्रराष्टों को युद्ध-क्षतिपूत्ति का भुगतान एक अन्य उदाहरण है । 
जर्मनी द्वारा क्षतिपूरतति का भुगतान करने के अवसर पर एकपक्षीय भुगतानों के ट्रान्सफर 
की समस्या पर बहुत वाद-विवाद हुआ, जो "क्कीन्स-प्रोहलिन वाद-विवाद' के नाम से 
वित्तीय इतिहास में प्रसिद्ध है 

एक देश द्वारा दूसरे देश को एकपक्षीय भुगतान करने की समस्या के दो पहलू 
हैं :--प्रथम, स्वदेश में एक रकम एकत्र करनी पड़ती है। युद्ध के मुआवजे की दशा 
में यह समस्या सरकारी खजाने को हल करनी होगी ; किन्तु जब प्राइवेट पूंजी का 
निर्यात करना हो, तो यह समस्या सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा हल की जायगी। दूसरे, 
स्वदेश में एकत्र की गई राशि को भुगतान प्राप्त करने वाले देश की करेंन्‍्सी में १रिणत 
करना होगा । इसके लिए यह आवश्यक है कि इतना निर्यात-आधिक्य (एण५ 
$एा9।०७७) उत्पन्न कर लिया जाय, जो कि दी हुई रकम का ट्रान्सफर करने के लिये 
पर्याप्त हो । 

“निर्यात-झ्राधिक्य' उत्पन्न करने के तोन श्रर्थ होते हैं-- ()) निर्यात बढ़ाया जाय 
जबकि आयात पूवंवत्‌ रहे ; (४) विद्यमान निर्यात आधिक्य ही बड़ा हो जाय ; अथवा' 
(3) विद्यमान आयात-आधिक्य छोठा हो जाय । सरल शब्दों में सम्बन्धित देश को 
निर्यात बढ़ाकर, या वहाँ से आयात घटाकर अथवा कुछ तो निर्यात बढ़ाकर तथा कुछ 
आयात घटाकर आवश्यक निर्यात आधिक्य उत्पन्न करना पड़ता है | 

निर्यात-प्राधिक्य उत्पन्न करने को कार्यविधि यह है--पहले ट्रान्सफर के लिये 
आवश्यक रकम स्वदेश में करारोपण द्वारा उगाही जाती है। ऐसा करने से देश में 
लोगों की आय एवं क्रय-शक्ति घट जाती है, मुद्रा का चलन संकुचित हो जाता है तथा 
फलस्वरूप मूल्य गिरने लगते हैं ॥ इसके विपरीत भुगतान पाने वाले देशों में राष्ट्रीय 
आय बढ़ जाती है, मुद्रा की मात्रा विस्तृत होती है तथा मूल्य बढ़ जाते हैं । भुगतानः 
करने वाले देशों में मूल्य गिरने ओर भुगतान पाने वाले देशों में मूल्य बढ़ने की क्रिया 
के कारण दोनों प्रकार के देशों के मूल्यों में इतना “अन्तर' (089) हो जाता है कि 
एक ओर एकपक्षीय भुगतान करने वाले देश में निर्यात प्रोत्साहित तथा आयात 
हतोत्साहित होते हैं, और, दूसरी ओर भुगतान पाने वाले देश में आयात प्रोत्साहित 
तथा निर्यात हतोत्साहित होते हैं । हतोत्साहन एवं प्रोत्साहन की इस क्रिया के द्वारा ही 
एकपक्षीय भुगतान करना सम्भव हो जाता है । 

स्पष्ट है कि ट्र/न्सफर की. सम्भावना पहले से ही विद्यमान व्यापार या भुगतान 
के सक्रिय संतुलन पर निर्भर नहीं है (जेसा कि भुगतान-संतुलन का सिद्धान्त कल्पना 
करता है ।) भन्‍य शब्दों में, यह प्रावश्यक नहीं है कि ईश्वर द्वारा निर्यात-झाधिवयः 
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प्रस्तुत किये जाने तक प्रतीक्षा की जाय, किन्तु जब भो भुगतान का सिकफेनिज्म 
क्रियाशील कर दिया जाता है, तब ही निर्यात ग्राधिक्य स्त्रतः उत्पन्न हो जाता है । 
ट्रान्सफर की उपरोक्त क्रिया में मूल्य-परिवतंतों की भूमिका : 

एकपक्षीय भुगतान करने वाले देश में मूल्य गिरते हैं और भुगतान पाने वाले 
देश में उस स्तर तक बढ़ते हैं, जिससे कि उस देश में, जिसे एकपक्षीय भुगतान करना 
है, पर्याप्त “निर्यात-आधिक्य” उत्पन्न हो जाय । किन्तु, जब दोनों देशों में मूल्यों पर 
दवाव इतना पर्याप्त नहीं है कि आवश्यक मात्रा में निर्यात-आधिक्य बन सके (अर्थात्‌ 
जब मूल्य-परिवर्तन उचित स्तर तक न हो सकें) तो भुगतान करने वाले देण के विदेशी 
विनिमय कोष पर दवाव अनुभव किया जाने लगता है अर्थात्‌ सैंट्रल बैंक के विदेशी 
विनिमय कोप घटने लगेंगे । यदि यह घटोत्तरी मामूली है, तो इसकी चिन्ता नहीं की 
जावेगी लेकिन यदि वह अधिक है और लगातार जारी रहती है, तो सैंट्रल बैंक इस 
दशा को सहज ही स्वीकार नहीं करेगा । वह सावधानी से काम लेगा और अपनी बैंक 
दर बढ़ा देगा । बैंक दर बढ़ाने का वही प्रभाव है जो कि मूल्यों की कमी होने का है । 
चूंकि बैंक दर बढ़ा दी गई है इसलिये कुछ विदेशी विनिमय अल्पकालीन विनियोग के 
रूप में देश में लौट आवेगा । यही नहीं, बैंक दर की वृद्धि अर्थव्यवस्था में विनियोजन 
क्रिया को रोककर बेरोजगारी उत्पन्न करती है तथा इससे मूल्य गिरने लगते हैं । इस 
प्रकार डिस्काउन्ट-रेट पालिसी का उद्देश्य भी देश-मूल्यों को आवश्यक स्तरों तक 
गिराना होता है । 

मन्‍्दी युग में एकपक्षीय विशाल भुगतानों की समस्या नियंत्रण के बाहर हो गई 
थी, क्‍योंकि उक्त दोनों ही बातें सम्भव न हो सकीं। अमेरिका एक लेनदार देश था 
जबकि पूर्वी यूरोप और लेदिन-श्रमेरिका के छोटे-छोटे राज्य देनदार थे । न तो मूल्य 
अमेरिका में बढ़ सके (क्योंकि वहाँ स्वर्ण को मूल्य पर प्रभाव डालने से रोक विया 
गया) और न वे यूरोपियन राज्यों में आवश्यक स्तर तक गिर सके (क्योंकि वहाँ श्रम 
'संघों के दबाव के कारण मजदूरियाँ घटाई नहीं जा सकी) । इस प्रकार अब डिस्काउन्ट 
रेट बढ़ाने का ही विकल्प शेष था किन्तु इस उपाय के लिये देनदार देश तैयार:त 
हुए । फलत: ट्रान्सफर सम्भव न हो सका । 
मूल्य परिवतंनों की सुमिकप् के बारे में कीस्स-श्रोहलिन बिवाद : 

ट्रान्सफर मिकेनिज्म में मूल्य परिवत्तनों (विरोधी दिशाओं में) की क्या भूमिका 
है, इसके विषय में बहुत वाद-विवाद छिड़ गया जबक़ि विद्वयुद्ध के बाद जमंनी द्वारा 
युद्ध-दर्जाने के भुगतान की समस्या प्रस्तुत हुई। एक ओर ओ० ओहलिन के नेतृत्व में 
अश्रेशास्त्रियों का मत यह था कि द्वांसफर मिकेनिज्म में मूल्य परिवतंनों का कोई महत्व 
नहीं है अर्थात्‌ एकपक्षीत्र भ्ुगतानों के ट्रान्सफरों के लिये मूल्यों में कोई परिवर्तन होना 
तनिक आवश्यक नहीं है | दूसरी ओर, प्रो० कीन्स के नेतृत्व में अथंशास्त्रियों का कहना 
था कि सम्बन्धित देशों में मूल्य परिवतंनों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, और, प्रत्कूल 
प्रिस्थितियों में तो ये मुल्य प्ररि्रतंत इतनी अधिक, माषा में क्ावश्यक्त होते हैं कि 
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गम्भीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे कभी-कभी ट्रान्सफर करना असम्भव 
हो जाता है । 
कीन्स का हृष्टिकोरा : 

हम सर्वप्रथम कीन्स के टृष्टिकोण से प्रारम्भ करते हैं। कीन्स के अनुसार जमंनी 
को एक निर्यात-आधिक्य बनाने के लिये अपने निर्यात अवश्य बढ़ाने चाहिये । इस हेतु 
उसे अपनी निर्यात-वस्तुओं के मूल्यों में कमी करनी होगी । मूल्य में कमी कितनी मात्रा 
में होनी चाहिये, यह जर्मनी की वस्तुओं और सेवाओं के लिये विदेशी मांग की लोच 
पर निर्भर है । यदि विदेशी माँग की लोच यूनिटी से अधिक है, तो जमंनी की वस्तुओं 
के मूल्यों में एक दिया हुआ परिवतंन होने से उसके निर्यातों में अनुपातिक से अधिक 
वृद्धि होगी तथा जमंन राष्ट्र को अधिक कठिनाई के बिना ही निर्यात-आधिक्य उत्पन्न 
हो जायेगा । इसके विपरीत, यदि माँग की लोच यूनिटों के बराबर अथवा इससे कम 
है, तो निर्यातों में कितनी ही ज्रद्धि होने पर भी निर्यात-आधिक्य (मूल्य) न बन सकेगा, 
क्योंकि मूल्यों में भी, निर्यात की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ, उतनी ही तीत्रता से या 
अधिक तीव्रता से कमी होने लगेगी । 

कीन्स का मत था कि जमंनी के उदाहरण में माँग सम्बन्धी दशाएं ऐसी थीं 
कि मूल्य में बहुत अधिक गिरावट होने पर ही भुगतान के लिये पर्याप्त निर्यात- 
आधिक्य उत्पन्न हो सकता था | इसमें जमंनी को प्रत्यक्ष भार के अतिरिक्त कुछ और 
भी (सेकेन्डरी) हानि उठानी पड़ेगी । क्योंकि एक दिये हुए कुल मूल्य के जमंन निर्यात 
में, मूल्यों में कमी होने के कारण, पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्तुएँ सम्मिलित 
होंगी । अन्य शब्दों में, 'विनिमय का वास्तविक अनुपात” (२९४ एरेक॥४0 ० 8/८०ाबा8० 
० ऐछेशांशा ॥075$ ०0 [शा॥।०धंणा३। [7906) जमंनी के विरुद्ध हो गया है। 
यदि जर्मन आयातों की कीमतें भी बढ़ जायें, तो व्यापार-शर्तें और भी अधिक प्रतिकूल 
हो जायेंगी । इस प्रकार, जमंनी को दोहरा भार सहन करना पड़ता है :-- 
() 2 मिलियार्ड गोल्ड मार्क्स विदेशी देशों को चुकाने पड़ते हैं एवं (॥) 2 मिलियार्ड 
गोल्ड मार्क्स और आयात की एक दी हुई मात्रा कमाने के लिये पहले की अधिक मात्रा 
में जमंन माल देना पड़ता है । 

“वस्तु पक्ष' (८०॥॥००४(५ 906) पर मौद्रिक मिकेनिज्म उक्त परिणाम को 
निम्न प्रकार से लाता है :-सर्वप्रथम, मुआवजा-कर जर्मनी में वसूल किये जाते हैं । 
यह प्रयत्क्ष या प्रारस्भिक भार है। यदि आवश्यक निर्यात-आधिकय उत्पन्न नहीं होता 
है, तो रीश बेंक (र०ं०त४ छथा।: ग एथाए॥। छेशा: ० 00०79॥9) के नगद 
कोष घटेंगे, सोना व विदेशी मुद्रा बाहर जाने लगेगी तथा साख का संकुचन होगा । 
इससे मूल्यों एवं आयों में ओर अधिक गिरावट आ जाती है। इसे सेकेण्डरी या 
द्वितीयात्मक भार कहते हैं । 
झोहलिन फा हष्टिकोण : 

ओहलिन ने प्रो० कीन्स की उक्त विचारधारा की इस उचित आधार पर 
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आलोचना की हैं कि उन्होंने मांग पक्ष के परिवर्तनों को भुला दिया है । जर्मनी द्वारा 
युद्ध-मुआवज के भुगतान की समस्या के संदर्भ में, प्रो० ओहलिन का कहना है कि, 
ऐसे भुगतान के कारण पाने वाले देशों को क्रयशक्ति का ट्रान्सफर हो जाता है । इसका 
अभिप्राव यह है कि कुल पर उन देशों की मांग बढ़ जाती है जबकि जर्मनी की मांग 
कुल पर घट जाती है। अत: ओहलिन का मत है कि हम अपरिवर्तित माँग 
(७7०॥॥९7०१ 0९07970) के आधार पर कंसे तर्क कर सकते हैं | उनक्रे मतानुसार 
पूंजी-आवागमनों की मशीनरी को क्रियाशील बनाने वाला निर्णायक घटक यह है कि 
माँग में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है ।.......इरा प्रकार #& देश में छ देश की 
वस्तुओं के लिये पहले की अपेक्षा अधिक बड़ा वाजार वन जाता है | दूसरी ओर, 
/ की वस्तुओं के लिये छ देश में बाजार पहले जितना बड़ा नहीं रहता । माँग का 
स्थानीय वितरण बदल गया है....... पूँजी के आवागमन के पूर्व दोनों देश सब प्रकार 
की इतनी वस्तुएं खरीद रहे थे जिनका मूल्य स्वदेश में उत्पन्न की गई वस्तुओं के 
मूल्य के बरावर हो जाय | लेकिन जब पूंजी का आवागमन प्रारम्भ हो गया, तो 
मिले-जुले कुल उत्पादन की मात्रा & पहले से अधिक और 8 पहले से कम 
खरीदता है ॥/”7 

किन्तु यद्यपि पूंजी-आवागमन के वाद ४ देण अधिक और 8 देश कम खरीदता 
है तथापि जेक्विस रयूफ (3०५०९०५ रेएशी) 'के” क्रयशक्ति रक्षा सिद्धान्त! के अनुसार 
/ और छ देशों की मिली-जुली खरीद मूल्य में अपरिवर्तित ही रहती है, जिससे 
/ देश की हानि 8 देश के लाभ से ब्यर्थ हो जाती 
निष्कर्ष : 

सच तो यह है कि फकीन्स एवं श्रोहलिन दोनों के ही हष्टिकोश एकपक्षोय 
हैं एवं समस्या पर निष्पक्षता से बिचार नहीं करते । वास्तविकता इन दोनों के मध्य 
है, क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से ऐसी दो परिस्थितियाँ संभव हैं जिनमें ट्रान्सफर के लिये 
मूल्य परिवर्तन होते हैं ओर जिनमें ट्रान्सफर के लिये मूल्य परिवर्तन नहीं होते । 


]., “२४6 ०४० पालरढणिल 635६ 0 8]। 08४९७ 07 (० ७७$$ ० ७घ०(७८० 
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ओहलिन की कम से दम एक बात यह सत्य है कि कीन्‍्स ने ट्रान्‍्सफर मिकेनिज्म 
में माँग पक्ष के पन्वितंनों की नितान्त उपेक्षा कर दी है। नि:संदेह दोनों ही देशों में 
'माँग-अनुसूचियों' (200५॥0 50॥९०७।८७) में मौलिक परिवतंन हो जाता है । 


न 0. 30. ए5ाशा। की 0, णहभ्रां॥ं0 शात गरा०0९ ण॑ कुशनांग रण 
पीर वशाशशातज्ञांगाओं १0९49 छा0, ॥९ ९४(शा( ० 50९९९५५ 5० 
शि' बलां?१९१ 9४ (0. 


श्रन्तर्राष््रीय मुद्रा कोष संगठन--संगठन एवं प्रबन्ध 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्‍्तर्राप्ट्रीय पुनिर्माण तथा विकास बैंक-ये दो 
संस्थायें मोद्रिक-जगत विभिन्न राष्ट्रों के अपूर्व सहयोग का ज्वलन्त उदाहरण हैं । यद्यपि 
इन संस्थाओं की स्थापना सन्‌ 944 में हुई थी तथापि इनकी प्रेरक परिस्थितियों का 
सूत्रपात प्रथम महायुद्ध के बाद से ही आरम्भ हो गया था । ये परिस्थितियाँ 
निम्न थीं :-- 

() प्रथम महायुद्ध के पूर्व विश्व के मुख्य-मुख्य देशों में स्वर्णमान प्रचलित था, 
जिससे उत्पादन ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला, किन्तु युद्धकाल 
में इसका परित्याग कर दिया गया । युद्ध समाप्त होने पर इसे पुनः अपनाने 
में भरसक प्रयत्न किये गये, किन्तु विभिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियों में इतना मौलिक 
परिवतंन हो गया था कि इन प्रयत्नों को सफलता नहीं मिली । 

() युद्धकालीन मुद्रा प्रसार के कारण सभी देशों की आधथिक अवस्था बिगड़ 
गई । अनेक देशों ने अपने यहाँ अत्यधिक मात्रा में अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा 
चलाई, जिससे कीमतों में बहुत उथल-पुथल हुई । विभिन्न देशों के मूल्य-स्तरों में बहुत 
असमानता उत्पन्न हो गई | इससे विदेशी व्यापार को बहुत ठेस पहुँची और आन्‍न्तरिक 
व्यापार में बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई । 

(6) प्रत्येक देश, दूसरे देश के हितों का ध्यान रखे विना, स्वार्थपूर्ण आधथिक 
नीति अपना रहा था। यदि कुछ देशों ने विनिमय अवमूल्यन द्वारा निर्यात में वृद्धि 
करनी चाही, तो अन्य देशों ने आयात-नियंत्रण लगा दिये । इस प्रकार एक दूसरे की 
देखादेखी सभी देश एक दूसरे का गला काटने पर तैयार थे। इस काल में मौद्रिक 
सहयोग के स्थान पर परस्पर प्रतिस्पर्द्धा का बोलबाला था । प्रत्येक देश दूसरों को 
घोका देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता था । 

(५) युद्धकाल में मानव सम्पत्ति का इतना विनाश हो गया कि युद्बोत्तर 
काल में पुननिर्माण एवं पुनर्वास की समस्याओं से सभी राष्ट्र घबड़ाये हुये थे । 

यह स्पष्ट था कि इन समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेशी व्यापार के 
विस्तार और अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के समुचित प्रवाह के बिना हल करना सम्भव न 
था ।साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णगान को अपनाना 
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कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव है । अतएव एक ऐसी नई व्यवस्था की आवश्यकता थी 

जिसमें अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग से यथेष्ट लोच रहे और मौद्रिक अनुशासन भी निभे ।7? 

इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों ने अपनी-अपनी योजनायें विश्व के सामने रखीं 
जिसमें ब्रिटेन की कीन्‍्स योजना, अमेरिका की व्हाइट योजना और कनाडा की 
कनेडियन योजना प्रमुख थी । इन पर विचार करने के लिये जुलाई सन्‌ 944 में 
अमेरिकन सरकार ने ब्रेटेने बुड्स (8छाट((७0 १७४०००५$) नामक स्थान पर एक अन्त- 
राष्ट्रीय मुद्रा परिषद बुलाई, जिसमें 44 मित्र देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 
इस परिषद के विचार विमर्श और सुभावों के फलस्वरूप दो संस्थाओं की स्थापना 
हुई- () अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे संक्षेप में मुद्रा कोष (. |थ, 7.) भी कहा 
जाता है, और () अन्तर्राष्ट्रीय पून्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसे संक्षेप में अन्त- 
राष्ट्रीय या विश्व बैंक (१४०76 छेआ। ० ॥. छ. 7२, 79.) भी कहते हैं । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य 

कोप के चार्टर में कोप के उद्देश्यों को निम्न प्रकार बताया गया है :-- 

() श्रन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना ऊ”यह अन्‍्तरष्ट्रीय आथिक 
सम्स्याओं को सुलभाने के लिये सब राष्ट्रों को परामर्श का अवसर देगा और उनके 
सहयोग का समाधान ढूंढ़ेगा । 

(2) विनिमय वरों के स्वामित्व को प्रोत्साहन देना--कोप अन्तर्राट्रीय व्यापार 
का ठोस विकास करने के हेतु विनिमय दरों में स्थायित्व लाने का प्रयास करेगा लेकिन 
विनिमय दरों की स्थायित्व सम्बन्धी नीति में अत्यधिक कठोरता (शा890,) नहीं 
होगी और सदस्य देशों को अपनी करैन्सियों के सम-मूल्यों (227 ७०।०९८५) में उचित 
मात्रा में परिवर्तन करने एवं लोच रखने की अनुमति होगी । 

(3) विनिमय नियन्त्रणों को हटवाना - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के 
लिए कोष सभी प्रकार के विनिमय नियम्त्रणों एवं करैन्सियों के प्रतिस्पर्धात्मक अब- 
मूल्यन को निरुत्साहित करेगा । अत: कोष के नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
कोई भी सदस्य देश कोष की अनुमति के बिना चालू अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिये 
भुगतान व हस्तान्तरण करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेगा। 

(4) संकट काल में सदस्यों को सहायता--कोष का उद्देदय संकट काल में 
सदस्य देशों को आइवस्त करना भी है ओर इस हेतु वह उनको अल्पकालीन मौद्रिक 
सहायता देगा । 
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(5) श्रन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों फे श्रन्‍्तर की विषमताओों को दूर करना--सदस्य 
देशों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के सन्तुलन में अस्थाई विषमताओं की अवधि को तथा 
उनकी मात्रा को कम करने के लिए कोष उन्हें मौद्धिक सहायता देगा। 

(6) बहुपक्षीय भुगतान व व्यापार पद्धति का विस्तार करना - मुद्रा कोप 
द्वितीय समभौतों (8909] #श०८॥९॥।७) के स्थान में भुगतान व व्यापार सम्बन्धी 
बहु-पक्षीय समभौते कराने की सुविधायें देगा । 

(7) लाभ के कोषों में पूंजी लगाना- कोप का उद्दं श्य एक देश से दूसरे देश 
में दीर्घकालीन पूंजी को लाभप्रद कार्यों में लगाने में मदद करना है । 

(8) राष्ट्रों के सतुलित विकाप्त में सहायता करना--इस हेतु कोष सदस्यों 
को दूसरे राष्ट्रों की मुद्रायें उधार देता है। 

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्दे श्य एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा पद्धति को जन्म देना है, जिसमें लोच और व्यावहारिक्रता हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय 
विनिमय दरों में स्थायित्व ला सके और सदस्य राष्ट्रों की अल्पकालीन साख आवश्य- 
कताओं को पूरा कर सके । 
मुद्रा फोष का संगठन एवं प्रबन्ध 

() कोष के कार्य संचालन के लिये () एक बोर्ड झ्राफ गयनंस (8090 
ण॑ 60फश॥०5), (॥) बोर्ड झ्ाफ डाइरेक्टर्स (80थ4 ० 0॥00०७), मेनेजिंग 
डाइरेक्टर तथा (॥) भ्रन्य स्टाफ होता है । 

(2) सदस्पता--जिन देशों ने ब्रैटनवुड्स कान्फ्रस में भाग लिया था या जिन्होंने 
3] दिसम्बर सव्‌ 945 से पहले कोष की सहायता स्वीकार कर ली थी वे देश इस 
कोष के मूल सदस्य (07878 77070०७) कहलाते हैं । जिन देशों ने तब इसकी 
सदस्यता ग्रहण नहीं की थी उन्हें बाद में भी इस कोष में सम्मिलित होने की छूट 
रखी गई है । 

(3) प्रधान कार्यालय-कोष का प्रधान कार्यालय सबसे अधिक कोटे वाले 
देश (इस समय अमेरिका, क्‍योंकि इसका कोटा सबसे अधिक है) में रखा जायगा। 
कोष की शाखायें किसी भी सदस्य देश में खोली जा सकती हैं । 

(4) कोष की पूंजी --प्रत्येक सदस्य देश को कोष की पूजी में से एक निश्चित 
भाग या कोटा दिया गया है, जिसे बदला भी जा सकता है। कोटे की कुछ रकम 
स्वर्ण और कुछ रकम स्वदेशी करसी में देनी होती है। मुद्रा कोष का कुल सोना 
किसी एक स्थान में नहीं रखा जाता । इसका 50% स्वर्ण तो उस स्थान में रखा 
जाता है जिसका निर्देश सबसे अधिक कोटे वाला देश करे और कम से कम बाकी 
40%, उन अगले चार देशों में रखा जायगा जिनके कोटे अधिक हैं । मुद्रा के रूप में 
सदस्यों से जो कोटा प्राप्त होता है वह अन्तर्राष्ट्रीय कोष के नाम से उस देश की 
केन्द्रीय बैंक में ही जमा करा दिया जाता है। निम्न चार्ट से कोष की पूजी संरचना 
अधिक स्पष्ट हो जांयेगी :-- 
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कोष की कुल पू'जी 
(88 मिलियन डालर) 
। 








7:0 मि० डालर ].8 मि० डालर 
सदस्य देशों की करैन्सियों व प्रतिभूतियों स्वर्ण के रूप में 
के रूप में 
मिड ऋधधधणनाका: ज्जाल 
50% 40% 30% 
अमेरिका में रखा हुआ इज्धलेंड, चीन, फ्रांस अन्य स्थानों 
व रूस के केन्द्रीय में जमा 
बैंकों में जमा 


मुद्रा कोप को कार्य प्रणाली व सफलता 
इसके लिये अगला प्रश्नोत्तर देखिये । 
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विनिमय दरों में स्थायित्व के लिये कोष के प्रयत्न 
भुव्रा कोष की कार्य प्रणाली : 

कोष के कार्य संचालन से सम्बन्धित मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :- 

(7) स्वर्ण के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र फी मुद्रा के सम-मूल्य का निर्धारशा--जब 
कोई देश कोप का सदस्य बनता है, तो उसे कोप से डालर या सोने में अपनी मुद्रा 
का मूल्य घोषित करना पड़ता है । इससे विभिन्न देशों की विनिमय दरों के आपस 
में निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अर्थात्‌ संसार के विभिन्न 
देशों की करेन्सियों के विनिमय की सम-मूल्य दरें (287 ५७००५) निश्चित हो 
जाती हैं । 

(2) समता-वरों में परिवर्तन की सुविधा--किन्तु कोप ने स्वर्णमान की तरह 
विनिमय दर को कठोर (790) नहीं बताया है वरन्‌ इसमें परिवर्तन करने की सुविधा 
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भी दी है | यदि कोई देश चाहे तो अपनी मुद्रा के प्रारम्भिक सम-मूल्य को 0% कम 
या अधिक कर सकता है । इतने परिवतंन के लिये उसे कोप से केवल परामर्श करना 
होगा अर्थात्‌ कोष की स्वीकृति के बिना परिवर्तव किया जा सकता है। किन्तु, यदि 
कोई देश इस सीमा से अधिक परिवर्तन करना चाहता है, तो इसके लिये उसे कोष 
की स्वीकृति लेनी होगी । यदि कोष को यह विश्वास हो जाय कि उस देश के संतुलन 
में कोई गम्भीर मौलिक विपमता (सएणा०9०॥९0(७] 95९0णा।०7णा॥) विद्यमान है, 
तो वह सम्बन्धित देश अपनी करैन्सी के विनिमय मूल्य में घटा-बढ़ी करने की स्वतन्त्रता 
दे देता है । इस प्रकार अब स्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन की संभावनायें कम हो 
गई हैं । उचित आघार देख कर ही कोप ने भारत को सन्‌ 949 में अपनी करैन्‍्सी 
का 30:5% अवमृल्यन करने की अनुमति दे दी थी । 

(3) श्रस्थाई सन्‍्तुलन के लिए विदेशी सुद्रा फा ऋण देद-- करैन्सियों के सम- 
मूल्य में घटा-बढ़ी को रोकने के लिये मुद्रा को सम्बन्धित देशों को अपने भुगतान की 
विषमता का सुधार करने में सहायता भी देता है। उदाहरण के लिये यदि किसी 
देश का भूगतान सन्तुलन में घाटा है तो कोष उस देश को वह विदेशी मुद्रा एक 
निर्दिष्ट विनिमय दर पर बेचेगा जिसकी उसे आवश्यकता है। इससे घह देश अपना 
विदेशी दायित्व चुका सकता है । इस प्रकार कोप घाटे का भुगतान सन्तुलन रखने वाले 
देशों को इतनी मोहलत मात्रा (8ा2909॥2 ५०५०९) देता है जिसमें वे उसका सुधार 
कर सकें । विन्‍्तु, जब भुगतान सन्तुलन की स्थिति में विषमता किसी मौलिक कारण 
से हो तो कोष उस देश में अपनी अर्थ-व्यवस्था में उचित परिवर्तन करने के लिये 
कहेगा । 

(4) सदस्यों द्वारा विदेशी मुव्रा लेने पर प्रतिबन्ध--कोष के पास ध्नल्प-मुव्रायें 
जल्द समाप्त न हों, सदस्य देश स्वयं भ्रपनी दशा को सुधारने का प्रयत्न मी करें तथा 
फोई भी सदस्य थिना श्रावक्यकता या बार-बार फोष से विदेशी विनिमय न खरोदें, 
इसलिये निम्न व्ण्वस्थायें की गई हैं : - () किसी भी समय कोप के पास किसी सदस्य- 
देश की मुद्रा की मात्रा उसके कोटे 20% से अधिक नहीं होना चाहिये । (४) कोई देश 
]2 महीनों के अन्दर मुद्रा कोष से अपनी मुद्रा के बदले में अपने क्रोटे के 25% से 
अधिक नहीं खरीद सकता । (॥) जैसे-जैसे मुद्रा कोष का ऋण बढ़ता जाता है वंसे-वैसे 
ऋण सदस्य को निरन्तर बढ़ती हुई दरों पर ब्याज देना पड़ता है । 

(5) क्रोष द्वारा श्रपने साधनों को तरल (वृणं१) रखने के उपाय--यदि 
ऋणी देश अपनी मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्रायें खरीदते चले जायें, तो यह सम्भव -है 
कि कोष के पास ऐसी मुद्राओं का बाहुलय हो जाय जिनकी माँग कम .है और ऐसी 
मुद्राओं की कमी हो जाय जिनकी माँग अधिक है। यदि . ऐसा हुआ; तो कोष एक 
सुरक्षित कोष का कार्य नहीं कर सकेगा । अतः यह जरूरी है कि कोष अपने साधनों 
को तरल रूप में रखे । इसके लिये उपाग्न /किग्रे गये हैं--() सदस्य देश सोने के 
बदले -में कोई भी विदेशी मुद्रा खरीद सक़ते हैं, (॥) म्रद्रि किसी-सदस्य “देश एक्ी सुद्दा 
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कोष के पास उसके कोटे से अधिक है; तो वह आधिकय को स्वर्ण देकर वापस खरीद 
सकता है, और (7) प्रत्येक देश को कोष के पास रखी हुई अपनी मुद्रा का कुछ 
भाग स्वर्ण या परिवतंनीय मुद्रा देकर प्रतिवर्ष पुन: खरीदना होगा । 

यह सम्भव है कि किसी देश की मुद्रा की पूर्ति कम हो जाय । पूर्ति कम होने 
का अर्थ यह है कि वह देश बहुत अधिक निर्यात कर रहा है और आयात बहुत 
कम । जो देश निरन्तर अनुकूल भुगतान- संतुलन का अनुभव कर रहा है तो वह 
विनिमय दरों की स्थिरता में रोड़ा अटकाने का उतना ही दोषी है जितना कि वह देश 
जोकि अत्यधिक घाटे वाले भुगतान संतुलन रखता है । इन दोनों ही प्रकार के देशों से 
विश्व व्यापार की स्वतन्त्रता को गम्भीर ठेस लगती है। अतः मुद्रा-कोष अनुकूल 
भुगतान स्थिति वाले देश से क्षपनी करंन्सी का अवमूल्यन करने के लिये कहता है ताकि 
स्थिति में सुधार हो सके । इस हेतु कोष उसकी सुद्रा को दुलंभ मुद्रा' (5००७ 
(णघा०००५) घोषित कर देता है और तव सम्बन्धित देश का यह कर्तव्य हो जाता 
कि वह अपनी करेन्सी का अवमूल्यन करदे ताकि उस देश में लागतें और व्यय बढ़ 
जाँय तथा निर्यात घट कर आयातों में वृद्धि होने लगे । इस प्रकार उसकी दुलंभ मुद्रा 
की पूर्ति बढ़ने लगेगी । 

(6) मुद्रा कोष की योजना में स्वर्ण का स्थान--मुद्रा कोष की योजना में 
स्वर्ण को यह स्थान दिया गया है--0) प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का 25% 
या अपने पास के सोने का 0%, सोना कोष में जमा करना पड़ता है, () प्रत्येक देश 
की मुद्रा का मूल्य सोने में परिभाषित होता है, जिसके आधार पर विदेशी विनिमय 
दरें निर्धारित की जाती हैं । कोप की अनुमति से इसमें आवद्यकतानुसार परिवर्तन 
किया जा सकता है, (॥7) यदि कोप को अपने पास किसी भी देश की करैन्सी का 
अभाव प्रतीत हो, तो उसे वह सोना देकर खरीद सकता है, और (५) कोष ने 
स्वर्ण का मूल्य 35 डालर प्रति विशुद्ध ऑस निश्चित किया है। संक्षेप में स्वर्ण फो 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर तथा विनिमय दरों का श्राघार बना दिया गया है । 

(7) केन्द्रीय बेकों का बेंक-- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को विश्व के विभिन्न देशों 
के "केन्द्रीय बैंकों का बैंक! ((००७७। 89॥|'5 930॥:) कहा जा राकता है, क्योंकि 
जिस प्रकार देश का केन्द्रीय बैंक वहाँ के व्यापारिक बैंकों के नगद कोष (८४५॥ 
7९०४७४४८5) अपने पास एकत्र कर लेता है, उसी प्रकार मुद्रा कोप भी सदस्य-देशों के 
केन्द्रीय वैंकों के साधनों को एक जगह एकत्र करता है । 

(8) संक्रान्ति काल में सुविधायें -मुद्रा कोष का उद्देश्य विश्व व्यापार की 
वृद्धि के हेतु विनिमय नियन्त्रणों को हटवाना है लेकिन उसने यह भी अनुभव किया 
कि युद्ध कालीन अर्थ-ब्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था में बदलने में कुछ 
समय लगेगा और इस बीच विनिमय नियन्त्रण सहसा ही नहीं हठाये जा सकते । अतः 
उसने परिवततंन काल में सदस्य राष्ट्रों को विनिमय नियन्त्रण जारी रखने की छूट दे दी 
थी; किन्तु साथ ही यह आशा भी प्रकट की थी कि' ये शीघ्रातिशीघ्र हटा लिये जायेंगे । 
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प्रत्येक देश को अपने विनिमय नियमन्त्रणों के बारे में अपना मत कोष के सामने रखने 
का अधिकार है| यदि कोप और रादस्य-देश के मध्य विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी 
मतभेद रुन्‍्तोपपूर्ण ढंग से हल न हों तो सदस्य देश को कोप से अलग होना पड़ेगा । 





श्र 0. 32, वा "छा कमर १0९5 पार वालाशांणाओ शिगालशाए सयात 
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3. (थ. , रवृण्यी।॥ लींट०5  इग्ीरां।ए गिशंशा एश्योप्तेत५ ? 
क्या कोष को स्थापना स्वर्रामान पर वापिस श्राना है ? 
कुछ अर्थशास्त्रियों की सम्मति में कोप का निर्माण स्वर्णमान पर वापिस आना 
है, क्योंकि कोप योजना और स्वर्णमान में निम्न समानतायें हैं--स्वर्ण मान वाले 
देशों की भांति ही इस कोप में भी विभिन्न मुद्राओं के बीच प्रारम्भिक विनिमय दर 
(॥709] 7306 ० ९:८०।७7९४८) स्वर्ण के आधार पर ही तय की जाती है । (४) कोष 
की योजना में स्वर्ण का अमुद्रीयकरण नहीं हुआ है, क्योंकि इसका योजना में 
महत्वपूर्ण स्थान है (देखिये ऊपर के परे में) | (॥) स्वर्णमान की तरह कोष भी 
बहुप्षीय भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि मुद्राओं को कोष द्वारा पूर्व॑ 
निर्धारित तुल्यताओं पर खरीदा ओर बेचा जा सकता है । (४) स्वर्णमान के अन्तगंत 
विभिन्न देश अपने भुगतान-संतुलन की विषमता को स्वर्ण के निर्यात द्वारा चुकाते हैं। 
मुद्रा-कोष की योजना में सदस्यों के कोटे इस कार्य को करते हैं। (५) जिस प्रकार 
स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात-निर्यात का सम्बन्धित देशों की अर्थ-व्यवस्था 
पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार मुद्रा कोप की योजना के अन्तगंत मुद्राओं का पारस्प- 
रिक परिवतंन भी सम्बन्धित देशों की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। क्‍योंकि 
(जैसा कि हाम (७7) ने कहा है) कोष से अन्ततः विदेशी मुद्रा खरीदने वाले और 
बेचने वाले देशों की स्थितियाँ स्वर्णमान में क्रमशः स्वर्ण पाने वाले (000 7९८८५) 
देशों की भांति होती है । (५) स्वर्ण मान के अन्तर्गत तुलनात्मक लागत सिद्धांत के 
आधार पर व्यापार होता है ओर इसमें कोई विशेष अड़चन नहीं पड़ती है लेकिन 
योजना के अन्तर्गत संक्रांति काल में विनिमय नियन्त्रणों के कारण विदेशी व्यापार में 
कुछ बाधायें पड़ेंगी, किन्तु मुद्रा कोष अपने प्रयत्नों से इन नियन्त्रणों को हटवायेगा। 
इस तरह कुछ समय बाद विदेशी व्यापार स्वर्णमान की तरह कोष योजना के अन्तगंत 
भी कम अधिक मात्रा में तुलनात्मक लागत के सिद्धांत से ही शासित होने लगेगा । 
इस प्रकार स्वणंमान के लगभग सभी गुण कोष की योजना में मोजूद हैं, 
किन्तु उसका दोष इसमें एक भो नहीं है । श्रतएव श्नेक भ्रर्यशास्त्रियों का मत है कि 
'कोष योजना! को स्वर्ण प्तान फी स्थापना नहों कहा जा सक्ता। ऐसे दोष निम्नलिखित 
हैं - (॥7) स्वर्ण मान में विनिमय दर बिल्कुल कठोर (श 80) सी होती है और उसे 
स्वर्ण के आयात व निर्यात द्वारा स्थिर रखा जाता है जबकि कोष की योजना के 
अन्तगंत विनिमय-दरों में कुछ सीमा तक परिवर्तन हो सकता है । (7) स्वर्णमान के 
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हर एक देश को अपता आन्तरिक मूल्य-स्तर अन्य देशों के समान रखना पड़ता है 


तथा वे सोने का आयात-निर्यात करके अपने भुगतान-संतुलन वी विपमताओं को दूर 
करते हैं, जिससे देश में साख के प्रसार और संकुचन का द्रम चलता है, लेकिन 
कोष की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक देश अपनी आन्तरिक आथिक नीति के बारे में 
स्वतन्त्र होता है तथा कोप को सहायता द्वारा अन्य देशों से अपने भुगतान-संतुलन की 
विपमता ठीक कर लेता है ; किन्तु साथ ही उसकी साख-श्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । इन्हीं बातों के आधार पर लार्ड कीन्‍्स ने कहा है कि कोप-योजना स्वर्णमान 
के ठीक विपरीत (8६-७८ ०77०५६४०) है । 

सन 0. 33, फ्रठफ्त ॥95 वात फैलाशी(९० ##णा थार गाशा)९५॥; ०एा॑ [86 

4, थे. ए. 


भ.र., को कोष की सदस्यता के लाम : 

सन्‌ 944 के मौद्धिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि मण्डल बा नेतृत्व 
सर जैरमी रईसमैन ने किया था । सम्मेलन के निर्णयों को भारत में भी स्वीकार 
किया था। अर्न्रष्ट्रीय मुद्रा परिषद्‌ में भारत ने दो श्रस्ताव रखे थे--प्रथम, उसे 
मुद्रा कोष की कार्यकारिरो में स्थाई स्थान दिया जाय ; दूसरे, उसके पॉड-पावना 
ऋषणों को भी कोप के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाय । किन्तु ये दोनों प्रस्ताव 
अस्वीकृत हो गये । इससे भारत को कोष की सदस्यता प्राप्त करने में बहुत संकोच 
हुआ । लेकिन बाद में रूस के निकल जाने से उसका रिक्त स्थान भारत को मिल गया 
जिससे उसकी पहली माँग अपने आप ही पूर्ण हो गई तथा पौंड-पावनों के सम्बन्ध में 
भी उसका इंग्लैंड से एक सम्मानजनक ठहराव हो गया । अकेद्ूबर सन्‌ 946 में वह 
कोष का प्रारम्भिक सदस्य बन गया था । भारत के प्रतिनिधियों ने कोष की नीतियों 
का निर्माण करने में ओर उसकी वापिक साधारण सभाओं में महत्वपूर्ण भाग लिया 
है । कोष की पूंजी में भारत का कोटा--40] मि० डॉलर है, जिसमें से 2:75 मि० 
तो स्वर्ण के रूप में तथा शेष भारतीय मुद्रा में दिया गया था। उसने अपने रुपये का 
सम-मूल्य डॉलर में 30 5 सेन्ट तथा सोने में 03683] ग्राम निर्धारण किया था। 
किन्तु सितम्बर 949 के अवमूल्यन के पदचात्‌ ये मूल्य क्रमश: 2] सेट और 
0*8662] ग्राम हो गये हैं । 


फोष फो सदस्यता से भारत को लाम : 

() विदेश्ञी मुद्राएँ मिलने में सुविधा-- भारत की आवश्यकतानुसार विदेशों 
मुद्रायें मिलने में सुविधा हो गई है, जिससे वह अपनी आ्िक उन्नति के लिए विदेशी 
से पूंजीगत सामान लें सकता है | युद्ध के पश्चात्‌ भारत का शोघनाशेष उसके बहुत 
प्रतिकूल हो गया था तथा उसमें बहुत घाटा रहता था | इसे पाटने में उसे कोष से 
अमूल्य सहयोग मिला है| इस सम्बन्ध में भारत ने अब तक कोष से 300 मि० डॉलर 
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का ऋण लिया है । सच तो यह है कि भारत ने कोष की सुविधाओं का अधिकतम 
उपयोग करने में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करली है । उदाहरण के लिये, भारत की दशा में 
कोप ने इस प्रतिबन्ध को ढीला कर दिया था कि कोई सदस्य-देश किसी वर्ष में अपने 
कोटे के 25% से अधिक अन्य करेसियाँ कोप से नहीं खरीद सकता । यह ढील भारत 
को प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर मिली थी । 

(2) स्टलिज्ध को दासता से रुपये को मुक्ति-- कोष का सदस्य हो जाने पर 
भारत को अपने रुपये का मूल्य स्वर्ण में परिणित करना पड़ा, जिससे सम-मूल्य के 
आधार पर उसका सम्बन्ध किसी भी देश की मुद्रा से प्रत्यक्ष रूप से बताया जा सकता 
है। इस प्रकार अब उसे स्टलिग पर पहले की भांति निर्भर नहीं रहना पड़ता है। 
अतः अब अन्य देशों की मुद्रा से भारतीय मुद्रा की बहुपक्षीय परिव्तंतशीलता कायम 
हो गई जबकि पहले यह एकपक्षीय परिवर्तंनणीलता थी । 

(3) श्रान्तरिक श्राथिक समस्थाश्रों के हल में सहायता-- उदाहरण के लिये 
भारत की अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में कोप से अपूर्व आथिक सहायता 
मिलती है । 

(4) विश्व बेंक की सदस्यता--कोष का सदस्य होने के कारण भारत को 
विश्व बैंक की सदस्यता भी प्राप्त हो गई और इस संस्था से भारत को अपने पुनर्निर्माण 
एवं विकास के लिये बहुत ऋण मिला है । 

(5) श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्ता में वृद्धि-- भारत को कोष की कार्यकारिणी में एक 
संचालक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है जो कोष की नीति के निर्माण में 
महत्वपूर्ण भाग लेता है । इस प्रकार भारत मुद्रा-कोष के 5 बड़े सदस्यों में गिना 
जाता है । 

मुद्रा कोष की सदस्यता से भारत को तथाकथित हानियाँ - कुछ लोगों ने यह 
मत प्रवट किया था कि भारत ने कोप की सदस्यता स्वीकार करके हानि उठाई 
है, क्योंकि () कोप ने भारत को पौंड-पावनों के भुगतान की सुविधा नहों दी है, 
(0) भारत का कोटा उसको प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक रखा गया है, तथा 
(४) कोष का सदस्य बनते समय उसके विधान मण्डलों की राय नहीं ली गई थी । 
किन्तु ये सब नाममात्र के भ्ाक्षेप हैं। वास्तव में कोष को रुवस्थतां से मारत को 
बहुत लाभ हुप्ना है। मारत कोष के इने-गिने बड़े ऋषियों में से एक है। 





22-70. ३34. एऋशाओार सांधं॥09 6 णिलांगांए३ ण॒॑वा6 वालाशांगान] 
ा०णाशबआाए एणा0, 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के कार्यों का ब्योरा : 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक जो कार्य किये हैं 
उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :-- 
(7) कोष के बोर्ड भ्राफ गवर्नस की पहुली सोटिंग--मार्च सन्‌ 946 में जाजिया 
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के सेवाना नगर में हुई, जिसमें कोष की कार्य-प्रणाली पर विचार करने के पश्चात्‌ 
महत्वपूर्ण निर्णय किये गये । कोष ने । मार्च सन्‌ 946 से विनिमय व्यवहार की 
कार्यवाही आरम्भ कर दी थी । 

(2) सदस्य--दिसम्बर सन्‌ 946 में 34 देश इसके सदस्य थे; 30 अप्रैल 
952 को इनकी संख्या 5] थी और अब 586 हो गई है । 

(3) कोष की पूजी-दप्रारम्भ में 0,000 मि० डालर निदिचित की गई 
थी। किन्तु अवहृबर सन्‌ 958 में अन्तर्राष््रीय मुद्रा कोष के गवनं्स की दिल्ली 
मीटिंग के निर्णयानुसार यह 5,000 मि० डालर हो गई है। सब सदस्य देशों के 
कोटे भी 50% बढ़ गये हैं । अनेक देशों ने तो अपने कोटे से भी अधिक चन्दा दिया । 
सब देशों के द्वारा अपने चन्दों का भुगतान कर देने पर कोष की स्वर्ण-जमा 2,300 
मि० डालर से बढ़ कर 4,600 मि० डालर हो जायगी । कोप के साधनों में वृद्धि होने 
से कोष की कार्यशक्ति पहले से बहुत बढ़ गई है । वह विश्व व्यापार को अब अधिक 
मात्रा में आर्थिक सहायता दे सकेगा और निर्यात में कमी होने से उत्पन्न भुगतान-संतुलन 
की समस्या को अधिक सुविधा से हल कर सकेगा । श्री एंडरसन (संयुक्त राज्य के 
प्रतिनिधि) ने कोष के साथनों की वृद्धि का प्रस्ताव गवनंरों की बैठक में रखते 
हुए कहा था कि इससे उन देशों को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जौ अपनी मुद्रां 
की परिवर्तनशीलता को बनाने का या वनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं । 

(4) मुद्रा का क्रय-विक्रय--30 अप्रैल 958 तक सदस्यों ने कोष से कुल 
3,0]6:2 म्ि० अमरीकी डालर के वरावर मुद्रा का क्रय किया। सन्‌ 956-57 के 
बंप में सबसे अधिक मात्रा में (लंगभग 40 मि० डालर) विदेशी भुद्राएं सदस्य देशों 
द्वारा क्रम की गई'। 30 अप्रैल 957 तक सदस्य देशों ने लगभग 033 'मिं० 
डालर की विदेशी मुद्रायें कोष को वापस बेच दीं। कोष द्वारा 956-57 में सदस्य 
देशों को करेंसी के विक्रय में ग्रे० के०, फ्रांस और भारत कां लगभग 75% भाग 
था। अधिकतर क्रय अमेरिकी मुद्रा का किया गया था। केवल मिश्र ने ही 5 मि० 
के कनैडियन डालर लिये थे । 

(5) वित्तीय सहायता का क्षेत्र-कोष में कार्यों का क्षेत्र विशेषतः सन्‌ 
956-57 में, विश्व के सभी महत्वपूर्ण प्रदेशों तक विस्तृत रहा है। इस वर्ष में 
6 देशों से कोष का: व्यवहार हुआ था, जिनमें से 3 यूरोप के, 9 लेटिन अमेरिका 
के, 2 मंध्य पूर्व के और 2 सूदूर पूर्व के देश थे । 

(6) सम-मूल्यों में परिवर्तंत-- कोष ने समय-समय पर राष्ट्रों की मुद्राओं 
के सम-मूल्यों में कमी की है, जैसे--दिसम्बर सन्‌ 952 में उसने यूगोसलाविया की 
मुद्रा का सम-मूल्य कम कर दिया था । हि 


कोष की सफलताएं : ५ ह ॥ े 
साधारणत: कीप का कार्यबराहन संतोषजनक ही रहा है । इसकी प्रमुख संफेल- 


ताएँ निम्नलिखित हैं :-- 
4, प,--9. 
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(7) बहुपक्षीय व्यापार व भुगतान की व्यवस्था- कोष योजना के कार्य- 
वाहन से अब वहुपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था सम्भव हो गई 
है । इससे विदेशी व्यापार और विनियोग के लिए पूंजी के आवागमन को बहुत 
प्रोत्साहन मिला है । 

(2) शोघनाधिवय के श्रसंतुलन को दूर करने में सहायता- कोष के पास 
विभिन्न देशों की मुद्राओं के रक्षित कोष रहते हैं, जिनके आधार पर उसने विभिन्न 
देशों को शोधनाधिक्य के असंतुलन को बराबरी के आधार पर दूर करने में सहायता 
दी है। वह आवश्यकतानुसार विभिन्न मुद्राओं का क्रय-विक्रय करके देशों की विदेशी 
बिनिमय सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करता रहता है। असाधारण काल में किसी 
मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाने पर वह उसे “दुलंभ” घोषित करके तथा 
उराका राशनिंग करके सदस्य देशों को अपने शोघनाधिक्य के असन्तुलन को दूर करने 
का अवसर देता है। इस तरह कोप की योजना में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में 'साम्य! 
(8१णं।0पंए०) रखने का भार देनदार एवं लेनदार दोनों ही देशों पर समान रूप से 
डाला गया है । 
विनिमय दरों पर फोष के कायंवाहन की प्रतिक्रिया : 

(3) विनिमय दरों में श्रघिक स्थिरता--कोप की योजना के कायंवाहन से 
विनिमय दरों पर बहुत ही अनुकूल प्रतिक्रिया हुई हैं। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
व भुगतान की सुविधा के लिये विभिन्न देशों की मुद्राओं के सम-मूल्य निश्चित कर 
देना आवश्यक था । कोष की योजनानुसार विश्व के अनेक देशों ने ऐसा कर दिया है। 
इस प्रकार अब विनिमय दरों में काफी स्थिरता आती जा रही है। साथ ही इनमें 
स्वर्णमान जैसी कठोरता भी नहीं है । 

(4) स्वरसांमान के लाभों की प्राप्ति- कोय के निर्माण से विश्व को स्वण्ण- 
मान की स्थापना के बिना स्वर्णमान के सब लाभ प्राप्त हो गये हैं । 

(5) मोद्रिक प्रनुशासन की वृद्धि--कोष ने अपने सदस्यों में मौद्रिक अनु- 
शासन की वृद्धि करने के लिये काफी प्रयास किया है | जैकोबसन के शब्दों में--"यदि 
हम कोष के कार्यवाहन की परीक्षा करें, तो यह उचित रूप से कहा जा सकेगा कि 
कोष ने मौद्रिक अनुशासन की वृद्धि में सहायता दी है न कि उसने मौद्रिक अनुशासन 
को कमजोर बनाया है । जब सदस्य देश अपनी समस्याओं को और वतंमान कार्यक्रमों 
को हल व पूरा करने के लिये उचित प्रयास करते हैं, तो वह उन्हें समुचित सहायता 
देता है और इस बात का आवश्वासन देता है कि विनिमय की व्यावहारिक दरों से 
स्थिरता रहेगी । यद्यपि कोष से वास्तविक सहायता न भी लेनी पड़े तथापि सहायता 
मिलने की सम्भावना मात्र से ही बहुत से देश सन्तुलन की स्थापना करने में आत्म- 
विश्वास के साथ उचित कदम उठाने के लिये प्रेरित हुए हैं। यदि उन्हें अपने ही 
साधनों पर निर्भर रहना पड़ता तो सम्भवतः वे इतने कठोर उपाय कभी न अपनाते |” 
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(6) टंक्‍्नीकल सहायता--कोष ने विश्व के अनेक भागों में अपने स्टाम्पन- 
मिशनों द्वारा टैक्नीकल सहायता का विस्तृत कार्यक्रम बनाया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
विषयों पर अध्ययन, रिपोर्टों व प्रकाशनों की व्यवस्था की है । उसने अपने सदस्य 
देशों को मौद्धिक विषयों पर उचित टैक्नीकल परामर्श भी प्रदान किया है, जेसि-- सम- 
मूल्यों में परिवर्तन करना, विनिमय-नियन्त्रण, मुद्रा, साख एवं प्रशुल्क नीति के 
अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों पर प्रभाव तथा विकास योजनाओं के मौद्रिक पहलु आदि । 


फोष की विफलतायें : 

यद्यपि कोष को सफलताझ्नों की सूची बहुत लम्बी है तयापि संद्धान्तिक एवं 
व्यापारिक दोनों ही हष्टियों से कोष को बहुत श्रालोचना को गई है । प्रमुख श्रालो- 
चनायें निम्नलिखित हैं :-- 

() कोष का सीमित कार्य-क्षेत्र--क्रोषप के कार्य-क्षेत्र को बहुत सीमित 
रखा गया है। वह केवल चालू सौदों के विदेशी विनिमय की समस्याओं को हल करने 
का प्रयास करता है | युद्ध-ण, पूंजी का आयात-निर्यात, अवरुद्ध-स्टलिग आदि की 
समस्‍यायें उसके क्षेत्र से बाहर हैं । इनके लिये राष्ट्रों को स्वतन्त्र प्रयास करने होंगे । 
हमें कोष की यह आलोचना उचित नहीं जान पड़ती है, क्योंकि यदि प्रारम्भ से ही 
कोष पर उक्त समस्याओं का भार डाल दिया जाता, तो कोष योजना शीघ्र ही अस- 
फल हो जाती ।] 

(2) राष्ट्रों के कोट वंज्ञानिक श्राघार पर निश्चित नहीं हैं--राष्ट्रों के कोटे 
या तो उनके विदेशी व्यापार की मात्रा के आघार पर निद्चित किये जा सकते ये 
अथवा व्यापार शेष की स्थिति या विदेशी विनिमय की आवद्यकताओं के अनुसार भी 
स्थिर किये जा सकते थे । किन्तु कोप ने इनमें से किसी आधार को नहीं अपनाया । 
कुछ लोगों का यह मत है कि ये कोटे इंगलैंड और अमेरिका के आधिक एवं राजनैतिक 
स्वार्थों को दृष्टि में रख कर निद्िचत किये गये हैं | चूंकि राष्ट्रों को कोष से मिलने 
वाला लाभ उनके कोटे से सीमित होता है, इसलिये इन्हें किसी वैज्ञानिक आधार पर 
निश्चित करना आवश्यक है । 

(3) भेदमावपूर्ण व्यवहार --ऋणों के स्वीकृत करने तथा अन्य सुविधायें 
देने के सम्बन्ध में कोष ने मेदभाव की नीति अपनाई है । इसके दो ज्वलन्त उदाहरण 
हैं-- (0) जनवरी सब्‌ 948 में फ्रांस ने कोष की काज्ञा के विरुद्ध अपनी विनिमय दर 
का 44% अवमूल्यन कर लिया | यहाँ तक कि उसने पेरिस में स्वर्ण, अमेरिकी 
डालरों व पुर्तगाली मुद्रा के लिये स्वतन्त्र बाजार भी उत्पन्न कर दिया जिससे वहाँ 
कोष द्वारा सरकारी रूप से निर्धारित दरों के समानान्तर (?७73९)) स्वतन्त्र विनिमय 
दरें प्रचलित हो गई | इतने पर भी उसे कोई कड़ी सजा नहीं दी गई । (४) यद्यपि 
सारे संसार को (विशेषतः स्टलिग क्षेत्र के देशों को) अमेरिका डालरों का बहुत अभाव 
था तथापि अमेरिकी प्रभाव में होने के कारण कोष ने डालरों को “दुलंभ मुद्रा' घोषित 
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नहीं किया । यदि वह ऐसा कर देता, तो अमेरिका को अपनी केरँंसी का इस प्रकार 
पुनर्मूल्यन करना पड़ता कि काफी सीमा तक डालरों का अ्रभाव दूर हो जाय । लेकिन 
कोष ने ऐसा न करके उत्टे पौंड स्टलिग के ही अवमूल्यन का सुझाव दिया । 

(4) कार्यकारिणी की दोषपूर्ण रूदस्घता--मुद्रा कोप की कार्यकारिणी 
का गठन कुछ इस प्रकार किया गया है कि अमेरिका के हितों की रक्षा होती रहे । 
इसी कारण उसमें लेटिन अमेरिका के देशों को दो स्थान दिये गये हैं ॥ 

(5) डालरों को प्रल्पता की सम्मावना--विभिन्न देश अमेरिका से माल 
मेंगाने के लिये कोप से डालर तो निकालेगे किन्तु जब वे भमेरिका को माल भेजेंगे, 
तो अमेरिका व्यापारियों से स्वदेशी करेन्सी में बीजक का भुगंतान न लेकर डालर 
करेन्‍्सी में ही भुगतान लेगे और इसे कोप को न देकर अपने ही पास रख लेंगे । इस 
प्रक/र कोष के पास डालरों की अल्पता होती जायेगी जबकि उसके बाहर उक्त देश 
डालर एकत्र कर लेंगे। ऐसी स्थिति में डालरों की “'अल्पता' के कारण कोष की 
योजना असफल हो जाने का भय है । (किम्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि कोष 
डालरों का पुनः क्रय भी कर सकता है तथा उसका राशनिंग भी कर सकता है । इससे 
योजना हूटने का ढर व्यर्थ है ।) 

(6) कोष की योजना के कुछ दोधपूर्ण नियम*+-कोष की योजना के कुछ 
नियम इतने दोषपूर्ण हैं कि वे कोष को बड़ी संकोचपूर्ण एवं असहाय स्थिति में डाल 
देते हैं। उदाहरण के लिये, जब किसी देश की घरेलू नीति के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
हुये आन्तरिफ मुद्रा प्रसार के कारण शोधनाधिकय में गम्भीर असन्तुलन पैदा हो जाता 
है, तो कोष उस देश को अपनी करेंसी का 0% से भी अधिक अवमूल्यनः करने से 
नहीं रोक सकता, क्‍योंकि इसमें परिवतंन का प्रस्ताव करने धाले देश की घरेलू, सामा- 
जिक व आशिक नीतियों का प्रश्न जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में सदस्य देश स्वतन्‍त्र 
होते हैं । लेकिन अवमूल्यन करना तब तक प्रभावपूर्ण नहीं होगा जब तक कि आन्त- 
रिके मुंद्रा प्रसार को रोका न जाय। लेकिन इसके लिये कोष कोई भाज्ञा नहीं दे 
सकता, क्योंकि ऐसा करना कोष द्वारा सदस्य-देश की आध्थिक नीति में हस्तक्षेप 
समझा जायेगा । ऐसी स्थिति में कोष क्‍या करे ? अधिक से अधिक वह सदस्य-देश 
को समभा-बुका ही सकता है, लेकिन प्रायः ऐसे नाजुक मामलों में समझाना-बुकाना 
बेकार ही रहता है । 

(7) कम्र उन्नत देशों पर पश्चिसी देशों का दघाव--इस बात की सम्भा- 
बना है कि पष्िचमी देश भविष्य में अपने आथिक हितों की उन्नति के लिये व्यापारिक 
नियन्त्रण हटवाने पर जोर देंगे जो कम उन्नत देशों के हित में न होगा । अतः वे 
इसका विरोध करेंगे । इस प्रकार कोष दोनों हितीं की खींच-तान का अखाड़ा, बन 
जायेगा । 


कुंछ भी हो, अन्तर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना और इसका अब तक का कार्य: 
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मिलाकर बहुत सराहनीय है । यह आणा की जाती है कि भविष्य में कोप अपना कार्य- 
वाहन सबके प्रति अधिक संतोपजनक रखने का प्रयास करेगा । 
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श्रन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माणा व विकासार्थ बेंक 

(890॥ ए०7 ]9(श्र)्धतं०98] [(९९९०००५(७९०ा & 00४2९०क्ञाशथा।) 

प्रायः सभी यह मानते हैं कि पश्विमी और पूर्व के आय तथा रहन-सहन के 
स्तरों में भी जो भारी विपमतायें हैं वह शक्तिशाली विस्फोट का कारण बन सकती 
हैं और अच्तर्राप्द्रीय शान्ति पुन: खतरे में पड़ सकती है । अत: अविकसित देशों की 
जनता का रहव-सहन का स्तर ऊँचा उठाना तथा युद्ध-जर्जरित अर्थ-व्यवस्थाओं के 
पुन; निर्माण की समस्याओं ने ब्रँटनउड्स सम्मेलन को इन कार्यों के पृथक से एक 
अन्तर्राप्ट्रीय बैंक की स्थापना के लिये प्रेरित किया था । 
धन्तराष्ट्रीय ब्रेक के उद्देश्य : 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिपद की रिपोर्ट के दूसरे भाग की धारा के अनुसार 
विश्व बैंक के उद्दं श्य निम्नलिखित हैं :-- 

(॥) राष्ट्रों का पुनतिर्माण झ्ोर प्राथिक विकास--विश्व बैंक का मुख्य 
जद श्य युद्ध जर्जरित राष्ट्रों की भ्र्थ-व्यवस्थाओं के पुनरनिर्माण और अविकसित अथवा 
कम उन्नत देशों को अपने प्राकृतिक साधनों का अधिकतम शोषण करके विकास करने 
में आधिक सहायता प्रदान करना- है । 

(2) पूज्ो के विनिग्नोग को प्रोत्साहन--पिछड़े हुये या कम उन्नत देशों में 
परू'जी की विकठ समस्या है । पूंजी के अभाव के कारण वहाँ प्राकृतिक साघनों का 
शोषण समुचित प्रकार से नहीं हो पाया है । अतः बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य 
विदेशी प्राइवेट विनियोजकों को उतन्तकी पूंजी की ग्रारन्टी वेकर या ज़्नके विनियोगों 
अथवा ऋणों सें भाग लेकर उन्हें ऐसे देशों में उत्पादक विनियोग क्ररने के लियेः 
प्रोत्म्ादित कर॒चा हैं। यदि प्राइवेट विनियोगः प्र्यात्त मात्रा में उपनव्ध न हो सक्रें त्तो 
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बैंक इस कमी की पूर्ति के लिए अपनी ही पूजी में से उक्त देशों को उत्पादक कार्यों के 
लिये ऋण देगा । 

(3) दीघंकालीन प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा--विश्व बैंक का तीसरा 
उह्वं श्य विदेशी व्यापार की दीघंकालीन उन्नति की व्यवस्था करना है । वह एक ऐसी 
दशा उत्पन्न करेगा जिसमें राष्ट्रों के भुगतान संतुलन में भारी विषमतायें न रहें 
अर्थात्‌ संतुलित व्यापार को जन्म देना विश्व बैंक का उद्दश्य है। 

(4) ज्ञान्तिकालीन श्रथं-व्य वस्था की स्थापना--विश्व बैंक का उद्देश्य अपने 
कार्य इस प्रकार करना है जिससे युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था का शान्तिकालीन अर्थ- 
व्यवस्था से प्रतिस्थापन हो सके । 
विश्व बेंक का गठन : 

(7) सदस्यता--कोई भी देश बैंक का सदस्य बन सकता है वशर्ते वह बैंक 
के नियमों को पूरा करे। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता विश्व बैंक का 
सदस्य बनने के लिये आवश्यक है। जो देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता 
त्याग देता है वह इस बैंक का भी सदस्य नहीं रह सकता । अक्टूबर 958 को बैंक 
की सदस्य संख्या 38 थी । भारत भी इस बैंक का सदस्य है । 

(2) पूंजी साधन-- बैंक की अधिकृत पूंजी 000 करोड़ डालर है जिसे 
-। लाख डालर के अंशों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सदस्य के कुल चन्दे 
को तीन भागों में बाँटा गया है--() 2% चन्दा स्वर्ण अथवा अमरीकन डालर में 
माँगने पर तुरन्त देय होता है और इसे उधार देने के काम में स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग 
किया जा सकता है; (7) 0%, चन्दा सदस्य देश अपनी मुद्रा में दे सकता है। 
इसका उपयोग उधार देने में उस सदस्य देश की अनुमति से ही प्रयोग किया जाता 
है; ओर (7) शेष 8% उस समय देना पड़ता है जबकि बैंक को अपने दायित्वों 
को पूरा करने के लिये उसकी आवश्यकता अनुभव हो। यह उधार देने के काम में 
नहीं ली जा सकती है और इसे सदस्य देश स्वर्ण, डालर या बैंक द्वारा भादेशित किसी 
अन्य मुद्रा में चुका सकता है । 

(3) प्रबन्ध--बेक के प्रबन्ध के लिये () एक बोर्ड ऑफ गवरने से; 
(४) एक्जीक्यूटिव डाइरैक्टसे; (॥7) एक प्रेसीडेण्ट तथा (५) अन्य कर्मचारी होते हैं । 
बोर्ड श्राफ गवनंस (8040 ०6 60४०४०७)--वैंक की सारी शक्तियाँ बोर्ड ऑफ 
गवनंस में निहित हैं । ये गवनंर पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते हैं। बो्ड की 
मीटिंग वर्ष में एक बार अवश्य होती है । यद्यपि इस मीटिंग में औपचारिक बातों 
पर ही विचार-विमर्श किया जाता है, तथापि इसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एवं 
मौद्धिक समस्याओं के बारे में उच्च स्तर पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर 
माना जाता है। बोडड पझ्राफ डाइरेक्ट्स--एक्जीक्यूटिव डाइरैक्टरों में से, जिनकी 
संख्या इस समय 8 है, 5 डाइरैक्टर बैंक के सबसे बड़े 5 शेयरहोल्डरों-- अमेरिका 
ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और भारत-दद्वारा नियुक्त किये जाते हैं और शेष डाइरेक्टर बचे 
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हुए राष्ट्रों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक डाइरैक्टर को अपनी सरकार द्वारा घारण 
किये हुये शेयरों के अनुपात में वोट देने का अधिकार होता है । कुछ अपवादों को 
छोड़कर अन्‍य सभी मामलों में बोर्ड ऑफ गवरनंर् ने अपने अधिकार एक्जीक्यूटिव 
डाइरेक्टरों को सौंप दिये हैं। इन डाइरैक्टरों की अवधि दो वर्ष होती है । बोर्ड ऑफ 
डाइरैक्टर्स द्वारा एक एडवाइजरी काउन्सिल (4०55०५७ (०प्कशा) भी निर्वाचित 
की जाती है, जिसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं। ये सदस्य बैंकिंग, वाणिज्य, 
उद्योग-घन्धे, कृषि व श्रम आदि विषयों के विशेषज्ञ होते हैं । इनका निर्वाचन करते 
समय यह ध्यान रखा जाता है कि अधिक से अधिक रराष्ट्रों को प्रतिनिधित्व मिले । 
इस काउन्सिल की मीटिंग वर्ष में कम से कम एक बार होती है और यह बैंक को 
उसकी सामान्य नीति के सम्बन्ध में परामर्श देती है। इसके अतिरिक्त एक ऋण 
समिति (,04॥ (!०980॥((००) भी होती है, जिसका कार्य सदस्यों के क्रण सम्बन्धी 
प्रार्थना-पत्रों की जाँच-पड़ताल करना है । इसमें एक प्रतिनिधि प्रार्थना करने वाले 
राष्ट्र का भी होता है।इस समिति के सदस्य भी विशेषज्ञ ही हुआ करते हैं | 
प्रेसीडेन्ट--इसका चुनाव एक्जीक्यूटिव डाइरैक्टरों द्वारा किया जाता है और यह 
उनके चेयरमन का कार्य करता है । 

बेंक की कार्य-प्रणालो : 

(7) श्रपने ही कोष से ऋणा देना --बैंक दत्त पूंजी (2४06-०9 ८2७०) के 
20% तक अपने ही कोष से ऋण दे सकता है । इसमें से 2% भाग जो स्वर्ण के 
रूप में होता है, वेंक चाहे जिस कार्य के लिये प्रयोग कर सकता है। लेकिन शेष 
8% भाग, जोकि हिस्सा खरीदने वाले राष्ट्र की मुद्रा के रूप में होता है, बैंक तभी 
उधार दे सकता है या अन्य मुद्राओं से इसका विनिमय कर सकता है जबकि वह उक्त 
राष्ट्र से अनुमति ले लें । 

(2) उघार ली गई पूंजी से ऋण देना--सदस्य राष्ट्रों को ऋण देने के लिये 
बैंक अन्य समर्थ सदस्य-राष्ट्रीं स कोष उधार ले सकता है किन्तु यहां भी शर्त यह 
होती है कि इन राष्ट्रों की अनुमति से ही वह इस उघार ली गई पू'जी से किसी राष्ट्र 
को ऋण में दे सकता है । 

(6) गारन्टी देकर ऋण दिलाना--वैंक स्वयं ऋण देने की अपेक्षा यथा- 
संभव दूसरों के द्वारा दिए हुए ऋणों की गारन्टी देना ही अधिक अच्छा समझता है । 
दूसरे शब्दों में, बैंक प्राइवेट ऋणों को प्रोत्साहित करता है और अपने पास से ऋण 
तब ही देता है जबकि प्राइवेट विदेशी ऋण न मिल सके। ब्रेंक निम्न शर्तों पर 
प्राइवेट ऋणों की गारन्टो देता है -() ऋण प्रदान करने की शर्तें उचित होनी 
चाहियें, (8) जिस योजना के लिये ऋण लिया जा रहा है वह भी उचित होनी 
आवश्यक है। (इसके ओऔचित्य का निर्णायक बैंक स्वयं ही होता है), (॥) ऋणी 
के पास भुगतान करने के लिये यथेष्ट साघन होने चाहियें और .(५) ऋण लेने वाले 
राष्ट्र की सरकार को उस ऋण की गारन्‍्टी देनी होगी । 
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यह उल्लेखनीय है कि बैंक सदस्य-देशों से लेन-देन उनकी सरकार अथवा 
केन्द्रीय बैंक के द्वारा ही करता है | कसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था से सीधा व्यवहार 
वह तभी कर सकता है जब उस देश की सरकार या केन्द्रीय बैंक ऋण की गारन्दी 
दें । बैंक सदस्य राष्ट्रों को ऋण अथवा ऋण की गारन्टी तभी देता है जब कि उसे 
विश्वास हो जाता है कि उचित शर्तों पर अन्य किसी ढंग से ऋण मिलने की संभावना 
नहीं है । ऋण की रकम ऋण लेने वाले देश के केन्द्रीय बेंक में जमा करदी जाती है 
जहाँ से उसे आवश्यकतानुसार निकाला जा सकता है । ऋण दिलाते समय बैंक ऋणी 
भोर ऋणदाता दोनों ही देशों के हितों का ध्यान रखता है। ऋण की राशि को केवल 
पु्ननिर्माण या विकास योजनाओं में ही व्यय किया जा सकता है और बैंक को इसके 
निरीक्षण का भी अधिकार होता है । 
विद्वब ब्लफ के कार्यों का सूल्यांकन : 

बैंक का काम करते हुए 5 वर्ष होते जा रहे हैं । नीचे हम अन्तर्राष्ट्रीय बैंक 
की प्रमुख सफलताओं का विवेचन दे रहे हैं-- 

() वित्तीय साधनों का विस्तार--गत व5 वर्षों में विद्व-बैंक के कार्य- 
क्षेत्र का बहुत विस्तार हो गया है, जिससे उसे काफी अधिक मात्रा में ऋण देना या 
दिलाना सम्भव हो गया है । चूंकि बैंक द्वारा दिये गये ऋण या गारन्टी द्वारा दिलाये 
ग़ये ऋण दोनों की रकम बेंक की प्राथित पूंजी और संचित कोष के योग से अधिक 
नहीं हो सकती है, इसलिये अधिक ऋण प्रदान करने के लिये वित्तीय-साघनों में 
विस्तार करना बैंक के लिये आवश्यक था । समय-समय पर बैंक ने इसके लिये प्रयत्न 
भी किये हैं, बैक के साधनों में वृद्धि होने से बेंक की ऋण-प्रदायक शक्ति बहुत बढ़ गई 
है ओर इसका वास्तविक लाभ अधिकांशतः अविकसित देशों को ही मिलेगा । 

(2) सदस्य देशों के विकास के लिपे प्रधिक ऋणा-बैंक ने सदस्स देशों को 
3,89 मि० डालर के ऋण उपलब्ध किये । बैंक ने कुल 34 ऋण दिये और ऋण 
पाने वाले देशों व क्षेत्रों को संख्या 8 थी । 24 ऋणों में से 7 ऋण भारत को, ॥ 
पाकिस्तान को और 4 जापान को एशिया में दिये गये थे । अफ्रीका में विभिन्‍्त क्षेत्रों को 
3 ऋण, दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न देशों को 7 ऋण (जिनमें चिली को दिये गये 
3 ऋण भी सम्सिलित हैं) उत्तरी अमेरिका को 3 ऋण (जिनमें मैक्सिको को दिये 
गये 2 ऋण सम्मिलित हैं) दिये गये । 3800 मि० डालर के ऋण सें से 4400 मि० 
डालर ऋण एशियाई व अफ्रीकी देशों को विकास योजनाओं के लिये दिया गया था । 
ऋणों की अवधि 6 से 30 वर्ष तक की है। इन ऋणों पर बैंक ने % से उ% तक 
कमीशन तथा ३3% से 33% तक ब्याज लिया है। ऋण अमेरिकी डालरों, 
बेल्जियन फ्रांक, कनैंडियन डालर, नीदरलैंड, गिल्डर पौंड स्टलिंग, स्विस फ़ौक में 
दिया गया है । 

ऋरों का योजनावद्ध सदुपयोग-- बैंक के ऋण देने का प्रमुख उद्देश्य सदस्म 
राष्ट्रों को इस प्रकार से सहायता देना है जिससे वे अपना आर्थिक विकास- एक ह्ढ़ 
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आधार पर कर सकें । अतएव विद्युत-शक्ति ओर यातायात के साधनों की विकास 
योजनाओं को बैंक ने बहुत महत्व दिया है, क्योंकि ये आधारभूत सेवायें हैं । 

(4) टेकक्‍्नीकल सहायता--बैंक ने पिछले वर्षों में सदस्य सरकारों को ऋण- 
उपयोग से सम्बन्धित मामलों में टैक्नीकल सहायता प्रदान करके महत्वपूर्ण सेवा की 
है । इसके सर्वे-दलों ने विभिन्‍न ऋणी देशों में जाकर वहाँ के राष्ट्रीय साधनों का गहन 
भ्रध्ययन किया तथा उनके दीघंकालीन विकास-कायंक्रमों के लिये आधारभूत सुकाव 
दिये हैं । प्राथंना करने पर बैंक ने अविकसित देशों को वित्तीय अथवा आधिक विजश्वेषज्ञों 
को सेवायें भी उधार दी हैं। इन राज्यों के अधिकारियों के लिये सामूहिक एवं 
व्यक्तिगत ट्रेनिंग-प्रोग्रामों का भी उसने आयोजन किया । 

(5) राष्ट्रों के पारस्परिक बिबादों में मध्यस्थता--राष्ट्रों के पारस्परिक भगड़े 
उनके आर्थिक विकास में वाधा डालते हैं । अतएवं बैक ने इन भगड़ों में मध्यस्थता 
करके उन्हें निपटाने का प्रयत्न किया है। भारत और पाकिस्तान के नहरी विवाद 
पर भारत पाकिस्तान के बीच अक्हूबर 960 में जो समभौता हुआ उसका श्रेय विश्व 
बैंक को ही है । 

(6) स्टाफ़ कालिज की स्थापना--रौकफंलर तथा फोर्ड फाउण्डेशनों की 
दित्तीय सहायता से बेंक ने वाशिंगटन में एक प्रशिक्षण संस्था (5007०7० 79९४९०9- 
77074 ]70$7(०) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य कम उन्नत देशों से उच्च 
अधिकारियों को आमंत्रित करके विशेष शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपने देश में 
अधिक विकास की समस्याओं को सुगमता से समझ सके और विकास के कार्य-क्रमों 
को भ्रधिक कुशलतापूर्वक चला सकें । 

(7) भ्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम-- जुलाई सन्‌ 956 में स्थापित हुये इस निगम 
से प्राइवेट साहस को बढ़ावा मिला है । 

(8) ऋणखादाता देझों की सामयिक्र बैठकें--विश्व बैंक समय-समय पर ऋणदाता 
देशों की मीटिंग करता रहता है । इस प्रकार की बैठकों के कारण विचार-विनिमय में 
सुविधा हो जाती है तथा ऋणी देशों को ऋण मिलने में सुगमता हो जाती है । 
विदव बेफ के कार्यों को झ्ालोचना: 

ग्रद्यपि बेंक ने अनेक प्रशंसनीय का किये हैं तथापि इसमें कुछ दोष भी हैं जो 
मुख्य-मुस्य निम्नलिखित हैं-- 

(॥) ऋरा बेक्ष के सोथ पक्षपात--आलोचकों का कहना है कि बैंकों का विधान 
ही ऐसा है कि यह ऋणी देशों का पक्षपात करता है। चूंकि अधिकांश सदस्य-देश 
ऋणी द्वोते हैं, तश्रा ऋणदाता सदस्य कम होते हैं, इसलिये बैंक के निर्णयों पर ऋणियों 
का क्षधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है । 

[किन्तु यह आलोचना भ्रमधूर्ण है । बैंक सभी स॒दस्यों की (चाहे वे ऋणवाता 
हों या ऋणी) संयुक्त और व्यक्तिगत गारन्टी प्रर खड़ा है । भरत: बैंक जब॒ किसी 
सदस्य को ऋण देता है, तो न केवल पूज़ी द्रधार देने वाला देश ज़ोखिम्न उठाता है। 
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वरन्‌ अन्य सभी देश भी जोखिम उठाते हैं । ऐसी स्थिति में ऋण लेने वाले देश के 
साथ कोई भो देश अनुचित पक्षपात दिखाना पसंद नहीं करेगा ।] 

(2) प्राइवेट विनियोगों को ठुलना में कम श्रच्छा कार्य--बैंक के विरुद्ध यह 
भी आरोप लगाया जाता है कि उसने उतनी कुणलता से पिछड़े देशों में पूंजी का 
विनियोजन नहीं किया जितनी कुशलता से प्राइवेट विनियोजक कर सकते हैं। [यह 
आलोचना भी उचित नहीं है । बैंक के विधान और उसक्रे कार्यों से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि बैंक का उद्देश्य प्राइवेट विनियोगिकों की सहायता करना हैन कि 
उनका स्थान ले लेना । इसके अतिरिक्त, प्राइवेट विनियोग दीघंकाल के लिए अधिक 
जोखिमपूर्ण कार्यों में अपनी पूंजी फंसाना कदापि पसन्द नहीं करते जबकि बैंक से इन 
परिस्थितियों में भी ऋणी को सस्ती व्याज पर पर्याप्त रुपया मिल सकता है ।] 

(3) ब्याज की ऊँचो दर--यद्यपि वेंक के ऋणों की गारन्टी ऋण लेने वाले 
देश की सरकार द्वारा की जाती है और उसमें प्रायः नहीं के बराबर जोखिम होता है 
तथापि बैंक ऋणों पर अधिक ब्याज लगता है, जो उचित नहीं है। उसे यह याद 
रखना चाहिये कि विद्व के आर्थिक रूप से दुर्बल राष्ट्रों को उनके प्रसाधनों का विकास 
करने में सहायता देकर विश्व में आथिक शांति का विस्तार करने के लिये ही उसकी 
स्थापना हुई थी । 

(4) ऋणी देश फोी भुगतान क्षमता पर उह्क्‍त्यधिक बल--ैक की एक आलो- 
चना यह भी है कि वह किसी देश की ऋण लौटाने की क्षमता पर बहुत अधिक बल 
देता है।यह दृष्टिकोण बहुत रूढ़िवादी है। वास्तव में लौटाने की क्षमता ऋण के 
पूर्व नहीं वरन्‌ बाद में ही विकसित होती है । एक अविकसित देश में, जहाँ पृथ्वी के 
गर्भ में शोषण की प्रतीक्षा में सम्पन्न साधन दबे हैं, ऋण स्वीकृत करने से पूर्व लौटाने 
की क्षमता तलाश करना विश्व बैंक की अद्रदर्शिता ही जाहिर करेगा । जब ऋणों की 
सहायता से विकास कार्यक्रम पूरे हो जायेंगे, तो ऋण लेने वाला देश चुकाने की स्थिति 
में स्वतः हो जायेगा । 

(5) भ्रविकसित देज्ञों को कम ऋणा--बैंक एक निष्पक्ष एवं अराजनैतिक 
संस्था है। उससे यह आशा की जाती है कि वह सबके साथ समानता का व्यवहारं 
करेगा । किसी के साथ ऋण देने के मामले में अनुचित पक्षपात नहीं करेगा और 
प्रार्थी को उसकी स्थिति की योग्यता के आघार पर ही ऋण देगा । किन्तु व्यवहार 
में यह देखा गया है कि बैंक ने इन कठोर सिद्धान्तों का पूर्ण पालन नहीं किया है । 
उसने केवल योग्यता एवं आथिक आधार पर ही ऋण नहीं दिये हैं, वह राजनैतिक 
कारणों से भी प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिये, 3729 मि० डालर के कुल 
ऋणों में एशिया और अफ्रीका दोनों को मिलाकर केवल 427 पि० डालर मिले 
जो कि बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों का लगभग 38% है । 

(6) श्रपर्याप्त वित्तोप सहापता -- यद्यपि बेंक सदस्य देशों की अर्थ-व्यवस्थाओों 
का उचित रूप से विकास करने में काफी मदद कर रहा है तथापि उसे पर्याप्त एवं 
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प्रभावपूर्ण नहीं जा सकता । विश्व बैंक द्वारा दी गई आथिक सहायता समुद्र में एक 
बूंद के समान है । यही कारण है कि बैंक के साधनों का विस्तार करने के लिये कई 
सहायक संगठनों के निर्माण का सुझाव दिया गया है, जैसे--अन्तर्राष्रीय विकास परि- 
पद अथवा विशेष संयुक्त राष्ट्र कोष आदि। इनकी स्थापना होने से बैंक अविकसित 
राष्ट्रों के विशेष आवश्यकताश्रों को उचित रूप से पूरा कर सकेगा । 

(7) विलम्बपूर्ण कार्यवाहन--यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंकों का 
कार्यवाहन बहुत विलम्बपूर्ण होता है । 

निष्कर्ष-- कुल मिलाकर यह स्वीकार करना होगा कि विश्व बैक का कार्य 
बहुत शानदार है भविष्य में यह आशा की जा सकती है कि अविकसित और कम 
विकसित देश भी इसके सहयोग से शीघ्र ही औद्योगिक दृष्टि से उन्नत व प्रगतिशील 
राष्ट्र बन जायेंगे । 
भारत को थ्रन्तर्राष्ट्रीय बेंक से हुए लाम 

भारत का आर्थिक विकास बहुत कुछ पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर है। 
देश में पू'जी की कमी के कारण वह विदेशी पू'जी पर आश्रित है। किन्तु विदेशी 
पू'जी तब प्राप्त हो सकती है जबकि उनको पुनः भुगतान ओर व्याज की गारन्टी 
मिले । स्वार्थी देश इसके साथ-साथ प्रायः राजनैतिक शर्तें भी जोड़ दिया करते हैं । 
इसके अतिरिक्त ऋणी देश को प्राय: यह ज्ञान नहीं होता है कि कौन देश कितना 
ऋण देने की स्थिति में है । विश्व बैक के सहयोग से ये सब कठिनाइयाँ सुलक गई 
हैं । अतः भारत को पू'जी मिलने में बहुत सुविधा हो गई है । यह उल्लेखनीय है कि 
ऋण देने वालों में भारत का प्रथम स्थान है। पहला ऋण भारत को मिला और 
सबसे अधिक ऋण भी भारत को ही प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 
भारत को ये ऋण वराबर मिलते रहे हैं, जिससे उसके विकास कार्य-क्रम अबाघ गति 
से पूरे होते गये हैं। भारत को विश्व बैंक से प्राप्त हुई सहायता का संक्षित विवरण 
इस प्रकार हैं :--- 

(7) बित्तीय सहायता : 

() विभिन्न मित्र देशों से पर्याप्त सहायता दिलाने के अतिरिक्त विदव बैंक 
ने स्वयं भी 96-62 में 70 करोड़ रु० के ऋण भारत को दिये, जिससे कुल स्वीकृत 
ऋण-राशि 390 करोड़ रु० हो गई । इसमें से 293 करोड़ रु० 96-62 के अन्त 
तक प्रयोग किये जा चुके थे । बैंक ने जिन योजनाओं के लिये ऋण दिये हैं, वे इस 
प्रकार हैं :-- 

() भारतीय रेलों के लिए इन्जन व अन्य साज-सामान खरीदने के लिए । 

(॥) भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये कृषि यन्त्रादि । 

(४) दामोदर घाटी निगम की थिंचाई एवं विद्युत योजना । 

(४) ऐयर इंडिया कारपोरेशन द्वारा हवाई जहाजों की खरीद के लिये ट 

(५) कलकत्ता व मद्रास के बन्दरगाहों के विकास के लिये। ह 

(४) महाराष्ट्र में कोयना विद्युत केन्द्र के लिये । 


(५) टाटा लौह एवं इस्पात कम्पनियों के विकास कार्यक्रमों के लिये । 

(५क्ो) बम्बई के निकट ट्राम्बे में थ्मंल पावर स्टेशनों की स्थापना क्षे लिये । 

(५) प्राइवेट क्षेत्र में कोयला उद्योग के विकास के लिये। 

(00 भारत के ओद्योगिक साख एवं विनियोग निगम सहायता के लिये ताकि 

यह निगम प्राइवेट कम्पनियों को ऋण दे सके । 

(2) विदेशी विनिमय के संक्रट में सहायता--जव-जब्र भारत के सामने 
विदेशी विनिमय का संकट उत्पन्न हुआ तब-तव बैंक ने अपनी सहायता का हाथ 
बढ़ाया है । उदाहरण के लिये, सन्‌ 958 में जब विदेशी विनिमय का संकट 
उत्पन्न हो गया, तो बैंक ने ।00 मि० डॉलर का ऋण भारत को दिया, जो कि 
अधिकांश रेलों के लिये था। 

(3) सामान्य ऋणों को सुविधा-- अभी तक भारत को निश्चित उद्देश्यों 
के लिये ऋण मिले हैं, जिनका उपयोग केवल उन्हीं कार्यों में हो सकता था जिनके 
लिये वे दिये गये थे । इस तरह ऋण से अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता था । 
अतः भारत ने बैक से सामान्य ऋण देने के लिये प्राथंना की थी, जिनका उपयोग भारत 
अपनी इच्छानुसार कर सके । वेंक ने भारत की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली है । 

(4) भारतके लाभायं ऋरणादाता देशों की बेठकों फा ध्रायोजन - विश्व बैंक 
में भारत को केवल ऋण ही प्रदान नहीं किये हैं वरन्‌ भारत की आवश्यकताओं को 
ऋणदाताओं की बैठक करके उनके सामने रखा है। 

उदाहरण के लिये विश्व बैंक ने “भारत सहायता क्लब! (/भंत परग08 
(०0४०7 णा) की एक बैठक मई 962 में तथा दूसरी बेठक जुलाई 962 में बुलाई 
थी, जिसमें आस्ट्रिया, नीदरलंड, बेल्जियम ओर इटली भी सदस्य. बने । जुलाई की' 
बैठक में नये पुराने दोनों ही सदस्यों ने भारत को पर्याप्त आथिक सहायता देने का 
आशएवासन विया । 962-63 के लिये भारत सहायता क्लब से कुल 070 प्रि० 
डॉलर ऋण मिलेगा, जिसका विवरण इस प्रकार है : - 


मि० डॉलर 
() विश्व बैंक/ अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद 200 
(2) असेरिका 435 
(3) प० जमंनी 39 
(4) यू ० क्े० हि 84 
(5) जापान 55 
(6) कनाडा 33 
(7) फ्रांस 45 
(8) आस्ट्रिया 5 
(9) बेल्जियम 0 
(]0) नीदरलैंड ॥ ॥। 
'(॥)इठली 53 


पढछ 


अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान 4] 


(7) श्क्नीकल सहायता (॥९लागंट्व 85५७५७॥७॥९०९) : 

विश्व बेंक ने भारत को केवल वित्तीय राहायता ही प्रदान नहीं की वरन्‌ 
महत्वपूर्ण टैक्नीकल सहायता भी दी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 

() टैकब्नीकल परामर्श देना--भारत की विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में 
उसे विश्व बैंक से टैनीकल परामर्श मिलता रहा है । इस परामर्श के प्रकाश में भारत 
अंपनी योजनाओं में आवश्यक॑ परिवर्तन कर सका है । 

(2) सर्वे दल भेजना--विश्व बैंक ने देश के विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन 
करने के लिये तथा विभिन्न प्रोजेक्टों के फील्ड सर्वे के लिये कई दल भेजे हैं :-- 
() नवम्बर ५5] में बैंक से एक मिशन भारत में देश के विकास बी प्रगति का 
निरीक्षण करने आया । (॥) सन्‌ 952 में बैंक के प्रेसीडेन्ट भारत में आये तथा 
उनके बाद बैंक के अन्य अधिकारियों का भी आगमन हुआ । (॥) फरवरी ॥954 में 
प्राइवेट उद्योगों के विकास एवं आधुनिकीकरण का वित्त प्रबन्धन करने के हेतु एक 
प्राइवेट स्वामित्व संचालन वाला निगम भारत में स्थापित करने की संभावनाओं का 
पता लगाने के लिये एक मिशन आया । (५) भारत की प्रार्थना पर प्रथम पंचवर्षीय 
योजना की प्रगति का परीक्षण करने तथा द्वितीय योजना का अध्ययन करके परामर्श 
देने के हेतु एक मिशन अप्रैल 956 में भी आया । (५) बैंक ने दिल्ली में एक स्थायी 
प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिया है जो सरकार के साथ देश की विकास योजनाओं के 
सम्बन्ध में घनिष्ट सम्पर्क रखता है । 

(7) पाकिस्तान के साथ विवाद में मध्यस्थता : 

विश्व बैंक ने भारत को एक अन्य तरीके से भी आर्थिक विकास में सहायता 
पहुँचाई है । पाकिस्तान और हमारे विवाद में मध्यस्थता करना, जिसके फलस्वरूप 
960 में बहुत पुराना नहर पानी विवाद सुलभ गया । 
प्रलोचनायें : 

भारत को विश्व बैंक से जो सहायता प्राप्त हुई हैं उनके सम्बन्ध में कुछ 
आलोचनाएं भी हुई हैं जो कि इस प्रकार हैं :-- 

(॥) बेंक के ऋणा प्राय: निश्चिचत उद्देदय की पूर्ति के लिये होते हैं--जिससे 
उनका अधिक लाभ नहीं उठाया जा सका है अब आशा है कि भारत को आस्ट्रेलिया 
की भांति सामान्य ऋण भी मिलने लगेंगे । 

(2) ब्याज की दर बहुत ऊँची है-विश्व के बैक ने भारत से 2:5% से 
5"78%, तक व्याज लिया है। भारत जैसे निर्धन व अविकसित देश के लिये इतनी 
अधिक व्याज-दर भार स्वरूप है । अतः बैंक को अपनी नीति में कुछ उदारता बरतनी 
चाहिये अन्यथा भारत व अन्य अविकसित एशियाई देशों को सस्ती दर पर पूंजी 
प्राप्त करने के लिये अन्य साधन ढूंढ़ने होंगे । 
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(3) भारत को बेक से बहुत कम ऋणा मिला है-यद्यपि अन्य देशों की 
तुलना में भारत को सबसे अधिक ऋण मिला है तथापि उसकी आवश्यकता को देखते 
हुये यह बहुत कम है । वस्तव में भारत को बैंक पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये 
वरन्‌ अपने देश में ही वैयक्तिक पूंजी को निकालने के साधन ढूंढ़ने चाहियें । 

इन प्रालोचनाश्रों के होते हुए मी भारत को विद्वव बेंक से जो सहायता 
मिली है, उसके लिये हमें बंक का क्‌तज्ञ होना हो पड़ेगा । यह विह्वव संस्था भारत के 
लिए भ्रत्यथधिक लामप्रद सिद्ध हो रही है। मारत के विकास कार्यक्रमों की सफलता 
फा बहुत कुछ श्रेय विद्व बंक को हो है । 


अध्याय 4 


ऋन्तर्राद्रीय व्यापारिक नीति 
(0 एाराप&77070355&, 77७&79४5 ए?ए0८५) 
छ४४४४९४७८७०:७८०४०७:७४७:०८:०८७४७ ९:०८७८:७४७८०८८१०११६४२७०१४९2टच्खटडटट> «७७७७७ 


शन 0. 36. छफ्राय ब्रार पार सांर बहणाशा(5. बतेषश्ञाट्टव 0 शिचछफा ए 
॥९९ (ते ? फडबाओंओरए पीला ढांत्योीए 70 तह वश ० 
77006॥7 ९९०॥०॥7० [#002॥. 





स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तक श्रौर श्राधुनिक 
विचारधारा के प्रकाश में इनकी परीक्षा 


“स्वतन्त्र व्यापार नीति' से श्राशय : 

जब विभिन्न देशों के बीच वस्तु या वस्तुओं का विनिमय निर्बाध होता है, तो 
इसे 'स्वतंत्र व्यापार! कहते हैं । एडम स्मिय के शब्दों में “वह व्यापारिक नीति जिसमें 
घरेलू और विदेशी वस्तुओं में कोई अन्तर नहीं समझा जाता है और न किसी को 
विशेष अधिकार दिये जाते हैं, 'स्वतन्त्र व्यापार नीति” कहलाती है ।” इसका यह आर्थ 
नहीं है कि स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था में वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाता वरन्‌ 
जो भी कर लगता है वह आय की दृष्टि से लगाया जाता है--संरक्षण के लिये नहीं । 

सन्‌ 776 में एडम स्मिथ की पुस्तक “५/०७।८॥ ० ]५०७४०॥७' के प्रकाशन 
ने संरक्षणवाद (?70(6०४०7४४७॥) पर एक प्रवल आक्रमण किया । तब से राष्ट्रीय 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में, 'स्वतन्त्र व्यापार! (७० [7500०) के पक्ष में जनमत 
प्रवल हो गया, ओर इज्जूलैंड के नेतृत्व में, जिसे स्पष्टतः विस्तृत अन्तर्राट्रीय व्यापार से 
बहुत लाभ था, व्यापारिक प्रतिबिम्ब हटाये जाने लगे । लेकिन स्वतन्त्र व्यापार की 
लोकप्रियता कभी भी पूर्ण नहीं हो सकी । सर्वसाधारण के मन में स्वर्ण के लिये बड़ी 
श्रद्धा थी तथा विदेशी आयातों से देश के मजदूरों के वेकार होने का डर भी समाया 
हुआ था । अत: बीसवीं शताब्दी की अस्थिर राष्ट्रीयता के अन्तर्गत आयात-करों में तेजी 
से वृद्धि हुई । सन्‌ 930 की विद्वव्यापी मंदी में तो विदेशी व्यापार पर अनेक प्रति- 
बन्धों की एक बाढ़ सी आगई । इन प्रतिवन्धों के द्वारा गरहू-दशा के सुधरने की आशा 
की जाती थी, चाहे अन्य देशों को इनसे नुकसान पहुँचे । 

परन्तु मन्‍्दी की समाप्ति पर यह यह अनुभव किया गया कि सब्‌ 920 के 
प्रतिबन्धवाद (२८४।४४८॥०7757)) के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बाधा पड़ी 
है जबकि किसी राष्ट्र को उससे कुछ विशेष लाभ न हुआ । अतः द्वितीय महायुद्ध के 
बाद अनेक राष्ट्रों ने ऐसे उपाय खोजने आखम कर हि हैँ, जिनके आड़ ७ राष्ट्रीय (अर्थ- 
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व्यवस्थाओं को खतरे में डाले बिना ही, अन्तर्राष्टीय 
सम्भव हो जाय । इस खोज के परिणामस्वरूप आजकल नवीन दृष्टिकोण उदय हो रहे 
हैं तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीय विनिमय के प्राचीन स्वतन्त्र और बहुपक्षीय स्वरूप की ओर 
लौटने के लिये एक संगठित प्रयास किया जा रहा है । 

स्व॒तन्त्र व्यापार के पक्ष में तक 

(#2णाशाए5 70 7ण7९९ ॥7906) 


(0) स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में मुख्य तर्क सामाजिक उत्पत्ति फा अधिकतम होना : 

तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की चर्चा करते हुए हमने यह दिखाया थी कि 
वस्तुओं के हस्तक्षेप रहित अस्तर्राप्ट्रीय व्यापार में सभी भाग लेने वाले देशों की 
वास्तविक आय बढ़ जाती है। प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य-यंत्र (006 ८०लणा३- 
॥डआ) अपने आप ही एक ऐसी व्यदस्था कर देता है क्रि प्रत्येक देश उन वस्तुओं के 
उत्पादन में विशिष्टीकरण करे, जिनके लिए वह तुलनात्गक रूप से अधिक उपयुक्त है 
और, उन वस्तुओं का आयात बारे, जिन्हें वह स्वयं उत्पादन करने की अपेक्षा अधिक 
सस्ता प्राप्त कर सकता है । 

अनेक द्शाओं में यह बात स्पष्ट है कि वस्तुओं का उत्पादन अन्तर्राप्ट्रीय श्रम- 
विभाजन द्वारा बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। अनगिनती कच्चे मालों (जैसे-- 
कोयला, लोहा, अन्य धातु तथा कपास, जूट आदि) का उत्पांदन विश्व के कुछ ही 
भागों में सम्भव है । जो देश ऐसी बस्तुयें उत्पन्न नहीं कर सकते, उन्हें या तो इनको 
विनिमय द्वारा प्राप्त करना होगा, अथवा इनके बिना ही काम चलाना होगा, जंवकि 
वास्तव में ये वस्तुयें एक आधुनिक जीवन-स्तर के लिये अनिवार्य बनी हुई हैं। यही 
बात, कुछ कम सीमा तक, उन वस्तुओं के विनिमय के बारे में भी सत्य हैं, जोकि 
सभी देशों में उत्पन्न की जा सकती हैं । 

यही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन से भी सम्बन्धित देशों को केवल इस 
मान्यता के अन्तर्गत ही लाभ नहीं होता कि देशों के बीच उत्पत्ति के साधन (विशेष॑तः 
श्रम) गंतिशील हैं, वरनू तब भी लाभ होता है जबकि श्रम (जैसा कि वास्त॑विंक संसार 
में देखा जाता है) राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर नहीं जाने पाता । थदिं कोई अस्तु 
ऐसे मूल्य पर आयात की जाती है, जिससे स्वदेश का उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं फर 
सकता, और फलतः वह समाप्त होने या आकार में घटने के लिये बाध्य हो जाते 
हैं, तो उत्पत्ति के साधन उत्पादन की अन्य शाखाओं में चले जायेंगे, जहाँ वे अब 
अधिक उत्पन्न कर सकते हैं और इसलिये अधिक दर से पुरस्कार प्राप्त ऋर सकते हैं। 
अंतः जब कभी आधिक शक्तियों के स्वतन्त्र आचरण पर प्रतिबन्‍न्ध लगा कर (जैसे 
टैरिफ के द्वारा उत्पत्ति के साधन एंक ऐसे रोजगार में बलात्‌ रोक लिये जाते हैं, 
जिसमें उनकी सीमान्त उत्पादकता कम है, तो इससे सामाजिक उत्पत्ति (50लंथ 
ए।00००४ को हानि ही पहुँचती हैं । 
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यही मुख्य तक है जो कि स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में दिया जाता है। केवल 
इस आधार पर ही (तथा इस मान्यता के अन्तर्गत ही) कि वांछनीय उद्देश्य सामाजिक 
उत्पत्ति को अविकतम करता है, एक उदार व्यापार नीति को वैज्ञानिक रूप से उचित 
ठहराया जा सकता है, यद्यपि राजनैतिक प्रचार की हृष्टि से अन्य तर्क भी दिये जा 
सकते है ।”7 
() स्व॒तन्त्र व्यापार के पक्ष में अ्रन्य तक : 

सामाजिक उत्पत्ति अधिकतम होने के तर्क के अतिरिक्त निम्न तर्क भी स्वतन्त्र 
व्यापार के पक्ष में दिये जाते हैं :-- 

() श्रायात-वस्तुश्रों के मुल्य में कमी--स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में सबसे 
आकर्षक तर्क यह है कि स्वतन्त्र आयात के कारण आयात की हुई वस्तुएँ कम मूल्य 
पर मिल सकती हैं। जिस सीमा तक इनके मूल्य में कमी होती है वह उस लाभ का 
सूचक है जो कि अर्थ-व्यवस्था को अन्तर्राष्टीय व्यापार से होता है। चूंकि प्रत्येक 
व्यक्ति एक उपभोक्ता है और इस नाते मूल्यों में कमी होना पसन्द करता है, इसलिये 
यह तक प्रचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । 

किन्तु यह तो एक ही पहलु है । दूसरा पहलू यह है कि इस तर्क को 'स्वतन्त्र 
व्यापार! के विरुद्ध भी स्तैमाल किया जा सकता है । कहा जाता है कि स्वतन्त्र व्यापार 
में केवल उपभोक्ताओं के हितों का ही ध्यान रखा गया है और रोजगार के 
प्रएन तथा उत्पादकों के हितों को भुला दिया गया है। निस्संदेह इसके उत्तर में 
स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक यह कह सकते हैं कि स्वतन्त्र व्यापार से न केवल मूल्य 
वरन्‌ अर्थ-व्यवस्था के अन्य भागों को उत्पत्ति के साधनों का बहिर्गमन होने लगेगा, 
जहां वे अधिक पुरष्कार कमा सकते हैं । 

(2) एकाघिकारों की स्थापना पर रोक-स्वतन्त्र आयात ओऔर निर्यात से 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले, सभी देश लाभान्वित होते हैं. क्योंकि इनके 
कारण खतरनाक एकाधिकारों की स्थापना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो 
जाती है। 

एकाधिकारों के निर्माण से अर्थ-व्यवस्था को तीन प्रकार से हानि १हुंचती है-- 

(अ) स्वतन्त्र व्यापार के अन्तगंत प्रत्येक देश द्वारा कुछ वस्तुओं के उत्पादन 

में विशिष्टीकरण होने से उत्पत्ति इकाई को अनुकूलतम आकार प्राप्त 


. “079 णफुणा (5 98७5, 490, ० ०005७, ७0७7 (6 355फ00फ007 एव 
(86 06५॥7९6 ९॥0 ३5 प6 छाक्ताग5इववग ती पीट 50०॑ंबा फा०्वपढ €बा 8 
छछएलाबा 80० एगांए# 0७6 इलंगाधव्था५ ०५४०० 4॥008॥ 40 89 ७९ 
घाव ठि उल्ब्र5णा5. ० एुगांपव्ग फ़ा०्फ़ुबडबा१त4 ०धाल्ा धाहुणा&5 8० 
ए]480९० 70० ॥ 6 णिल्ट्टा०णा0.77 

(फब9लाल : 7॥6 7॥6073' रण ्ाशिगरबांगाद 77०4०, >. 222,) 


3, 4.--0. 


46 


हो जाता है और इससे सव क्षेत्रों में लागतें कम हो जाती हैं । किन्तु 
व्यापार की स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्ध लगने से ये लाभ नहीं होने पाते । 

(ब) प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप बनने वाले एकाधिकारों की उत्पादित 
वस्तुओं के मूल्य उनकी उत्पादन-लागत से भी अधिक बढ़ जायेंगे (जब 
कि सीमित बाजार के कारण सीमित मात्रा में उत्पत्ति करने से मूल्य 
पहिले से ही अधिक थे) । एवं, 

(स) अनुभव यह बताता है कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर प्रतिबन्ध लगने से 
व्यवस्था में अकुशलता आ जाती है (जबकि विदेशी प्रतियोगिता के भय 
से स्वदेशी उत्पादक अधिक चेतन्य रहते हैं) । 

फिर भी, यह स्वीकार करना होगा कि स्वतन्त्र व्यापार एकाधिकारों के 
निर्माण के विरुद्ध एक पूर्ण बचाव नहीं है अर्थात स्वतन्त्र व्यापार के अन्तगंत भी 
अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार उदय हो सकते हैं । इन स्थानीय एकाघिकारों का अस्तित्व, 
टैरिफ के अभाव में, यातायात व्ययों पर निर्भर होता है क्योंकि यातायात व्यय का 
प्रभाव भी टैरिफों के ही समान है। जिन उत्पादन-शाखाओं में उपज को बहुत अधिक 
व्यय पर ही यातायात किया जा सकता है उनमें कम उत्पादन लागतों (जो कि 
उत्पादन इकाई का आधार बड़ा होने के कारण सम्भव है) का प्रभाव एक विशाल 
क्षेत्र में अधिक उत्पत्ति के विषणन की बढ़ी हुई लागतों के कुप्रभाव द्वारा समाप्त हो 
जाता है। ऐसी दशा में "एक मूल्य” वाला कोई “एक बाजार' न होगा वरन्‌ कई 
एकाधिकारी जिले (|४०॥०००।५ 7)800$) बन जायंगे, जिनमें पृथक्‌-पृथक्‌ एका- 
घिकार मूल्य प्रचलित होंगे और इन मूल्यों का अन्तर यातायात व्यय के बराबर 
होगा । यदि उत्पादन जिलों को पृथक्‌ करते हुए कोई प्रशुल्क दीवार (॥27ग ४४७॥)) 
खड़ी कर दी जाय, तो इससे उत्पादन-इकाइयों की (यातायात व्यय की परिस्थिति 
पर आधारित) विवेकधूर्ण व्यवस्था भंग हो जायेगी और एकाधिकारियों की शक्ति पहले 
से भी अधिक मजबूत हो जायेगी, क्‍योंकि पहले तो दो एकाधिकारी किसी क्षेत्र में 
प्रतिस्पर्धा करते थे किन्तु अब वे प्रशुल्क दीवार द्वारा एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाते 
हैं, जिससे अपने-अपने क्षेत्र में (जो कि प्रशुल्क दीवार द्वारा रक्षित है) वे अधिक 
मनमानी कर सकते हैं । 

(3) विश्व के सभी देशों के श्राथिक हितों को रक्षा--स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था 
विश्व के सभी देशों के आथिक हितों की रक्षा करती है। अन्तर-युद्धएालीन अवधि 
में कच्चे माल की समस्या ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया और अनेक देश (जैसे-- 
इटली, जर्मनी और जापान) कच्चे माल के अभाव से पीड़ित थे। इन देशों को 
“अभाव ग्रस्त” (99५९८-४०५$) और अन्य देशों को “सम्पन्न (७४९५) देश कहा जाने 
लगा था । इस बुरी स्थिति का कारण यह था कि मन्दी काल में स्व॒तन्त्र व्यापार 
का स्वरूप बहुत बिगड़ गया और उनका स्थान अनेक द्विपक्षीय व्यापार समभौतों ने 
ग्रहण कर लिया | इससे सम्पूर्ण विश्व-व्यापार का प्रतिरूप (?४(५॥) ही बदल 
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गया। यही कारण था कि जमंनी, इटली व अन्य “अभाव ग्रस्त” देशों ने उपनिवेज्ञों 
के पुनवितरण की मांग की थी। जापान ने तो चीत पर हमला करके मन्चूरिया को 
अपने अधिकार में ले लिया क्योंकि वह कच्चे माल का स्रोत था । 

(4) देनदार देझ्नों को भुगतान में सुविधा-स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत 
वस्तुओं के आवागमन (अर्थात्‌ देनदार देशों से निर्यात और लेनदार देशों की आयात) 
द्वारा देनदार देशों से लेनदार देशों को भुगतानों का ट्रान्सफर होने में बड़ी सुविधा 
हो जाती है । 

(5) स्वर्णमान की व्यवस्था के श्रनुकूल-- इसके अतिरिक्त, स्वतन्त्र व्यापार 
स्वर्णभान की व्यवस्था से भी संगति रखता है। किसी भी असन्‍्तर्राष््रीय मान की 
सफलता करैन्सियों के स्वतन्त्र क्रय-विक्रय (अर्थात्‌ करैन्सियों की बहुमुखी परिवर्तन- 
शीलता) पर निर्भर होती है । किन्तु स्व॒तन्त्र व्यापार के अभाव में करे सियों की बहुमुखी 
परिवतंनशीलता कदापि संभव नहीं है । राष्ट्रीय करैन्सियों की वहुमुखी परिवर्तंनशीलता 
अनिवार्य रूप से स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली से ही सम्बद्ध है। यही कारण था कि, 
मन्दी काल में स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली भंग होने पर स्त्रणमान तत्काल ही हूट गया 
था| अतः आधुनिक विश्व में एक अन्तर्राष्ट्रीय मान की स्थापना को सम्भव बनाने के 
लिए स्वतन्त्र व्यापार पर लौटना आवश्यक समभा जाता है । 

(६) सभी वेजश्ञों के लिए कच्चे माल के स्रोत तक पहुँच (8००९५5) की 
सुविधा--स्वतन्त्र व्यापार किसी देश के विरुद्ध या उनके पक्ष में भेदभाव (]98ठ०गं- 
79007) नहीं होने देता, और इस प्रकार, विश्व के सभी देशों को कच्चे माल के 
स्रोतों तक पहुँचने का अवसर प्राप्त करता है। मन्दी काल में, जिन देशों में कच्चे 
माल का अभाव था ( जैसे, जमंनी और इटली) उन्होंने कई आथिक सम्मेलनों के 
सामने व्यापारिक भेदभाव के प्रति विरोध प्रदर्शित किया था तथा यह माँग की थी 
कि विश्व के कच्चे मालों तक उनकी भी पहुँच होनी चाहिये। इस प्रकार स्वतन्त्र 
व्यापारिक प्रणाली के अन्तगंत प्रायमरी उपज; (विशेषत: उष्ण कटिबन्धीय उपज) की 
पृ्ति के ज्लोतों पर कुछ देशों का ही प्रभुत्व नहीं रहता वरन्‌ बहुमुखी व्यापार-प्रतिक्रिया 
के द्वारा ये वस्तुएं उन देशों को भी सुलभ हो जाती हैं जो कि कच्चे माल की पूर्ति के 
लिये विदेशी स्रोतों पर निर्भर हैं । 

उपरोक्त तकों के आधार पर अयंणशास्त्रियों द्वारा यह कहा जाता है कि देशों 
के | व्यापार को खुली छूट होनी चाहिये तथा सरकार का उस पर कोई हस्तक्षेप 
नहो। 
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प्रन्य देशों द्वारा स्वतन्त्र व्यापार श्रपनाये जाने का तर्क :-- 
प्रतिष्ठित श्रर्थशास्त्रियों (0859०७] 22007077545) (जो कि स्वतन्‍्त्र व्यापार 
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के कट्टर समर्थक थे) का यह कहना था कि व्यावार के मामलों में एक देश को "मुक्त 
द्वार की नीति (0०)] 00०० 7०/८४) इसलिए भी अपनानी चाहिये, क्योंकि विश्व 
के अन्य देश भी उस नीति को अपनाये हुए हैं | यदि एक देश शेष विश्व के विरुद्ध 
प्रतिबन्ध नीति (र८5७०४०५ ए०॥०५७) अपनाता है, तो कुछ समय के बाद उस 
देश की प्रतिवन्ध-नीति अन्य देशों को भी वैसी ही नीति अपनाने के लिये विवश कर 
देगी, जिससे धीरे-धीरे सभी देशों में प्रणुल्क वाधाएँ बढ़ जायेंगी। ऐसी परिस्थितियों 
में विश्व के विभिन्न देणों में प्रसाधनों के अनाथिक प्रयोग एवं वितरण को बढ़ाबा 
मिलेगा, और फिर “अधिकतम शोपण' या “न्यूनतम अपव्यय' के सिद्धान्त का 
उल्लंघन होने लगेगा । 
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श्रध॑ विकसित देश एवं स्वतन्त्र व्यापार 


पिछले प्रश्नोत्त र में आधुनिक विश्व के लिए स्वतन्त्र व्यापार की उपयोगिता 
पर प्रकाश डाला गया है । अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्‍या स्वतन्‍्त्र 
व्यापार की नीति अर्ध विकसित देशों के लिये भी उपयोगी है ? इस सम्बन्ध में कीन्स 
(६०५॥०५५) की जनरल थ्योरी एक नये ढंग से प्रकाश डालती है और यही बताती है 
कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों के लिये स्वतन्त्र व्यापार की अपेक्षा संरक्षण की 
नीति को अपनाना ही अधिक उचित है। 
पूरएं रोजगार वाली भ्रर्थव्यवस्था के लिये स्वतन्त्र व्यापार लाभवायक है : 

जब यह मान लिया जाता है कि अर्थंब्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त 
हो चुका है, केवल तब ही यह कह सकते हैं कि यदि कोई देश विदेशों से सस्ती 
वस्तुएँ खरीदे जिन्हें वह अपने यहाँ महंगा बनाता है, तो उसे लाभ होगा। पूर्ण 
रोजगार की (मानी हुई) दशा के अन्तगंत स्वतन्त्र व्यापार से वास्तविक मजदूरियाँ 
अधिकतम हो सकेंगी, क्योंकि, आमदनियाँ उत्पादकता के अनुपात में होती हैं और 
उत्पादकता तब अधिकतम होती है जब कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं को ही उत्पन्न 
करें, जिनमें उन्हें तुलनात्मक लाभ हैं और इन वस्तुओं के आधिक्य का अन्य 
देशों की उन वस्तुओं से विनिमय करें, जिनमें उन्हें तुलनात्मक लाभ है। जब पूर्ण 
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एवं निरन्तर (ए॥ & (०7४0७०७$) रोजगार उपलब्ध है, तो निम्सन्देट स्वतन्त्र- 
व्यापार के ओऔचित्य पर सन्देह का कोई कारण नहीं है। पूर्ण रोजगार के अन्तर्गत 
वास्तविक राष्ट्रीय आय तब ही अधिकतग हो सकती है जब कि अन्तर्राष्टीय व्यापार 
के द्वारा प्रति इक्राई उत्पादन लागत जाय । स्पष्टत: यदि ऐसी परि- 
स्थितियों में संरक्षण अपनाया गया तो वह पर से उपयोग क़िये जा रहे प्रसा- 
घनों को अधिक कुशल उत्पादन-शाखाओं से कम कुशल उत्पादन शाखाओं में मोड़ 
देगा, और इस प्रकार, वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी ला देगा। लेकिन, जैसा 
कि हम पहले बता चुके हैं, इस तर्क का सम्पूर्ण महत्वपूर्ण रोजगार सम्बन्धी एक 
अवास्तविक मान्यता पर निर्भर है । 
श्रपूर्ण रोजगार वालो श्रर्थव्यवस्था के लिये संरक्षण की नीति उचित है : 

यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था अभी पूर्ण रोजगार के स्तर तक नहीं पहुँची है, 
तो क्‍या होगा ? तब क्‍या एक अविकमित अथवा अर्ध-विकसित देश द्वारा अपनाई गई 
प्रतिबन्धात्मक नीति शुद्ध उत्पत्ति को हानि पहुँचावेगी ? इसका स्पष्ट उत्तर है “नहीं! । 
स्वतंत्र व्यापार सम्बन्धी प्रतिष्ठित त्क॑तव ही सही है जब कि प्रसाघनों का पूर्ण 
नियोजन हो रहा है लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें विशाल मात्रा में 
प्रसाधन निष्क्रिय पड़े हुए हैं, उक्त तर्क कदापि सही नहीं है । क्‍योंकि, यदि पहले से 
ही कुछ साधन वेकार (ए7९८४90/००) हैं और संरक्षण इन साधनों के लाभप्रद 
नियोजन (&7770977९70) का मार्ग प्रशस्त कर देता है, तो स्वतन्त्र व्यापार की 
नीति का परित्याग करने से समाज की कुल शुद्ध उत्पत्ति ([003 ४८४ ?7090०७ में 
कोई कमी नहीं आवेगी । जब किसी देश में उत्पादन के साधन बेकार हैं, तो संरक्षण 
के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय स्वतन्त्र व्यापार की अपेक्षा अधिक होगी, क्‍योंकि संरक्षण 
के कारण प्रभावपूर्ण माँग (5९०४४० [9077970) का स्तर ऊँचा होने से रोजगार 
के स्तर में वृद्धि हो जाती है । वेकारी के अपव्यय (५/३5८८५ ० ए्णाए/0॥॥०५) 
प्रसाधनों के अपूर्ण विभाजन के अपब्ययों (५१४०४०४ ० ए००7 बा6ट्वएंता 7 
7२८५०७॥०९७) से अधिक हो सकते हैं। अतः बड़े पैमाने पर फैजी हुई बेकारी की 
अविधियों में संरक्षरण से वास्तविक आय में वृद्धि की जा सकती है । जिस सीमा तक 
वेकार पड़े हुए साधनों को काम मिलने लगता है उस सीमा तक कुल रोजगार की 
मात्रा में वृद्धि हो जाती है । 

इस प्रकार, स्वतन्त्र व्यापार को उचित बताने वाले तथा संरक्षछात्म रू 
प्रशुल्कों की उचित बताने वाले सिद्धान्तों में कोई श्रसंगति (00रञ्न॑॥०ा९०३) 
नहीं है। वोनों ही रोजगार फो बढ़ाकर राष्ट्रीय कल्याण में तथां वास्तविक 
राष्ट्रीप श्राय में वृद्धि करते हैं । किन्तु प्रत्येक श्रपती-प्रपनी मान्यताओ्रों के श्रन्तर्गत 
ही सत्य होता है, श्रौर इन मान्यताश्रों के बीच भ्रसंगति श्रवश्यक है अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
व्यापार का तर्क पूर्ण रोजगार को उपलब्धता पर श्राघारित है जब फि संरक्षण 
को तर्क श्रपूर्णा रोजगार की उपलब्धता पर । 
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भ्रथ॑व्यवस्था में, जो कि साम्यावस्था में नहीं है श्रोर न होने की प्रगति में है : 

मैक्समिलन कमेटी रिपोर्ट (930) के एक परिशिष्ट में लाई कीन्‍्स ने 
यह दिखाया था कि अर्थव्यवस्था में, जो कि साम्यावस्था में नहीं है तथा न साम्या- 
वस्था को प्राप्त करने की प्रगति में है, जिससे उसके विशाल मानवीय एवं भौतिक 
साधन निष्क्रिय पड़े हुए हैं, संरक्षण (न कि स्वतन्त्र व्यापार) मानवीय एवं भोतिक 
दोनों ही प्रकार के साधनों को पूर्ण रोजगार दिलाने में सहायक होगा । बड़े पैमाने 
पर वेकारी की उपस्थिति अर्थव्यवस्था के लिये स्वतन्त्र व्यापार का तक॑ उलट देती 
है । लार्ड कीन्स का यह तक, जो उन्होंने ब्रिटिश अर्थ व्यवस्था के लिये मन्दी काल 
में संरक्षण का समर्थन करते हुए दिया था, अधं-विकसित देशों को भी पूर्ण हढ़ता के 
साथ लागू होता है । 

इस प्रकार, स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष का तक॑ एशिया दक्षिणी अमेरिका के 
अर्ध-विकसित देशों में संरक्षण अपनाने के तर्क के साथ पूर्ण संगति (0०॥भ्रं॥था०9) 
रखता है | यदि पूर्ण रोजगार की अर्थ व्यवस्था वाले देश (जैसे, ग्रेट ब्रिटेन या 
अमेरिका) स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनालें और यदि कहा जाय कि चूंकि इन 
देशों ने स्वतन्त्र व्यापार को अपना लिया है, इसलिये अन्य देशों को भी (जैसे-एशियाई 
देशों को, जहाँ कि प्रचुर मात्रा में प्रसाधन अशोषित (एाथ्गा9०५००१) पड़े हैं, 
स्वतंत्र व्यापार की नीति अपना लेनी चाहिये, तो ऊपर से बहुत ठोस और विश्वास- 
वर्धक जंचते हुए भी यह तक वध (४७॥०) नहीं कहा जा सकता। वास्तव में किसी 
देश द्वारा स्वतंत्र-व्यापार नीति को अपनाने के तर्क की वैधता अन्य देशों द्वारा सही 
नीति अपनाये जाने पर निर्भर नहीं होती ओर स्वतंत्र व्यापार तथा संरक्षण की 
नीतियों में कोई असंगति या विरोध नहीं है। कारण, ये दोनों भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के 
लिये उपयुक्त हैं । 
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संरक्षण से झ्राशय : 
संरक्षण का तात्पर्य उस सरकारी नीति से है, जिसके अन्तगंत विदेशी 
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प्रतिस्पर्धा से ग्रह-उद्योगों की रक्षा के लिए सरकार टैरिफों (प्रशुल्क) के रूप में विदेशी 
व्यापार पर रोक लगाती है | इस नीति का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकन राजनीतिज्ञ 
एवं अर्थशास्त्री एलेक्जेण्डर मिल्टन ने क्रिया था । बाद में करे और फ्रडरिक 
लिस्ट ने इस पर बहुत वल दिया । १६ वीं शताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार का बोलबवाला 
रहा । लेकिन प्रथम महायुद्ध के वाद लगभग प्रत्येक देश ने इसे न्यूतनाधिक अवश्य 
अपनाया है । यहाँ तक कि स्वतन्त्र व्यापार के प्रवल समर्थक अमेरिका भी इससे अछूता 
नहीं रह सका है । 

यहाँ एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए। संरक्षण के अन्तगंत व्यापार के 
स्वाभाविक प्रवाह पर कृत्रिम प्रतिवन्‍न्ध लगाये जाते हैं। ये प्रतिबन्ध आंशिक या पूर्ण 
हो सकते हैं तथा इसका उद्ं श्य भी विशुद्ध आथिक या राजनैतिक हो सकता है । 
प्रत्येक नीति जिसके कारण विदेशी व्यापार की स्वाभाविक गति में बाघा पड़े (चाहे 
इसका उदं श्य आर्थिक हो या अनाथिक) संरक्षण के अन्तगंत ही मानी जायेगी । 
स्वतन्त्र व्यापार का श्राधार है कि एक निर्विवाद तर्क जब कि संरक्षण का श्राधार हैं 

विशेष परिस्थितियाँ : 

स्वतन्त्र व्यापार के लिए दिये गये तर्क स्पष्ट हैं। लेकिन संरक्षण या टरिफ 
के पक्ष में दिये गये तकों के बारे में ऐसी बात नहीं है। एक श्रोर तो ये तर्क परस्पर 
श्रसंगति रखने वाले हैं श्रोर विभिन्न दृष्टिकोरों से प्रस्तुत क्षिये गये हैं, दूसरी श्रोर, 
यदि इनमें से किसी तर्क को स्थ्रीकार कर लिया जाय, तो फिर उसे लागू करना 
कठिन है । जिस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार का एक व्यापक सूत्र यह है कि श्रान्तरिफ 
एवं बाह्य व्यापार में कोई भेदभाव नहीं होता चाहिये, उस प्रकार का कोई व्यापक 
सुत्र टेरिफ के सम्बन्ध में नहीं पाया जाता । “टेरिफ आ्थिक रूप से लाभदायक होते 
हैं'', यह सूत्र सीमित है, व्यापक नहीं, क्योंकि इसके साथ-साथ उल्लेख करना आव- 
दइयक है कि वह किन परिस्थितियों में लाभदायक हो सकता है। अतः संरक्षण के 
विभिन्न तर्कों के विवेचन की सुविधा के लिए उन्हें उपयुक्त वर्गों में वाँटना आवश्यक 
है । इस सम्बन्ध में हमें यह याद रखना चाहिए कि संरक्षण सम्बन्धी कुछ तर्क 
वैज्ञानिक नहीं हैं और थोड़े से वाक्‍्यों में गलत प्रमाणित किए जा सकते हैं; किन्तु 
व्यवहार में, पालियामेंट में निहित स्वार्थ रखने वाले पक्षों के आपसी विवेचन में 
तथा प्रेस प्रोपेगेण्डा में उनका सवसे अधिक प्रभाव देखा जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में 
हम अपना विवेचन इन तर्कों के वेज्ञानिक पहलू तक ही सीमित रखेंगे | टैरिफ की 
वांछनीयता पर आ्थिक अथवा अनाथर्थिक इृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। 

(0) टरिफ के लिए श्रनाथिक तर्क 
(एरणा छटजाणाणऑरट 878ए0९0(5) 

अना्थिक दृष्टिकोण से जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है, टैरिफ का समर्थन 

करते हुए निम्न तर्क दिये गये हैं :-- 


]52 


(१) राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क श्रयवा प्रात्म-निर्भ रता का तर्क : 

राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि प्रत्येक देश को अन्य 
देशों पर अत्यधिक आत्म-निर्भरता से बचना चाहिए । यदि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभा- 
जन को पूर्ण रूप से अपनाया गया, तो इससे अत्यधिक विशिष्टीकरण हो जायगा । 
संकट के समयों में अत्यधिक विशिष्टीकृत देश अल्वकाल के लिए भी उन वस्तुओं के 
उत्पादन की स्वयं व्यवस्था न कर सकेगा, जो कि वह पहले आयात करता रहा था । 
अतः विश्व-अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक निर्भरता रोकनी चाहिये, चाहे ऐसा करने से 
आशिक हानि ही क्‍यों न उठानी पड़े । यह तर्क विशेषतः कृषि-सम्बन्धी करों अथवा 
लौह एवं इस्पात जैसे औद्योगिक उत्पादनों पर (जिनकी लड़ाई में आवश्यकता पड़ती 
है) करों के पक्ष में दिया जाता है । 
(2) राष्ट्र के विशेष गुरणों को सुरक्षित रखने का तक : 

यदि अन्य देशों के साथ अत्यन्त निकट का सम्पर्क रखा गया, तो राष्ट्र के 
विशेष गुण अथवा आचार-विचार असुरक्षित हो जायेंगे । अतः राष्ट्र के विशेष गुणों 
को सुरक्षित रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना 
चाहिये । 
(3) कुछ ध्यवसायों एवं जनवर्गो' को सुरक्षित रखने का तक॑ : 

कभी-कभी टेरिफ का समर्थन कुछ जन-वर्गों (085305 ० 7०००।४४०॥) एवं 
कुछ व्यवसायों (0००७०४४०॥७) को सुरक्षित रखने के आधार पर भी किया जाता है, 
क्योंकि स्वतंत्र व्यापार के अन्तगंत इनके लुप्त हो जाने का भय है । कुछ जन-वर्गों 
एवं व्यवसायों की सुरक्षा सामाजिक एवं राजनैतिक आघारों पर आवदयक समभी 
जाती है। यह तक प्रायः क्रषि ड्यूटीज के समर्थन में दिया जाता है । यह कहा 
जाता है कि कृषक जनसंख्या समाज का एक वफादार एवं परम्परावादी अंग होता है, 
जो कि जनसंख्या के संतुलन तथा नैतिक एकता के दृष्टिकोण से अनिवाय॑ है। अतः 
मूल्य-यंत्र (00० )४८८०४७॥ञ॥) को इतना स्वतंत्र कदापि नहीं छोड़ना चाहिये कि 
वह इस अंग को हानि पहुँचावे । कृषि वह स्रोत है जहाँ से मानव जाति शारीरिक एवं 
मानसिक बल प्राप्त करती है। 

(7) दरिफ के लिये प्राथिक तर्क (०००८ वैप्टणागाला(5) 

टैरिफ के लिये दिये जाने वाले आथिक तकों का भाव यह है कि टैरिफ 
सामाजिक उत्पत्ति (50०»] ?70000०/ में वृद्धि कर सकते हैं। यह भाव उस भाव 
को काटता है जो कि स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में दिये गये तर्कों से उदय होता है । 
अन्य शब्दों में, टैरिफ के पक्ष स्वतम्त्र व्यापार के विपक्ष में तर्क समभने चाहिये । ये 
तर्क निम्नलिखित हैं :-- 
() रेवेन्यू प्राप्त करने का तक : 

कुछ विद्वानों ने टैरिफ का समर्थन इस आधार पर किया है कि इनसे 
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उद्योगों को संरक्षण मिलने के अतिरिक्त सन्‍कार को रेवेन्यू भी प्राप्त होती है । 
किन्तु इस सम्बन्ध में, जैसा कि हैवरलर ने संकेत फ्रिया है यह याद रखना चाहिये 
कि सरकार को अधिक से अधिक रेवेस्यू दिलाना और स्वदेशी उद्योगों वो अधिक- 
तम संरक्षण प्रदान करना, ये दो उद्दे श्य बहुत सीमा लक परस्पर असंगत ([0००- 
ं59९॥0) हैं । जो ड्यूटी सबसे अधिक संरक्षरण प्रदान करती है वह सरकार को 
कोई रेवेन्यू नहीं दिलाती और जो डुण टी सरकार को जितना अधिक रेवेन्यू प्राप्त 
करती है वह उतना ही कम संरक्षण प्रदान करती है।! संरक्षण की दृष्टि से सबसे 
अधिक ड्यूटी रेवेन्यू की दृष्टि से सबसे कम सफल ड्यू टी होगी । 
(2) संरक्षित उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना (फ्फुणावाएहु हाए छाग्तपलांणा ० 
ए70९९(९१ ॥रगत0५(7९५) : 

कहा जाता है कि टैरिफ के कारण संरक्षित उद्योगों का बहुत विकास हो जाता 
है । साधारण जनता पर इस तक का बहुत प्रभाव पड़ता है । इस तर्क के देने वाले 
जमंनी, और आस्ट्रिया का उदाहरण देते हैं जहाँ क्ृपि-संरक्षण के कारण बहुत 
थोड़े समय में ही क्रपि उत्पादन का इतना काफी विकास हो गया था कि कृषि 
आयातों में बहुत गिरावट आ गई । इस सम्बन्ध में हंगरी का भी उदाहरण दिया 
जाता है । इस कृषक देश ने 0 वर्षों के भीतर ही अपने यहाँ सब प्रकार के उद्योग 
विकसित कर लिये । 

किन्तु, तर्क करने वाले भूल जाते हैं कि यह तो चित्र का केवल एक पहलू 
है । मान भी लें कि उक्त देणों में बढ़ा हुआ उत्पादन केवल संरक्षण के ही कारण 
था, अन्य घटनाओं का उसमें सहयोग न था, तो भी यह प्रमाणित नहीं होता कि 
टेरिफ ने सामाजिक उत्पत्ति में वृद्धि कर दी है। वास्तव में, यहाँ उत्पादन की एक 
शाखा का विकास अन्य शाखाओं के हितों का बलिदान करके हुआ है। जैसे यदि 
आयातों में कमी आती है, तो निर्यात भी आवश्यक रूप से घटते हैं, और यदि संरक्षित 
वस्तुओं के उत्पादकों को अधिक मूल्य प्राप्त होते हैं, तो उपभोक्ताओं को हानि 
होती है वयोकि उन्हें अधिक मूल्य देने पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त, जब उत्पादन की 
एक शाखा विकसित होती है और उत्पादन के अधिक साधन अपनी ओर आकर्षित 
करती है, तो उत्पादन के ये साधन अन्य शाखाओं के लिये अनुपलब्ध हो जाते हैं । देश 
के भुगतान-संतुलन के दोनों पक्षों का विब्लेपण करके यह दिखाया जा सकता है कि 
संरक्षित उद्योग में उत्पादन इतना नहीं बढ़ता, जितना कि अन्य उद्योगों में घट 
जाता है । 


4. “व॒ु़्ा७ 6५ ज्कांगा बीं०व4व5 शाढ क्रक्ंग्राण ० ए/0९९०(०ा 4$ 8 फा०- 
ग्राणरढ गाल शााटा आल05 ॥0 7७ए९०ए७ (० (6 50800,. 03 (6 56 
]979, प€ 7लशलाप८ $व०]0०0 ७7 & 609 शा ७6 (6 शा[28(९7 (6 ॥055 
फ़ाढ ॥स्‍9% ० ॥6 80005 [$ ०ीं, 086 45 (० 5439 पा ]65५5 था तए9 
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(3) गृह बाजार का विकास करना ((९शागा३ शाते फछफुआपाएए 38 #णा6 
897॥९॥) : 

कुछ लोगों का कहना है कि ट॑रिफ की आड़ में ग्ृह-ब्राजार उत्पन्न और 
विकसित किया जा सकता है । उपरोक्त तक के बारे में जो टिप्पणी हमने दी है वह 
इस तक के बारे में भी लागू होती है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गृह-बाजार 
वास्तव में विकसित हो जायेगा, लेकिन साथ ही निर्यात-बाजार भी संकुचित हो 
जाता है, क्योंकि आयात में कमी होने पर निर्यात भी घट जाते हैं। कभी-कभी यह 
भी कहा जाता है कि देश में जब काम के लिए बहुत क्षेत्र हो, तो निर्यात-बाजार 
खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है । निस्संदेह यह सच है कि गृह मांग की पूर्ति 
करने के काम के लिए पर्याप्त से अधिक क्षेत्र उपलब्ध हो जायगा (जबकि आत्मनिर्भ रता 
का मार्ग तय कर लिया गया हो) किन्तु इस कार्य से उत्पत्ति कम होगी। यदि कुछ 
कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के लिए उत्पादन करने के हेतु किया जाता तो उत्पत्ति 
अधिक हो सकती थी । कीन्स ने ग्रह-बाजार के विकास के तक का उत्तर बडे ही 
रोचक शब्दों में दिया है--“संरक्षण के अन्तर्गत लोगों को अधिक काम मिल जायगा, 
लेकिन इसके साथ-साथ कुल मजदूरी घट जायगी ।! हमारे आयात प्राप्तियाँ हैं, 
जबकि निर्यात भुगतान हैं । ऐसी दशा में भला कोई राष्ट्र अपनी प्राप्तियों में कमी 
करके अपनी दशा को सुधारने की आशा कंसे कर सकता है ?” 
(4) क्रय-शक्ति का तक (एणरदाबरनाए ?0छटा #ाए8णाशा) : 

प्राय: कहा जाता है कि यदि कृषि को संरक्षण मिल जाय तो औद्योगिक 
जनसंख्या के लिए यह बड़ी लाभदायक बात होगी, क्योंकि इससे औद्योगिक वस्तुओं के 
उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है । वास्तव में यही त्क॑ उद्योगों की दृष्टि से 
भी दिया जा सकता है उद्योग को संरक्षण भिलने से कृषि-वस्तुओं के लिए अधिक 
क्रय-शक्ति उपलब्ध हो जाती है जिससे कृषि-बस्तुओं को अन्त में फायदा पहुँचता है । 

फ्रेडरिक बेस्टियट (पा०त८ा० 885090) ने ऐसे तकों का बड़ा मजाक 
बनाया, जबकि मोमवत्तियाँ बनाने वालों ने पालियामेंट से यह प्रार्थना की थी कि 
उन्हें सूर्य की विनाशकारी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण दिया जाय । 
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“यदि आप प्राकृतिक प्रकाश के प्रवेश यथासंभव रोक सकें, तो सम्पूर्ण देश 
में कौन-सा ऐसा उद्योग है, जो इससे लाभान्वित न होगा । “यदि निर्माताओं को 
संरक्षण से लाभ होता है, तो इससे उसी समय क्षि को भी लाभ होता है। यदि 
कृषि को लाभ होता है, तो उसे औद्योगिक वस्तुओं पर व्यय करने के लिये अधिक 
द्रव्य होता है । यदि हमें प्रकाश की व्यवस्था का एकाधिकार मिल जाय, तो हम 
तत्काल ही कोयला, तेल, मोम, स्प्रिट, लोह, क्रिस्टल काँच, आदि अपने उद्योग की 
आवश्यकता पूर्ति के लिये विशाल मात्रा में खरीद लेंगे । हम और हमारे अनगिनती 
सप्लायर, अधिक क्रय-शक्ति प्राप्त करने पर, अधिक व्यय करेंगे और इस प्रकार 
राष्ट्रीय उत्पादन की प्रत्येक शाखा की समृद्धि बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे'““'संभवतः 
यहाँ आप आपत्ति उठायेगे कि प्रकाश तो प्रकृति का एक नि:शुल्क उपहार है और 
उपहारों को छोड़ देने से कल्याण में कमी आ जावेगी /''** किन्तु, इस सम्बन्ध में 
आप यह न भूलें कि अब तक आपने सदा ही उक्त आधार पर विदेशी आयातों में 
कटौती की है, केवल इसलिये कि उपहार के सामान थे और जितना अधिक वे 
उपहार के सामान थे उतना अधिक आपने उनको कम किया ४४: जब कोई बस्तु 
जैसे कोयला, लोहा, गेहूँ या कपड़ा विदेश से आता है और हम उन्हें कम श्रम से 
(यदि हम स्वयं इनका उत्पादन करते, तो अधिक श्रम लगता) प्राप्त कर लेते हैं, तो 
ऐसा अन्तर एक उपहार ही तो है | अन्तर जितना अधिक या कम हो उपहार भी 
उतना ही अधिक या कम होगा । उपहार अधिकतम तब हो जाता है जबकि प्रकाश 
देने वाले सूर्य के समान कोई दाता हमसे बदले में कुछ नहीं मांगता । भ्रत: प्रश्न केवल 
इतना है कि हमारा देश एक लागत रहित उपभोग का तथाकथित लाभ चाहता है 
या कार्य उत्पन्न करने वाले उत्पादन का प्रमाणित लाभ चाहता है ? इनमें से आप 
चाहे जिसको चुनिये, लेकिन तकंपूर्वक चुनिए । यदि आप विदेशों से आने वाले कोयला 
लोहा, गेहूँ आदि पर (जिनका मूल्य कम है) ड्यूटी बढ़ा देते हैं, तो क्या यह कार्य 
सूर्य के प्रकाश कार्य से असंगत नहीं है ।””7 
(5) चहुँतुखे संरक्षण का तक (70०९लांगा 4-7०णा4) : 

यदि प्रत्येक ड्यूटी न केवल उस उद्योग को जिसकी वस्तुएँ इस प्रकार 
संरक्षित की गई हैं, वरन्‌ बढ़ी हुई क्रय-शक्ति के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अन्य शाखा 
को भी लाभ पहुँचाती हैं तो ऐसी दशा में सवसे अच्छा मार्ग यह होगा कि प्रत्येक 
शाखा को टैरिफ द्वारा संरक्षण दिया जाय । 

यह तर्क (यद्यपि इसे तर्क कहना उचित नहीं है) वास्तव में क्रय-शक्ति के 
तर्क का ही दूसरा रूप है। जमंनी में यह तर्क बहुत लोक-प्रिय रहा । इस तक के बारे 
में कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता । उत्पादन की सब शाखाओं को संरक्षण 
प्राप्त होने से टैरिफ प्रणाली कुछ अधिक श्रेष्ठ नहीं हो जाती । 


4. (००१८१ ॥०7 घछ4४७श[९7१५ 609 ० ॥70078004] 780०, 9. 247. 
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सच तो यह है कि टैरिफ प्रणाली जितना अधिक व्यापक होगी उतना ही 
कम लाभ किसी विशेष फ से उस उद्योग को मिलेगा जिसके हित प्ें वह लगाया 
गया था । इसका कारण यह है कि उस उद्योग के सब रादस्यों को अब अन्य सब 
आयात वस्तुओं के लिए पहले से अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, जिससे उत्पादकों 
के रूव में उनको जो लाभ हुआ था उसका कुछ भाग वे उपभोक्ताओं के रूप में खो 
देते हैं। यही नहीं, टैरिफ-दीवार (तव्वाती १७७)॥) जितनी अधिक विस्तृत होगी, 
उतना अधिक वह देश शेप विश्व अर्य-व्यवस्था से कटा हुआ होगा तथा उतना ही 
अधिक अस्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन के लाभों से वह देश वंचित रहेगा । 
(6) व्यापार संतुलन के सुधार का तक : 

टैरिफ के पक्ष में यह कहा जाता है कि इससे व्यापार-संतुलन के सुधार में 
सहायता मिलती है । सन्‌ 93] के बाद पूर्व और मध्य योरोप के अनेक देशों ने 
व्यापार-संतुलन को सुधारने के स्पष्ट-उद्ं श्य से ही टैरिफों में वृद्धि की थी। प्रायः 
मुद्रा-प्रसार मौद्विक संकटों के समय में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है तथा 
साधारण समय में इसे यदि संरक्षण का प्रधान आधार नहीं तो सहायक आधार 
अवश्य ही बना लिया जाता है । 

वास्तव में यह तर्क मौद्धिक और विदेशी विनिमय-यन्त्र के कार्य को पूरी तरह 
से न समभने के कारण अनुचित रूप से दिया जाता है क्‍योंकि यह यम्त्र तो भुगतान- 
संतुलन में स्वचालित रूप से साम्य ला देता है। ऐसी दशा में टंरिफ लगाने से क्‍या 
फायदा ? यह समभना बड़ी भूल है कि टैरिफ द्वारा आयात कम होने से आयात- 
आधिक्य (]7704 $एा.[0७७$) में आवश्यक रूप से कमी आवेगी । जब तक अत्यधिक 
आयात के मूल कारण बने रहेंगे तब तक आयातों में कोई कमी होने से निर्यात में 
भी उतनी ही गिरावट आचेगी जिससे आयात-आधिक्य ज्यों का त्यों बना रहेगा । 
(7) बिलास -वस्तुग्रों के भ्र।षात को रोकने का तक॑ : 

यदि इस तर्क का उद्ं श्य यह है कि लोग विलास की वस्तुओं पर कम खर्च करे 
तो फिर आयातित ओर स्वदेश में उत्पादित विलास वस्तु के मध्य भेदभाव के लिए 
कोई स्थान नहीं है अर्थात्‌ दोनों पर ही वराबर-बराबर कर लगना चाहिए । किन्तु 
जब केवल आयातित विलास वस्तुओं पर ही कर लगाया जाय जिससे कि उनका 
मूल्य बढ़ जाता है, तो यह बहुत सम्भव है कि उन पर से माँग हट कर स्वदेशी 
विलास वस्तुओं की ओर मुड़ जाय | ऐसी दशा में टेरिफ का उद्दृश्य अपूर्ण रह 
जायगा । 
(8) श्रन्य वेश्ों में टेरिफों के प्रभाव का दमन करने का तक : 

अन्य देशों में लगाये गये टैरिफों के हानिप्रद परिणाम से रक्षा करने के इरादे 
से (या उनके प्रतिकार स्वरूप) स्वदेश द्वारा जो टैरिफ लगाये जाते हैं, उन्हें 'प्रति- 
कारात्मक प्रशुल्क' (२९७॥४७७०७ (वा5) वहते हैं। इनके पक्ष में यह कहा जाता 
है कि एक देश जो कि चारों ओर से संरक्षित देशों से घिरा हुआ है,. अपने महत्वपूर्ण 
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आशिक हितों को चोट पहुँचाये बिना, उदार व्यापार नीति पर कायम नहीं रह सकता । 
वर्तमान विश्व तो “इस हाथ दे उस हाथ ले” की मनोवृत्ति पर चल रहा है। एक 
स्वतन्त्र व्यापार वाले देश के पास संरक्षित देशों को बदले में देने के लिये कुछ नहीं 
होता, जिससे वह सौदा करने की दुर्बंल स्थिति में होता है । वह उनको अपने टैरिफ 
घटाने के लिये श्रेरित नहीं कर सकता। यही नहीं, एकपक्षीय स्वतन्त्र व्यपार नुकसान- 
देह बताया जाता है । एक अकेला स्वतन्त्र व्यापारी देश विदेशी प्रतिस्परथियों के ब्यूह 
में बुरी. तरह फंस जाता है और यदि उनके पास अन्य देशों की टैरिफ कार्यवाहियों 
का जवाब देने का कोई तरीका नहीं है, तो घोर हानि उठाने के अतिरिक्त और कोई 
चारा नहीं रहता । 

यद्यति प्रतिकारात्मक टैरिफ के समर्थन में बहुत कुछ कहा जाता है, तथावि 
इसको विशेष महत्व देना उचित न होगा। केवल इस कारण टैरिफ लगाना, क्योंकि 
अन्य देशों ने टैरिफ लगाये हुए हैं, उचित एवं पर्याप्त नहीं कहा जा सकता | यदि 
अन्य देश हमारे निर्यात व्यापार में वाधा डालता है, तो यह बहुत खेदजनक है; ऐसा 
करके वह अपने को और हमें दोनों को ही हानि पढुं चाता है, जिससे दोनों ही देशों के 
व्यापार सन्तुलन एवं भुगतान सन्तुलन खाते के दोनों पद्ष ('देन' एवं 'लेन') घट जाते 
हैं । ऐसी दशा में, यदि हम भी प्रतिकारात्मक टैरिफ लगाये, तो स्वयं अपने लिये तथा 
अन्य देश के लिये अधिक हाति का कारण बन जायेंगे और प्रतिकार का उद्देश्य 
(रक्षा) भी पूरा न होगा । सच तो यह है कि, हम पहले स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष का 
अध्ययन करते समय देख चुके हैं कि स्वतन्त्र व्यापार तर्क अपनी वैधता के लिये विदेशी 
टैरिफों के . अभाव पर निर्भर नहीं है। अतः यह प्रचलित विश्वास कि विरोबी टैरिफ 
दीवारों से घिरा हुआ देश अपने भुगतान संतुलन को कायम नहीं रख सकता, इतना 
निरथंक है कि इसे छोड़ देना ही अच्छा है ।”! 
(9) मजदूरियों के स्तर को बनाए रखने का तक (#॥8णाला। (00 पश्चात 

फैशं।भं) १४३४९५) : 

कहा जाता है कि टैरिफ के द्वारा मज़दूरियों के सामान्य-स्तर (ठलालाबा 
०४८ ० ५/०४०७) को ऊँचा किया जा सकता है, भर्थात्‌, यह विश्वास किया जाता 
है कि फेवल टैरिफ की ओट में ही अन्य देशों की अपेक्षा ऊंचा मजदूरी स्तर रक्षा जा 
सकता है । जब हमारा आशय मजदूरियों के सामान्य स्तर से हो, तो यह तक तुलना- 
त्मक लागत सिद्धान्त द्वारा गलत प्रमाणित हो जाता है । फिर भी ऊंची मजदूरी 
वाले देशों में (जैसे इंगलैंड, अमेरिका आदि) “कंगाल श्रम तर्क (९०पफ्ृथ- ८007 
28५॥०॥0) बहुत ही लोकप्रिय है । वहाँ साधारण व्यक्ति यह समभते हैं कि यदि 
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टैरिफ का संरक्षण प्राप्त न होता तो कम मजदूरी वाले एशियाई देशों की प्रतिस्पर्घा 
के कारण अमेरिकन उद्योग का इतना अधिक विकास सम्भव न था | दूसरे शब्दों में, 
लोग यह समभते हैं कि देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार से साधनों के मूल्यों (080(007 
ए70७) में समानता आती है । लेकिन यह विश्वास गलत है क्‍योंकि मजदूरियों में 
समानता तभी आ सकती है जब कि श्रम गतिशील हो और कम मजदूरी वाले जिलों 
से अधिक मजदूरी वाले जिलों में जा सकता हो । अतः मजदूरियों में अन्तर कायम 
रखने के लिए एक अच्छा उपाय तो यह होगा कि श्रभिकों के आवास-प्रवास पर रोक 
लगा दी जाय । 
(0) विदेशी देशों की कम लागतों का सामना फरने का तक (क्षाहहणाशा( तोश्व 8 
चुद्ाती ज्ञाणणत छ6 (० (00णा(टाबल पा [.0फशथ (०५७) : 

प्रायः विदेशों में कम मजदूरी होने के डर से यह कहा जाता है क्रि विदेशों 
की कम लागतों का सागना करने के लिए टैरिफ लगाना चाहिए। तभी गृह-उद्योग 
विदेशी-उद्योग से उचित आधार पर प्रतियोगिता कर सकेगा । स्पष्ट है कि यदि इस 
तक॑ को लागू किया जाय तो समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ही नष्ट हो जायगा क्योंकि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तभी उदय हो सकता है जब कि ल्ञागतों में अन्तर हो । 


(4) बेकारी की विद्यमानता का तक (शा & एालाफ०)णआ०॥) : 

साधारण जनता मात्र यह समभती है कि किसी उद्योग में वेकारी की 
विद्यमानता टैरिफ लगाने का एक बहुत उचित आधार है। निस्संदेह, जब किसी 
उद्योग की वस्तु को विदेश से उसी प्रकार की आयातित वस्तु से प्रतिस्पर्धा का सामना 
करना पड़ा हो और ऐसी वस्तुओं की माँग पूर्ण लोचदार न हो, तो प्रतिस्पर्धा करने 
वाली आयात वस्तुओं पर टैरिफ लगाकर उस उद्योग में फैली हुई बेकारी को कम 
किया जा सकता है टैरिफ का संरक्षण मिलने पर उस उद्योग का विक्रास होता है, 
जिससे रोजगार की वृद्धि होती है। इस सम्भावना को स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक भी 
स्वीकार करते हैं । किन्तु, वास्तविक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि क्या इससे कुल 
बेकारी (70०0७। ए॥०एा0/097०॥/) में कमी आ सकेगी ? ऐसा तो नहीं होगा कि 
कुछ उद्योगों में बेकारी घटना अन्य उद्योगों में (विशेषतः निर्यात-उद्योगों में) बेकारी 
बढ़ाने से व्यर्थ तो नहीं हो जायगा ? 


बेकारी पर भझ्ल्पकाल में ट॑ रिफ लगाने के प्रमाव : 

यदि किसी उद्योग में बेकारी विद्यमान है, तो टैरिफ लगाने के फलस्वरूप 
अल्पकाल में, उसकी बेकारी की मात्रा में बहुत कमी भा सकती है; विशेषतः उस 
दशा में जबकि उस उद्योग की वस्तु का काफी मात्रा में आयात किया जाता हो । 
इसका कारण यह है कि टैरिफ लगने से यह आयात बन्द हो जाता है, इससे संरक्षित 
उद्योग का उत्पादन बढ़ता है और उसमें बहुत से बेकार व्यक्तियों को काम मिल 
जाता है । 
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स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक्रों का मत है कि इससे कुल बेकारी में कमी होने में 
सहायता नहीं मिलेगी । चूंकि आयात और निर्यात परस्पर संतुलित होने की प्रवृत्ति 
रखते हैं, इसलिये टैरिफ के कारण आयातों में कमी होने से निर्यात भी घटने लगते हैं । 
इससे निर्यात उद्योगों में वेकारी फैलती है, जो आयात-उद्योग से अधिक रोजगार मिलने 
के सुप्रभाव को नष्ट कर देती है। 

स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों के उक्त तक के विरुद्ध दो आपत्तियाँ उठाई जाती 
हैं--प्रथम, यह मान लेना अवास्तविक है कि आयातों में कमी होने पर निर्यातों 
में भी तत्काल ही उतनी ही कमी आ जावेगी । दूसरे, यदि मान भी ले कि निर्यात 
तत्काल ही कम होने लगते हैं, तो इससे यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि 
निर्यात उद्योगों में वेकारी उत्पन्न हो जायगी ? कारण, अब तक तो क्रय-कक्ति उप- 
भोक्ताओं द्वारा आयातित वस्तुओं पर व्यय की जाती थी (और जिसे प्राप्त करके 
विदेशी व्यापारी यहाँ से वस्तुएं मेंगवाते थे) वह अब स्वदेश में उत्पादित्त वस्तुओं पर 
व्यय की जावेगी ; तथा इसे प्राप्त करने वाले देशवासी उसे निर्यात उद्योगों की बस्तुयें 
खरीदने पर खर्च करने लगेंगे । इस प्रकार निर्यात उद्योगों की उत्पत्ति के लिये 
विदेशी माँग का स्थान स्वदेशी माँग श्रहण कर लेगी । दूसरे शब्दों में, अब निर्यात 
उद्योग विदेशी बाजारों पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी संरक्षित उद्योग का पूरक 
बन जायेंगे । 

उपरोक्त आपत्तियाँ बहुत सीमा तक सही हैं | किन्तु इनमें भी एक दुबंलता 
है । यह जरूरी नहीं है कि नये श्रमिकों की मांग उन्हीं वस्तुओं के लिए हो जो कि 
पहले निर्यात की जाती थीं । यदि नये श्रमिकों की माँग इन वस्तुओं के लिये नहीं 
है, तो टेरिफ लगाने के फलस्वरूप निर्यात उद्योगों में तत्काल ही कुछ बेकारी उत्पन्न 
हो जायेगी, जबकि सुरक्षित उद्योग में नया रोजगार उत्पन्न होगा। ऐसी दशा में 
हम समस्या पर कया निर्णय दें ? तथ्य यह है कि नई स्वदेशी माँग (जो कि 
संरक्षित उद्योग में रोजगार बढ़ने से उत्पन्न होती है) किसी न किसी उद्योग की 
दिशा में तो लगेगी ही । जिस किसी उद्योग की वस्तु के लिये वह प्रगट होगी, 
उसमें (यदि यह मान लें कि भ्रन्य उद्योगों में भी बेकारी है) उत्पादन बढ़ने से 
विद्यमान बेकारी कम हो जायेगी । वेकारी में हुई यह कमी निर्यात उद्योगों में 
बैकारी की वृद्धि को निष्प्रभावित कर देगी । इसके अतिरिक्त संरक्षित उद्योग में 
जिस सीमा तक नये श्रमिकों को काम मिला है उस सीमा तक कुल बेकारी में कमी 
आ जायगी। 

कभी-कभी यह तर्क किया जाता है कि जिन नये श्रमिकों को संरक्षित उद्योग 
में कम मिलता है यह जरूरी नहीं कि वे पहले से वेकार बैठे हुए लोगों में से ही 
हों । अर्थात्‌, यह भी सम्भव है कि अन्य उद्योगों में काम पर लगे हुए श्रमिक वहाँ 
से हट कर संरक्षित उद्योग में काम करने के लिए आ जायेंगे । जिस सीमा तक ऐसा 
होगा उस सीमा तक रोजगार में वृद्धि या बेकारी नहीं होगी । 
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सारांश में, यह कहा जा सकता है कि “यदि नई ड्यूटी के कारण (अ्रथवा 
पुरानी छ्यूटी में वृद्धि के कारण) संरक्षित उद्योग में ऐसे श्रसिकों फो काम प्राप्त 
हो जाता है जो कि पहले बेकार थे, तो इसके परिरणामस्वरूप कुल बेकारोी में कमी 
ब्रानः साम्नव है । कुल बेकारी में कितनी कमी श्रायेगी यह दो बातों पर निर्भर है-- 
() संरक्षित उद्योग द्वारा प्रदान किए गए रोजगार की मात्रा, एवं (#) इसकी वस्तु 
की पमूत्य होने वालो वृद्धि को मात्रा ।! 
बेकारी पर दीघंकाल में टेरिफ लगने के प्रमाव : 

बेकारी पर टैरिफ के दीर्घकालीन प्रभावों का अव्ययन करने के लिये हमें 
बेकारी के तीन प्रकारों में भेद करना चाहिए, जो निम्न हैं--(0) संघर्ष से उत्पन्न 
बेरोजगारी (00079) एवाला॥ए|0जञगदा।), (7) व्यापार चक्र से उत्पन्न बेरोज- 
गारी (0/तांस्बा एवाल्या0॥0)7९0॥0) एवं (॥) स्थायी बेकारी (ऐशावशा९ा ए॥- 
लाए0थ्शला।) । 

(४) संघर्ष से उत्पन्न बेकारी एवं टंरिफ लगने के प्रमाव--प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था 
में सदा ही अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़े या बहुत समय के लिये बेकार रहना 
पड़ता है, क्योंकि एक काम छूटने के बाद दूसरा काम तत्काल नहीं मिल पाता । अच्छे 
समयों में भी प्राय: देखा जाता है कि कुछ फर्म दुर्भाग्य से या अपने प्रवन्धकों की 
अकुणलता अथवा मांग में शिफ्ट होने के कारण कारोबार बन्द करने के लिये विवश 
हो जाती हैं । इसके अतिरिक्त, टेवनीकल उन्नति के कारण नवीन विधियाँ, नवीन 
संस्थाएं एवं नये उद्योग विकसित होते रहते हैं, जिससे पुराने उद्योग की प्रतिस्पर्घा 
दुबंल पड़ जाती है और श्रमिक बेकार होने लगते हैं। इसे कभी-कभी टैक्नीकलॉजिकल 
बेकारी' (॥७८॥706हांप्वा एश्थाए/०्शाशशा) भी कहते हैं। दूसरा काम प्राप्त 
करना, विशेषतः जब इसके लिये दूसरे जिले में जाना पड़ता हो, तत्काल ही (अथवा 
समय-विलम्ब के बिना) मिलना बहुत कठिन होता है । प्रायः श्रमिकों को बहुत हानि 
उठनी पड़ती है तथा नया काम प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। निस्संदेह 
यह बेकारी अस्थाई होती है लेकिन प्रत्येक अथं-व्यवस्था में और प्रत्येक समय पर ऐसे 
अस्थाई रूप से बेकार श्रमिक काफी संख्या में होते हैं । 

टैरिफ द्वारा टेक्नोलॉजिकल या फिक्शनल बेकारी को दूर करना सम्भव है। 
जब कोई उद्योग, जिसे आयातों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है तुलनात्मक 


4. "व॒॥5छ96 0 0656 ९०0ा$रंठश्रां005 40 एथ्याशं॥5 तवुणा।४ ९०णाए्शं५००॥९ पक 
॥ 0]/ 8 ॥6७ 0 गाला९95०१ 09 ट३व05९५ ए07/७5 छा९शं०५५)/५  णाल्वा- 
ए09०6 (0 096 ॥४४७५०७०१ प्रा 6 ॥6छ७]9 छा00९०८९०१ ॥00५07605, (॥० 
7659]| ॥8/ ०6 4 6६ तागरएंगा 0 0] लाएठ्ाला।, वा 5एला 8 
९०5९, ९ गाव्च्टञा।000९ ०ती पार ठागाएएएंगा ए०णैत सशाए शांति 6 
€ला( (0 जांता पाल डागललल्त वरातपञ्ञांल5$ लाएणजटत 800 थात॑ 
योग (6 59)]655 06 (॥6 7९5७(४॥8 75९ व [6 फ़ांए8 ० धा6 ए70- 
090९०.” (परणलांश + 7॥6 7॥००३  सवाशववन्कंगवां क्‍460 9. 253.) 
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लागतों में (विदेशों में टेब्नोलॉजिकल प्रगति के कारण) परिवर्तन होने से, अधिक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ने लगा है, जिससे उसमें बेकारी उत्पन्न होने का 
खतरा है, तो टैरिफ लगा कर वेकारी को रोका जा सकता है। किन्तु ऐसे परिवर्तन 
तो प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में नित्यप्रति होते रहते हैं और यदि हर वार टैरिफ का आश्रय 
लेकर वेकारी को रोकने का प्रयास किया गया तो, देश को अपार एवं स्थाई हानि 
सहन करनी पड़ेगी । विश्व के विभिन्न देशों में जो टेक्नोलॉजिकल उन्नति होती है 
उसका लाभ सब राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन के द्वारा प्राप्त होता है। अतः 
यदि अस्थाई बेकारी को दूर करने के लिये टैरिफ लगाया जाता है, तो इससे अन्त- 
राष्ट्रीय विभाजन के माध्यम से मिलने वाले लाभ स्थगित होते रहते हैं ।! इसके 
अतिरिक्त, यदि अनेक देश इस नीति को एक साथ अपनाएँ, तो किसी देश को अस्थायी 
लाभ भी न हो सकेगा । 

श्रत: टैरिफ लगाकर श्रस्थाथी व टेफ्नीलॉजिकल बेकारी को नीति का समर्थन 
तब ही किया जा सकता है, जबकि यह विद्ववाल किया जाता हो क्षि किसी बस्तु या 
वस्तुओं के उत्पादन में विदेद्ों की श्रेष्ठता क्रेवल श्रस्थाई 9करृति है, जिससे ड्यूटी 
लगाने से, स्वदेश को पहले तो श्रपना समायोजन इस श्रस्थाई परिस्थिति के प्ननुसार 
करने श्रोर फिर कुछ समय बाद पूर्व स्थिति पर लोटने का कष्ट न उठाना पड़ेगा। 
ड्यूटी लगाने से देश को इतना श्रवसर मिल जाता है कि वह श्रपनी टेक्नीकल प्रगति 
बढ़ाकर धिदेशों के समकक्ष हो जाय । 

(0) व्यापार चक्र से उत्पन्न होने वाली बेकारी एबं टंरिफ लगने के प्रभाव--- 
चक्राकार बेकारी पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की विशेषता है, क्योंकि कोई भी पूंजीवादी 
अर्थ-ध्यवस्था व्यापार चक्रों से मुक्त नहीं है । चक्राकार बेकारी को भी टैरिफों द्वारा 
कम किया जा सकता है किन्तु इसकी सीमायें एवं शर्ते” वही हैं जो कि ऊपर बताई 
गई हैं । इस स्थिति में कुछ जटिलता इस कारण आ जाती है कि ऐसी बेकारी एक 
दो उद्योगों में नहीं वरन्‌ अनेक उद्योगों तथा देशों में उपस्थित होती है। यहां भी, 
एक ओर अन्तर्राष्रीय श्रम-विभाजन के लाभों को छोड़ने से उत्पन्न हुई स्थाई हानि 
और दूसरी ओर एक संदिग्ध तथा अस्थाई लाभ के बीच चुनाव का श्रश्न पैदा होता 
है । यह चुनाव कठिन नहीं होना चाहिये, क्योंकि अपना अच्छा-दुरा प्रत्येक देश सोच 
सकता है । लेकिन तथ्य यह है कि प्रत्येक मन्दी अपने साथ प्रशुल्क-बृद्धियों की नई 
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लहर जाती है । चक्राकार मजदूरी के लिये ड्यूटी लगाना या बढ़ाना भी वही प्रभाव 
रखता है । प्रायः यह तक दिया जाता है कि किसी देश को विद्व अर्य-व्यवस्था से 
पृथक कर देने से वह संकद-श्रूफ हो जाता है । किन्तु यह धारणा गलत है। अनुभव 
यह बताता है कि जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे अत्यन्त संरिक्षत देश भी इड्भलैंड 
सरीखे स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक देशों के समान संकटों से पीड़ित होते रहे हैं । 
वास्तव में किसी देश के टैरिफ ऊँचे या नीचे होने से उसके संकटों की तीव्रता का 
कोई सम्बन्ध नहीं है। 

(00) स्थाई बेकारी एवं टेरिफ लगाने के प्रभाव- युद्ध के बाद से इंगलैंड, 
आस्ट्रिया और कुछ सीमा तक जमंनी में स्थाई बेकारी फैल गई थी । ऐसी बेकारी के 
दूर करने में टैरिफ कुछ सहायक हो सकते हैं | स्थाई बेकारी सद। मजदूरियों में अत्य- 
घिक वृद्धि हो जाने के कारण उदय होती है, जिससे बहुत ऊंचे टेरिफ लगाकर ही 
बेकारी को कम करना सम्भव है । लेकिन बहुत ऊँचे टैरिफ लगाने का अर्थ है प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया होना तथा उपभोक्ताओं को बड़ी हानि पहुँचना | हमें यह भी याद रखना 
चाहिये कि 'स्थाई बेकारी' भी सदा के लिये कायम नहीं रहती । यदि बेकारों की कुल 
संख्या “स्थिर' भी रहे, तो भी उस कुल योग की रचना हर समय बदलती रहती है। 
अतः इस प्रकार की वेकारी को टैरिफों के द्वारा घटाने का प्रयास करने से लगातार 
पहले “यहाँ! और फिर “वहाँ” ड्यू टियां लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे बहुत 
शीघ्र लाभ की अपेक्षा हानि बढ़ जायेगी । इसके अतिरिक्त, ड्यूटियों में प्रत्येक भारी 
वृद्धि का अनुसरण उस प्रकार के उपायों द्वारा अन्य देशों में भी होता है और ऐसी 
दशा में एक शुद्ध अनुकूल प्रभाव (४८४ 78५०णा७०।० ४8००) पड़ने की आशा समाप्त 
हो जाती है । 

यदि बेकारी निर्यात उद्योगों में केन्द्रित हो, तो इसे बहुत निराशाजनक दशा 
कहेंगे । ऐसी दशाओं में बेकारी विशुद्ध राष्ट्रीय कारणों (जैसे, उच्च मजदूरी स्तर) 
का परिणाम नहीं होती, वह विदेशी प्रतिस्पर्धा से भी उदय नहीं होती, वरन्‌ वह 
श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे हुए प्रतिबन्धों का परिणाम है। निर्यात उद्योगों में फैली 
हुई बेकारी को आयातों को प्रतिबन्धित करके कदापि नहीं घटाया जा सकता । ऐसी 
दशा में टैरिफ निर्यातों में और भी अधिक कमी होने के कारण बन जायेंगे तथा बेकारी 
और भी बढ़ जायगी । 
निष्कर्ष : 

उपरोक्त विवेचन से निम्न बातें स्पष्ट हो जाती हैं :--() यदि बेकारी 
सामान्य ओर स्थाई हो, तो इसका उपचार यह होगा कि या तो मजदूरी-स्तरों को 
गिराया जाय अथवा देश उस समय की प्रतीक्षा करे जबकि वहाँ इतनी टेक्नीकल 
प्रगति हो जाय कि श्रम की सीमान्त उत्पादकता बढ़कर प्रचलित मजदूरी-स्तर के 
बराबर हो सके । इसका भी वही प्रभाव होगा जो कि वास्तविक मजदूरियाँ कम करने 
का होता है । (2) यदि बेकारी चक्र स्वभाव की है, तो वह ॒पुनर्चेतना (२९००४०५) 
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की अवस्था शुरू होने पर स्वतः समाप्त हो जायगी । हाँ, मजदूरी-कटौतियों की नीति 
के द्वारा इस अवस्था के जल्द आगमन में सहायता मिल सकती है । (3) यदि बेकारी 
आंशिक (5९०४०7०।) है अर्थात्र्‌ किसी एक उद्योग में विद्यमान है, तो देश को पूर्ण 
रोजगार की अवस्था स्वाभाविक रूप में पहुँचने की प्रतीक्षा करनी चाहिये । बेकार 
व्यक्तियों को अर्थ-व्यवस्था के अन्य अंगों में काम प्राप्त करने की सुविधा के लिये ट्रेनिंग 
देने की व्यवस्था की जा सकती है । 
(72) शिश्यु उद्योग संरक्षण (090 ॥005659 पध्गा5) 

लिस्ट ब एलंक्जेण्डर हैमिल्टन के विचार--शिशु उद्योग तर्क सर्वप्रथम 
एलेक्जेण्डर हैमिल्टन द्वारा सब्‌ 790 में प्रतिपादन किया गया था। उसके विचार 
अमेरिका में बहुत लोकप्रिय रहे । वहाँ फ्रे डरिक लिस्ट ने इस विचार को ग्रहण किया 
तथा जम॑ंनी में उसका प्रचार किया उन्होंने इस तर्क पर विशेष प्रकाश डाला है । 
उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :-- 

अधिक प्रगतिशील देशों के साथ पूर्ण स्व॒तन्त्र प्रतियोगिता की दशा में, कम 
प्रगतिशील देश अपने निज के उद्योग कदाषि कायम न कर सकेगा, चाहे निर्माण 
सम्बन्धी समस्त सुविधायें क्‍्योंन उसके पास हों । इसका कारण भी वही है जिससे 
कि एक वालक एक पहलवान के साथ कुश्ती में नहीं जीत सकता और न उसका सबल 
विरोघ ही कर सकता है। अन्य राष्ट्रों के नव-विकसित (या अद्धं-विकसित) उद्योगों 
पर इंगलैंड के पुराने उद्योगों को हजारों ही लाभ प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिये-- 
“अधिक संख्या में तथा सबसे कम मजदूरी पर अनुभवी एवं कुशल श्रमिकों की प्राप्ति, 
सर्वोत्तम टेक्नीकल प्रतिभा, पूर्ण एवं सस्ती मशीनरी, क्रय-विक्रय में सबसे अधिक 
मितव्ययता, यातायात के सस्ते साघन, कच्चे माल, बैंकों से कम से कम ब्याज पर 
अधिक से भ्रधिक साख, अच्छे औजार, इमारतें, विस्तृत गृह बाजार आदि'******* । किसी 
स्थापित उद्योग का विकास करना नये उद्योग की स्थापना करने की अपेक्षा अत्यन्त 
सरल होता है | यही कारण है कि प्राचीन फर्में नई फर्मों की अपेक्षा अधिक लाभ 
कमाती रहती हैं ।” 

साथ ही लिस्ट का यह भी कहना है कि “संरक्षण के उपाय केवल उन राष्ट्रों 
के लिये उचित हैं जो कि अपनी विशाल जनसंख्या, विस्तृत क्षेत्रफल, प्राकृतिक साधन, 
प्रगतिशील कृषि, उच्च सभ्यता एवं राजनैतिक विकास के कारण विवव के प्रमुख 
कृषिक एवं ओऔद्योगिक राष्ट्रों के समकक्ष होने की योग्यता रखते हैं ।” मिल ने शिशु 
उद्योग तर्क को अधिक ठोस रूप दिया है। मिल ने लिखा है कि--“राजनैतिक अर्थ- 
शास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर संरक्षणात्मक ड्यूटी का समर्थन केवल उस दशा में 
ही किया जा सकता है, जबकि वह नव एवं उदीयमान राष्ट्रों द्वारा किसी विदेशी 
उद्योग को, जोकि देश की परिस्थितियों के पूर्णत: अनुकूल है, स्वदेश में ही विकसित 
कर लेने की आशा में अस्थाई रूप से लगाई जाय ।” 
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चुंकि मिल ने शिशु उद्यो 
स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक अ 


ग-तर्क पर अपनी सहमति प्रकट की है, इसलिये अनेक 
स्त्रियों ने इसबेः सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । 
किन्तु इसकी कुछ आलोचना भी हुई हैं, जोकि इस प्रकार हैं :-+ 

उक्त तर्क द्वारा सूचित सम्भावनायें वास्तव में विद्यमान हैं या नहीं, इसका 
निश्चय करने के दुछ साधारण नियम बनाना बहुत ही कठिन है । प्रत्येक मामले की 
निजी रूप से परीक्षा करके ही यह कहा जा सकता है कि उद्योग लिस्ट एवं मिल के 
तर्कानुसार टेंस्फि वा संनक्षण प्राप्त करने के योग्य है अथवा नहीं । इस परीक्षा - में 
कठिनाई निम्न वारण से उत्पन्न होती है :--- 

0) शिन्लु उद्योग तर्क से सम्बन्धित प्रयोग (छःफुणांगराला)) कभी समाप्ति 
पर नहीं आता । लगभग प्रत्येक औद्योगिक टैरिफ प्रारम्भ में शिशु उद्योग टैरिफ के 
रूप में इस वचन के साथ लगाया था कि वह कुछ वर्षों में जबकि उद्योग विदेशी 
प्रतिस्पर्धा का सामना करने के योग्य सीमा तक विकसित हो जायेगा, हटा लिया 
जायेगा । लेकिन वास्तव में ऐसी सीमा कभी नहों आती । निहित स्व्रार्थ सदा इन 
ड्यूटियों को हटाने की अनिच्छुक ही रहते हैं जिससे वे स्थाई बन जाती हैं। 

(8) यदि उद्योग की कुछ फर्में अपने पैरों पर खड़ी होने में समर्थ हो जाती हैं, 
तो इनके अतिरिक्त अन्य फर्मो जो कि कम कुशल हैं तथा संरक्षण की आड़ में ही जन्म 
ले सकी हैं, ड्यूटी हटा लेने पर तुरन्त ही समाप्त हो जायेंगी । 

(॥) वे उद्योगपति भी, जो कि स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत भली प्रकार 
अपना अस्तित्व कायम रख सकते थे, ड्यूटी के हटाने का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि 
या तो वे इसके संरक्षण के अन्तर्गत मिलने वाले एकाधिकारिक लाभ को जारी रखं॑ना 
चाहते हैं अथवा यह अनुभव करते हैं कि विदेशी प्रतिस्पर्धा तेज हो गई, तो उन्हें 
फिर उसकी आवश्यकता पड़ सकती है । अतः यदि कोई शिशु उद्योग-ड्यूटी ब्राद में 
हटाई नहीं गई हो (जैसा कि वायदा किया गया था), तो इससे यह प्रमाणित नहीं 
होता कि उसने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया है। 

(४५) यदि किसी ड्यूटी के फलस्वरूप एक ऐसा उद्योग विकसित हो जाता है 
जो कि कुछ समय के बाद इसके बिना भी काम चल सकेगा और यह भी निश्चित रूप 
से मालूम हे कि यह उद्योग उस ड्यूटी के बिना अस्तित्व में नहीं क्रा सकता था, तो 
उसके जीवित रहने की क्षमता इस बात का प्रमाण नहीं मानी जा सकती है कि उक्त 
ड्यूटी उसे लाभदायक रही है । 

(५) कुछ लोगों का यह विध्वास है कि शिशु उद्योग-तर्क अनावक्यक हैं क्योंकि 
प्राइवेट उपक्रम स्वयं उत्पादन के लिये अनुकूल संभावनायें खोज सकता है तथा. उनका 
प्रयोग कर सकता है। अनेक बार संरक्षण के बिना ही नये उद्योग पनप जातें हैं जबकि 
उत्पादन की दणशायें अनुकूल होतीं हैं ॥ इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें संयुक्त राज्य 
से मिलता है। वहाँ मिडिल वैस्ट में अल्प समय में ही एक शक्तिशाली उद्योग-फेन्द्र 

स्थापित हो गया था जबकि उसे एटलांटिक राज्यों के स्थापितः उद्योगों ःकी  प्रतिस्पर्घा 
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के विरुद्ध, जिन्हें हैमिल्टन एवं लिस्ट द्वारा गिनाये हुये सव ही लाभ प्राप्त थे, कोई 
संरक्षण नहीं दिया गया था । 
(3) श्रसन्तुलित ञ्रथं-व्यवस्था के खतरों फ्ा तर्क : 

उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीय अर्धाश में जर्मनी अनाज का निर्यातक्र देश नहीं 
रहा, बरन्‌ एक अनाज आयातक देश हो गया | यह उसके तेजी से बढ़ते हुए औद्योगी- 
करण का एवं विदेशों से (विशेषत: अमेरिका से) रास्ते अनाज की सप्लाई आरम्भ 
होने का परिणाम था । इस प्रकार जमंनी के साभने यह समस्या उदय हुई कि वह 
अपनी कृषि को प्रतिस्पर्धा से समाप्त हो जाने दे और एक पूर्ण औद्योगिक 
राष्ट्र वन जाय अथवा इस प्रकार के एकतरफा विकास को क्ृफि-्टरिफों का ब्रेक 
लगाकर रोके । अनेक जर्मन विद्वान विदेशों पर कच्चे मालों एवं खाद्य पदार्थों की 
पू्ति के लिये अपने देश की बढ़ती हुई निर्भरता से चिन्तित हो उठे और उनमें इस 
निर्भरता के अन्तिम परिणाम के बारे में गम्भीर वाद-विवाद होने लगा । तब उन्होंने 
वसन्‍्तुलित अर्थ-व्यवस्था के खतरों से बचने के छिये टैरिफ का समर्थन किया । 
आश्चर्यजनक परिवततेन हो सकते हैं इसे कोई नहीं वता सकता । किन्तु इतना कहा जा 
सकता है क्रि औद्योगिक अर्थ-व्यवस्थाओं के अन्दर से ही जो विस्फोटक परिवतंन हो 
रहे हैं, जैसे सामाजिक अशांति, समाजवादी प्रयोग, एकाधिकार का उदय, करुंसी 
सम्बन्धी प्रयोग आदि । वे कृषि-देशों के औद्योगीकरण से अधिक खतरनाक हैं। 
(74) संकटकालीन टैरिफ : 

संकटक।लीन टैरिफ उद्योग की किसी विशेष शाखा में एक अस्थाई संकट को 
दूर करने के लिये होते हैं । इसमें कोई सन्देह नहों है कि परिस्थितियों में यंकायक 
कोई परिवतंन होने से (जैसे किसी वर्ष विश्व-भर में बहुत अच्छी फसल होना जब 
क्रि स्वदेश में फसल बिगड़ जाना) आथिक संकट उत्पन्न हो सकता 'है, जिसे टैरिफ 
द्वारा दूर किया जा सकता है अथवा उसे हल्का किया जा सकता है। हि 

लिकिन अनु भव यह बताता है कि, संकटद।लीन टैरिफ अस्थाई रूप से लगाये 
जाने पर भी बाद में उन्हें हटाना कठिन हो जाता है। गत आधथिक मन्दी के समय में 
जो टैरिफ लगे थे वे' मन्दी समाप्त होने के वाद भी बने रहे । अतः संकटकालीन टैरिफ 
लगाने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है | इसके अतिरिक,, जब कभी संकटकालील 
टैरिफ लगाये जाते हैं, तो एक साथ कई वस्तुओं पर लगाये जाते हैं । ऐसी दशा में 
यह देखा गया है कि एक बस्तु पर ड्यूटी दूसरी वस्तु पर ब्यूटी के प्रभाव को नष्ट 
कर देती हैं | यही नहीं, विदेशी देश भी एक देश के संकटकालीन टैरिफ के प्रतिकार 
स्वरूप अपने यंद्ाँ टैरिफ लगाते हैं । अतः स्पष्ट' है कि संकटकालीन टैरिफ लाभ के 
बजाय अधिक हानि का कारण बन सकते हैं ।] 
(5) व्यापार की दार्तो में सुधार करने का तर्क : े 

टैरिफ के समर्थन में कभी-कर्भी यह तक॑ किया जाता है कि यदि छ्यू टी का 
मुगतान विदेशियों को करना पड़े, तो वह उचित है। [किन्तु वास्तव में ड्यूटी का 
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संरक्षणात्मक उद्देश्य तथा विदेशियों के व्यय पर रेवेन्यू प्रदान करने का उद्देश्य दोनों 
ही एक दूसरे से असंगत हैं, क्योंकि जब संरक्षणात्मक उद्देश्य पूरा किया जाता है, 
तो ड्यूटी से रेवेन्यू नहीं मिल सकती है और विपरीत क्रम से, जब विदेशी लोग 
सम्पूर्ण ड्यूटी वहन करते हैं, तो गरह-उत्पादन को कोई संरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि 
स्वदेशी मूल्य अपरिवर्तित रहता है ।] 
(46) राशिपतन से सुरक्षा का तक : 

कभी-क्रभी टेरिफ का समर्थन देश जले विदेशियों की राशिपतन (00778) 
सम्बन्धी कार्यवाहियों के दुष्प्रभावों से बचाने के हेतु किया जाता है। अनेक देशों ने 
राशिपतन सम्बन्धी कायंवाहियों को रोकने के लिये विशेष नियम बनाये हैं । किन्तु 
राशिपतन विरोधी टैरिफ लगाते समय दो कठिनाइयाँ उदय होती हैं :--प्रथम, 
राशिपतन के सही अर्थ के बारे में लोग भ्रमित रहते हैं। वास्तव में, “राशिपतन' का 
अभिप्राय प्रायः किसी वस्तु को विदेश में ऐसे मूल्य पर बेचने से लिया जाता है 
जो कि उसी वस्तु को उसी सप्रय पर तथा उन्हीं दशाओं के अन्तगंत स्वदेश 
में (यातायात व्यय के लिये थाजिन छोड़ते हुये) बेचने के मूल्य से कम हो । 
यदि राशिपतन अस्थाई है, तो यह देश के लिये अत्यन्त खतरनाक हो सकती है, और 
यदि वह स्थाई है, तो उपभोक्ताओं को स्थायी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अतः 
राशिपतन के स्वभाव पर विचार करके ही टैरिफ लगाना चाहिये । कन!डा और 
अमेरिका में राशिपतन विरोधी ड्यूटियाँ बहुत सफल रही हैं । 
निष्कर्ष : 

संरक्षण के पक्ष में दिये जाने वाले तकोँ और साथ में दी गई आलोचनात्मक 
व्याख्या से यह स्पष्ट है कि संरक्षण कोई आदर्श आथिक नीति नहीं है वरन्‌ विशेष 
परिस्थितियों में ही अपनाई जाने वाली नीति है। इस नीति के अपनाने से निम्न 
हानियाँ संभव हैं :-- 

(7) यह अधिकतम सामाजिक उत्प।दन में बाधक है । 

(0) देश में दुबंल उद्योगों के निर्माण को प्रोत्साहन देती है। 

(॥) मूल्य में वृद्धि करके उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाती है । 

(५) देश में भ्रष्टाचार पनपता है। 

(५) एकाधिकारों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। 

(शं) निश्चित लाभ सुरक्षित होने से उद्योगों में शिधिलता आने लगती है । 

(शो) अहृश्य करों के कारण निर्धन वर्ग पर कर भार बढ़ने से समाज में घन 

के वितरण की असमानता और ज्यादा हो जाती है । 
(शां) राष्ट्रों में पारस्परिक तनातनी बढ़ती है । 
(४) विदेशी व्यापार की मात्रा कम हो जाती है। 
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श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्धों के स्वरूप 


संरक्षण की रीतियाँ (]४९(४००$ ० 7700९९०(०॥) : 

किसी देश की सरकार अनेक रीतियों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वाभाविक 
गति में बाघा डाल सकती है और इसका प्रभाव देश को संरक्षण मिलना है । अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार पर लगाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध अथवा संरक्षण 
देने की विविध रीतियाँ निम्नलिखित हैं :--- 

(7) वैधानिक निबेध (7.९29॥ 7700/0000--देश की सरकार किसी वस्तु 
या वस्तुओं के आयात या निर्यात पर कानून बना कर प्रतिवन्‍्ध लगा सकती है। 
उदाहरणार्थ, जब अर्जेन्टायना में पशुओं में महामारी फँली थी, तो अमेरिका ने वहाँ 
से माँस मंगाने पर कानूनी निषेघ लगा दिया था। 

(7) प्रशुल्क कर (४5 ०7 70ए6०5)--संरक्षणः का सबसे 
प्रचलित और पुराना तरीका यह है कि सरकार आयात या निर्यात पर कर लगा देती 
है । आजकल आयात-कर निर्यात-करों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। जब आयात 
कर आयात की दृष्टि से लगाये जायें, तो इन्हें 'आय सम्बन्धी कर' (९९०४लआए८ 
7000०$) और जब संरक्षण की दृष्टि से लगाये जाते हैं, तो इन्हें 'संरक्षण कर 
(970८८४४० 7000७) कहते हैं । प्रशुल्क कर कई प्रकार के होते हैं :-- 

(9) समान कर प्रणाली (एक्रा॥ग्राल्या ० 5गा्ठा०. 0ग॒ण्रा। प्रा 
&950॥), जिसके अन्तगंत एक देश सभी देशों की समान वस्तुओं के प्रति समानता 
का व्यवहार फरता है । 

(॥) सामान्य या परम्परागत प्रशुल्क प्रणाली (6ठलाशब्री 9 0ए०णारश्था- 
धंगा॥। 7४7 5950९0), जिसके अन्तर्गत एक देश, विशेष संधियों अथवा 
परम्पराओं वाले देशों को छोड़ कर अन्य सब देशों के लिए एक समान कर लगाता है। 

(0) श्रधिकतम एवं न्यूनतम वरों वालो प्रशुल्क प्रणाली (उ7ा 
8पझएला। तर गरब्जाणपा 2॥4._ ए्रंणंधणा 78०5), जिसमें समान 
वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेष संधियों वाले देशों के लिये आयात करों की न्यूनतम तथा 
अन्य देशों के लिए अधिकतम दरों की व्यवस्था की जाती है । 

(४४) विशेषाधिकारी प्रशुल्क प्रशाली (एशक्षिव्गांता प्रद्भात 598०0), 
जिसके अन्तर्गत कोई देश राजनैतिक, जातिगत अथवा क्षैत्रिक दृष्टि से घनिष्ट रूप में 
सम्बन्धित देशों के लिए व्यापार सम्बन्धी विशेष रियायतें देता है । 
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यही नहीं, करों की गणना भी विभिन्न प्रकार से की जाती है । यदि भोतिक 
इकाई (जैसे प्रति क्िवटल या प्रति गज) के आधार पर प्रशुल्क-कर लगाये जायें, तो 
इन्हें 'बिशिष्ट प्रशुल्क' (59०0०१० 0७४८५) कहते हैं और यदि वस्तुओं के मूल्य के 
आधार पर लगाये जायें, तो वे “मृल्पानुसार प्रशुल्क' कहे जायेंगे। यदि चुगी 
आयातित माल पर उनका मूल्य बढ़ा कर स्वदेशी उत्पादकों को उस हानि से बचाने 
के लिये, जो कि कच्चे साल पर लगाये गये करों के कारण उन्हें सहनी पड़ती है, 
लगाई जाती है, तो वह 'क्षतिपृर्वक प्रशुल्का ((०ाएशा5॥00७ 00७9) कह- 
लावेगी । जिस दस्तु पर विदेशी सरकार आर्थिक सहायता देती है, उस वस्तु पर इस 
आधिक सहायता के प्रभाव को समाप्त करने के लिए स्वदेशी सरकार ऐसी वस्तु पर 
जो आयात कर लगाया करती है उसे 'अतिरोधी कर! ((०णा(शश्भा। 8 009) 
कहते हैं । 

विभिन्न प्रकार के आयात-करों के गुण निम्नलिखित हैं-- विदेशी वस्तुओं को 
मेहगा बना कर उनका आयात घटाने में सहायक होती है। इससे स्वदेशी उद्योगों का 
विकास तेजी से होने लगता है, रोजगार की वृद्धि होती है, श्रमिकों को मिलने वाली 
मजदूरी में वृद्धि होती है तथा देश आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ने लगता है। किन्तु 
दोष यह है कि अन्य देण भी प्रतिकारात्मक आयात-कर लगा सकते हैं जिससे इनका 
प्रभाव ही सभाप्त हो जाता है, राष्ट्रों में अनबन भी होने लगती है तथा विदेशी 
व्यापार गलत दिशाओं में मुड़ जाता है। प्रायः पक्षपात पूर्ण होने के कारण अन्य देशों 
द्वारा इनका विरोध किया जाता है । 


(गा) श्राथिक सहायता (छ8007(९५ 0 50%७0९५)---उद्योग विशेष को 
प्रोत्साहित करने के लिये सरकार उसे अनुदानों, विशेष छूटों, ऋणों आदि के रूंप में 
आश्िक सहायता दे सकती है। इनके कारण, आयात-निर्यात बढ़ता है। किन्तु कुछ 
महत्वपूर्ण बातों में ये आयात करों से श्रेष्ठ हैं :--() आयात करों से विदेशी माल 
मेहगा हो जाता है, उसकी प्रतियोगिता शक्ति कम हो जाती है और उसका आयात 
कम होने लगता है । किन्तु आथिक सहायता के कारण स्वदेशी उत्पांदकों की प्रतिं- 
योगिता शक्ति बढ़ जाती है जिससे वह न केवल देश में वरन्‌ विदेशों में भी अपने 
माल की बिक्री बढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं। (४) करों में उपभोक्ता के हितों का 
बलिदान होता है, क्योकि विदेशी वरतुओं का आयात कम होने से स्वदैशी उत्पादक 
अपनी वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने में संफल हो जाते हैं । लेकिन आर्थिक सहायता के 
अन्तर्गत उपभोक्ताओं को ऐसी हानि नहीं उठानी पड़ती तथा उत्पांदकों व उपभोक्ताओं 
दोनों को ही लाभ होता है । 


(7९) परिमाणात्मक प्रतिबन्ध (0एशा॥(80४९ एरे८७७४८४०॥७) --एक अन्य 
महत्वपूर्ण प्रकार के प्रतिबन्ध, जो प्राय: विदेशी व्यापार पर लगाये जाते हैं 'परिमाणा- 
त्मक प्रतिबन्ध' कहलाते हैं । इनका, प्रत्यक्ष प्रभाव्‌...महू है कि एक दी हुई बवधि के 
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भीतर एक निश्चित परिमाण से अधिक वस्तु आयात नहीं की जा सकती है । 
परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाने वाले देण प्राय: निम्न प्रणालियां अपनाते हैं :-- 

(श्र) लाइसेन्ड कोदा ्रणाली--इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार कुछ गिने 
चुने व्यापारियों को ही वस्तुओं के आयात करने की आज्ञा (जाइसेस) देती है।ये 
व्यापारी भी केवल वही वस्तुयें तथा इनकी कही मात्रा संगा सकते हैं, जिसकी अनुमति 
सरकार ने दी है । किस वस्तु को तथा कितनी मात्रा में आयात करना चाहिये इसका 
निर्णय सरकार देश की परिस्थितियों के संदर्भ में करती है । 

(ब) एकपक्षीय कोटा प्रणाली - इस प्रणानी (एक्रोशालाब] (१७०0७ 5५99 ९गा) 
में देश अपने आयातों पर ही प्रतिबन्ध लगाता है। यह प्रतिवन्ध दो तरह का होता 
है--() सांसारिक कोटा (5]002॥ (३००४७), जिसमें सरकार प्रत्येक आयात वस्तु की 
अधिकतम मात्रा निश्चित कर देता है और इसे किसी देश से मेंगाया जा सकता है 
है तथा, () विभाजन कोटा (#0००(०१ (१००१७), जिसमें सरकार द्वारा निश्चित 
अधिकतम मात्रा को केवल उन्हीं देशों से और उतनी ही मात्राओं में मंगाया जा 
सकता है, जिसे सरकार ने तय किया है । 

(स) द्विपक्षीय कोटा प्रशाली--इस प्रणाली (छाक्षटाव (९००७३ 5५560) 
में सरकार केवल एक निश्चिचत मात्रा तक ही किसी देश से आयात करने की आज्ञा 
देती है और आवश्यकताओं को इस सम्बन्ध में रियायती आयात-कर ही चुकाने पड़ते 
हैं । परन्तु उक्त मात्रा से अधिक आयात करने पर आयातकर्त्ताओं को दण्डस्वरूप 
अधिक आयात-कर देना पड़ता है । 

द्वितीय महायुद्-काल में तथा इसके वाद कोटा-प्रणाली प्रत्येक देश में बहुत 
लोकप्रिय हो गई है । इसके विभिन्न लाभ निम्नलिखित हैं :- इस प्रणाली के अन्तर्गत 
अन्य देशों के साथ ल्ाभप्रद व्याप्रारिक सौदे किये जा सकते हैं । (४) इस प्रणाली 
में पर्याप्त लतचक्कत होती है तथा आवश्यकतानुसार संशोधत्न किया जा सकता है | 
(॥) यह पक्षपात्त की नीति को अनावश्यक वना देती है तथा आयात कर की भांति 
इस प्रणाली का विरोध नहीं होता । (५) वस्तुओं के आयात की मात्रा निश्चित हो 
जाने से स्वदेशी उत्पादक अपने उत्पादन का भी सुव्यवस्थित नियोजन कर सकते हैं । 
कोटा प्रणाली के निम्न वोष मी हैं--()) सरकार की आय कम हो जाती है। यह 
कमी आयात करों द्वारा लाई जाने बाली कमी की अपेक्षा अधिक होती है । (8) देश 
में आयातित वस्तुओं के मूल्य अस्थिर रहते हैं ॥ कारण, जब आयात खुल जाता है, 
तो वस्तुओं के मूल्य कम और जब आयात बन्द्र हो जाता है, तो मूल्य अधिक हो जाते 
हैं | मूल्यों की इस घटा-बढ़ी के कारण व्यापारी तो लाभ उठाते हैं किन्तु सरकार 
को जिसे कोटा प्रणाली की व्यवस्था पर खर्च, करना पड़ता है, कम आय होती है। 
(89) कोटा प्रणाली से सम्बन्धित अधिकारियों प्रें- भ्रष्टाचार प्रनपता है, क्योंकि उनके 
हाथों में अधिक शक्ति आ जाती है । (४) विदेशों में वस्तुओं के. मूल्य कम होने पर 
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भी देशी उपभोक्ताओं को इससे लाभ नहीं होता है। यह दोष आयात करें में नहीं 
पाया जाता है । 

भारत सरकार ने कोटा प्रणाली को अपनाया है। वह हर छठे महीने अपनी 
आयात-नीति (]770५ 9०१०५) घोषित करती है इस नीति-घोषणा में यह बताया 
जाता है कि अगले छह महीनों में किन-किन वस्तुओं का, कितनी-कितनी मात्रा और 
किन-किन देशों से आयात किया जा सक्रेगा । कोटा-प्रणाली का प्रयोग प्रायः विनिमय 
नियंत्रण की नीति के पूरक के रूप में करने से यह बहुत प्रभावशाली बन जाती है । 

(५) विनिमय नियन्त्रण (>लाआए० २९५४४८४००७५)--विनिमय नियन्त्रण 
की रीतियों का विकास महाव्‌ मनन्‍दी के समय में हुआ | सन्‌ 930 की महान्‌ मन्दी 
के काल/में अनेक देशों ने विदेशी विनिमय कोषों की नितान्त कमी अनुभव की तथा 
उन्होंने विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय पर नियन्त्रण लगाना अति आवदयक समभा । 
अब तो विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ आयातों को प्रतिबन्धित करने की विधि के 
रूप में भी बहुत प्रभावशाली मानी जाने लगी हैं। न केवल विदेशी मुद्रा कोष ही 
सुरक्षित रहता है वरन्‌ विदेशी वस्तुओं को भी देश के बाहर रखने में सहायता मिलती 
है । इन रीतियों का राजनैतिक प्रभाव भी होता है । 

यद्यपि विनिमय नियन्त्रण के स्पष्ट लाभ व्यापार को प्रतिबन्धित करने में 
दृष्टिगोचर होते हैं तथापि यह अनुभव किया जाता है कि इनके कारण उत्पादन एवं 
व्यापार की रचना का स्वरूप बिगड़ जाता है तथा भ्रष्टाचार व मनमानी नीति को 
बढ़ावा मिलता है । 
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वस्तु के मूल्य एवं विक्रय पर झायात-फर के प्रभाव 
(0) भूल्प एवं विकय पर प्रत्यक्ष प्रभाव : 
किसी आयात-कर का पहला प्रभाव यह है कि विदेशी विक्र ताओं को 
अपनी वस्तुओं के लिये जो मूल्य प्राप्त होता है. वह पूर्व-मुल्य की आवेक्षां ड्यूटी की 
रकम से कम होगा । आयात कर के निम्न प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं :-- 

(।) जबकि स्वदेशी माँग इतनी अधिक गिर जाय या स्वदेशी पूति इतनी 
बढ़ जाय कि सम्बन्धित वस्तु का आंय'त करने की आवश्यता नहीं रहे, 
तो जो वस्तु पहले आयात की जाती थी उस पर आयात-कर लंगाने से 
स्वदेश और विदेश के मूल्यों में ठीक ड्यूटी की राशि के बराबर अन्तर 
होगा । यदि यह अन्तर अधिक हुआ, तो आयात प्रोत्साहित होंगे और 
यदि कम हुआं, तो आयातकों को हानि होगी, जिससे आयात घटेंगे। 
मूल्यों में यह अन्तर प्रायः स्वदेशी मूल्य बढ़ने तथा विदेशी मूल्य घटने 
के कारण उदय होता है । क्यू 
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(2) स्वदेशी पूर्ति जितना अधिक और ज्यादा लोचदार होगी, आयात-कर 


(3) 


(4) 


(5) 


लगाने वाले देश में (अन्य बातों के समान रहने पर) मूल्य उतना ही 
कम बढ़ेगा, और इसलिये, विदेश में अधिक गिरेगा । अत: ऐसी वस्तु 
पर आयात-कर लगाने से जोकि आयात-क्र लगाने वाले देश में 
उत्पन्न नहीं की जा सकती है, मूल्य तब की अपेक्षा अधिक बढ़ेगा 
जवकि आयात-कर उस वस्तु पर लगाया जाता जिसका उन्पादन देश 
के अन्दर किया जा सकता है । स्वदेशी पूरति जितनी अधिक लोचदार 
होगी उतना ही मूल्य विदेशों में गिरेगा, क्‍योंकि ड्यूटी लगने से 
अपना कुछ निर्यात वाजार छिन जाने के कारण विदेशी उत्पादक अपने 
ही देश के वाजार पर निर्भर हो जायेंगे; फलत: वहाँ मूल्य कम हो 
जायेगा । 

इन्हीं कारणों से, विदेशी पूर्ति जितना थोड़ी और कम लोचदार होगी, 
आयात करने वाले देश में स्वदेशी मूल्य उतना ही कम बढ़ेगा, तथा, 
इसलिये, विदेशी मूल्य उतना ही अधिक घटेंगे । यदि विदेशी उत्पादन 
कम होता है अथवा मूल्य घटने के परिणामस्वरूप, धीरे-धीरे कम होता 
है (जंसे तब जबकि वह स्थिर पूंजी का प्रयोग करता हो, जिसे अन्य 
कार्य में स्तैमाल नहीं किया जा सकता), तो विदेशी उत्पादक उस मूल्य 
की अपेक्षा कहीं कम मूल्य पर ही बेचने के लिये विवश हो जायेंगे, जिस 
पर वे तब वेचते जवकि उनके लिये दूसरे प्रकार का उत्पादन करना 
संभव होता । ध्यान रहे कि पूति की लोच दीघंकाल की अपेक्षा 
अल्पकाल में सदा कम होती है । 

यदि आयात करने वाले देश की माँग बहुत है और अधिक लोचदार है, 
तो वहाँ मूल्य कम बढ़ेंगे, और, इसलिये, निर्यात करने वाले देश में 
अधिक बढ़ेंगे । यदि मूल्य में वृद्धि होने के प्रत्युत्तर में आयात करने 
वाले देश में माँग बहुत गिर जाय, तो स्वदेशी उत्पादन वहाँ इतना 
अधिक नहीं बढ़ेगा और, इसलिये, उसकी लागतें इतनी अधिक नहीं 
बढ़ेंगी। किन्तु, दूसरी ओर, विदेशी उत्पादन कम हो जायेगा तथा उसका 
पूर्ति-मूल्य भी घट जायेगा । 

यदि विदेशी देश की माँग अधिक है और ज्यादा लोचदार है, तो आयात 
करने वाले देश में मुल्य अधिक बढ़ेगा, और, इसलिये, निर्यात करने 
वाले देश में कम गिरेगा । कारण यह है कि ऐसी दशा में विदेशी पूतति 
का वह भाग जिसे आयात-कर द्वारा रोक दिया गया है स्वयं विदेशी 
देश में ही अधिक सरलता से खप जायेगा भोर इससे संरक्षित बाजार 
पर दबाव कम हो जायेगा । 


उक्त प्रभावों से यह्‌ नियम बनाया जा सकता है कि निर्यात करने घाले देश के 
उत्पादन की तुलना में श्राणात जितना कम होगा श्रोर श्रायात करने वाले देश फे 
उत्पादन की तुलता में श्रायात जितना अश्रधिक्र होगा, ग्रापात-कर के फलस्वरूप मूल्य 
उतना ही झ्रधिक बढ़ेगा । 

() प्रापात करों के प्रप्रत्यक्ष प्रभाव : 

आयात-करों के उपरोक्त प्रत्यक्ष प्रभावों के साथ-साथ हमें वहुत महत्त्वपूर्ण 
अप्रत्यक्ष प्रभावों को भी विचार में लेना चाहिये। ये अप्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित हैं-- 

() माँग के प्रवाह का विस्थापन (छ5एमटशाटला। ० धार जञाल्या ० 
70०ए0/॥0) :--यदि ड्यूटी से सम्बन्धित वस्तु की माँग की लोच यूनिटी के 
बरावर है, तो क्रेतागण उस पर उतना ही व्यय करेंगे जितना कि पहले करते थे लेकिन 
अन्य वस्तुओं के लिग्रे उनकी सापेक्षिक मांगें (९]४४४९ 0०॥0॥05$) बदल सकती हैं । 
यदि मांग की लोच यूनिटी से कम है, तो डछ टी के कारण वस्तु पर अब पहले की 
अपेक्षा अधिक रकम व्यय की जायेगी, जिससे अन्य वस्तुओं पर व्यय के लिये कम घन 
बचेगा । यदि माँग की लोच यूनिटी से अधिक है, तो अन्य वस्तुओं के क्रय के लिये 
मुद्रा मुक्त हो जायेगी । 

(2) टैरिफ के प्रभावों का पूर्ण विष्लेपण करने के लिये यह भी आवश्यक है 
कि उस ढंग को विचार में लिया जाय, जिसमें सरकार ड्यूटी से प्राप्त घन का प्रयोग 
करती है । आयात-कर के गुण-दोषों पर विचार करते समय इन प्राप्तियों (९०८००७(७) 
को क्रेडिट पक्ष में ही गिनना चाहिये । 

(3) चूंकि आयात-कर निर्यातों को घटाते हैं इसलिये अर्थव्यवस्था की रचना 
पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात्‌ अर्थव्यवस्था नये साम्य (९०७ ह६4णं॥एाएएणा) 
की ओर बढ़ती है। 

प्रत्येक आयात-कर के कारण उत्पादन निर्यात-उद्योगों से शिफ्ट होफर उन 
उद्योगों में बढ़ता है जोकि स्वदेशी बाजार के लिये उत्थादन कर रहे हैं। उत्पादन के 
साधन भी निर्यात-उद्योगों से हटने लगते हैं। वे या तो उद्योग की उन शाखाओं में 
लग जायेंगे जोकि आयात करों द्वारा संरक्षित हैं या, यदि ऐसी शाखाएँ उपलब्ध नहीं 

(जैसे तव, जवकि, उद्यटी रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से लगाई गई हों) तो वह उन 
उद्योगों में लग जायंगे जिनसे उपभोक्ताओं की हटीं हुई माँग था सरकार का बढ़ा हुआ 
व्यय मुड़ता है। मदि अन्य वस्तुओं से मुक्त हुई क्रयशक्ति या ड्यू टी से सरकार को 
प्राप्त हुई आय अन्य आयातित वस्तुओं की ओर' मुड़ जाय, तो कुल आयातों को (एवं 
इसलिये. कुल निर्यातों को भी) घटाने में आयात-करों क्े प्रभाव निर्बल पड़ सकते हैं 
तथा असाधारण दद्ाओं में तो बिल्कुल ही प्रतिकारित (0000४४८४००) हो सकते हैं। 
इस प्रकार, उक्ते असाधारण: दशाओं. को: छोड़कर; प्रत्मेके: आयात-कर अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की मात्रा में तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन:की'सीमा म्रें/कमी लाता है तथा 
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उन बंधनों को कमजोर करता है जोकि विश्व-अर्थव्यवस्था को परस्पर संयुक्त रखे 
हुये हैं । 

जहाँ तक्त उ+ मार्ग का सम्बन्ध हे जिससे चइलकर श्रयंव्यवस्था नवीन साम्य की 
श्रोर बढ़ती है, वह घुद्रा प्रतार एवं मुद्रा संकुचन से प्रभावित होता है | आयात-कर 
लगाने का भुगतान-संतुल का विदेश से आयात 
घट जाते हैं, जिससे दिदेर्ण » जबबिः उस समय पर 
उसकी पूर्ति पूबंबत्‌ रहती है। अतः सौद्रिक एवं विदेशी बिनिमय सम्पन्धी यंत्र 
(४०7०६७५9 ब6. फठटांशा 5०8०. ४८८०३॥५॥) क्रियाशील हो उठता 
है- कर्रन्सी का विनिमय र्वर्ण-आबात से नीचे गिर जाता है और 
स्वर्ण आने लगता है, तथा ई बैंक साख श्र में मुद्रा की मात्रा बढ़ने 
लगती है । संक्षेप में, ग़ों के लगाने से 
फ्ार ल मिलता है । यह उल्लेखनीय है कि 
यक्त प्रभाव तब ही प्रकट हैं जबकि नई छय टी लगाई जाय या पुरानी ड्यूटी को 
बढ़ाया जाय । विद्यमान छू दी को बनाये रखते माज्र से ये प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा । 
किन्तु आयात-कर हटाने का प्रभाव उल्टा होता है । म्रुगतान-संतुलन की अनुकूलता 
कम हो जाती है और मौद्िक यंत्र (०0८७५ 'श०्टा47ंध्य) अब मुद्रा संकुचन 
के द्वारा नवीन साम्य की स्थापना करने लगता है । 

किन्तु, दूसरे देश में (यदि हम केवल दो देशों को विचार में लें) अथबो शेष 
विश्व में, उपरोक्त क्रियाएँ विपरीत दिशा में होती हैं । यदि यह दूसरा देश स्वयं: भी 
आयात-कर लगाकर प्रथम देश के आयात-कर को संतुलित कन्दे, तो मुद्रा प्रसार एवं 
मुद्रा संकुचन एक दूसरे को काट देंगे और इससे उपरोक्त मध्यान्तर प्रभाव (वरवा»ं- 
0079 ] ८००5) उदय नहीं हो पायेंगे । 

विजय अब अल ज 3 
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उत्पादन के साधनों पर श्रायात-करों का प्रभाव 


उत्पादन के साधनों की, विशेषताएं : 

उत्पादन के साधनों में हम मूल (0787०) एवं उत्पादित (श०40००१) 
उच्च एवं निम्न दोनों ही श्रेणियों (परांझाल 200 ॥0७० ह726० 0७०७) के 
साधनों को, कच्चे माल-व मशीनों आदि को सम्मिलित करते हैं । उत्पादन के प्रत्येक 
साधन का एक विद्येप ग्रुण उसकी पूरकता, (0०ण॥ए9श7३०॥(४79/) है भर्थाव्‌ 
उत्पत्ति का एक साघन सदा ही दूसरे के साथ स्तैमाल किया जाता है और संयुक्त रूप 
में सव साधनों का एक “उत्पादक संयोग” (?27060९८७४४० ८०ण॥र७॥400॥) होता है। 
जब किसी आयात-कर के द्वारा उत्पादन के कम साधन का मूल्य बढ़ाया जाता है, तो 
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खतरा यह है कि अन्य साधनों की माँग में भी कमी आ सकती है (क्योंकि आयात कर 
लगने से पूर्व उत्पादक संयोग ट्वूट जाता है) । उत्पादन के साधनों की दूसरी विशेषता 
यह है कि उनकी माँग प्राय: वहुत लोचदार होती है, विशेषत:ः उस दशा में जबकि 
उनके प्रयोग करने वाले उद्योगों को कटु विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ 
रहा हो । 
श्रापात-करों का प्रमाव : 

उत्पादन के साधन पर प्रत्येक टैरिफ (जो उसके मूल्य को बढ़ा देता है) 
उत्पादन-क्रिया (जिसमें कि उसका प्रयोग दिया जाय) की लागत में वृद्धि कर देता है। 
इस प्रकार से नुकसान उठाने वाले उद्योग के निर्यातों में कमी आ जाती है | यह संभव 
है कि उक्त कमी आयातों में हुई कमी के वराबर हो । यदि ऐसा हुआ, तो टैरिफ 
“भुगतान संतुलन” पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा । 

किन्तु यह हो सकता है कि भुगतान-संतुलन में मौद्धिक एवं विनिमय यंत्र की 
सहायता के बिना ही (अर्थात्‌ निर्यात कम हुए बिना) किन्तु अन्य वस्तुओं के बढ़े हुए 
आयात द्वारा साम्य बना रहे । उदाहरण के लिये, कपास के सूत पर टैरिफ लगाने से 
उसका मूल्य इतना अधिक बढ़ सकता है कि बस्त्र-निर्माता विदेशी प्रतियोगिता का 
सामना करने में समर्थ न रहें । ऐसी दशा में सूत का आयात तो अवश्य घट जायगा 
किन्तु संभवत: कपड़े का आयात बढ़ जायगा । इस प्रकार, टैरिफ का मूल उद्देश्य 
अर्थात्‌ सूत का उत्पादन बढ़ाना पूर्णरूप से सफल नहीं हो सक्रेगा । 


जिस वस्तु पर ड्यू टी लगाई गई है वह यदि उद्योगों की लागतों का एक 
महत्वपूर्ण अंग है, तो उत्पादकों द्वारा उसका विरोध किया जा सकता है। ऐसी दशा 
में उनको कुछ हर्जाना देकर शान्त किया जा सकता है । किन्तु उन्हें क्या हर्जाना दिया 
जाय, यह इस बात पर निर्भर है कि वे निर्यात के लिये उत्पत्ति कर रहे हैं या स्वदेशी 
बाजार के लिये । यदि वे निर्यात के लिये उत्पादन कर रहे हैं, तो उन्हें ड्यूटी की 
रकम लौटा दी जाती है। इसे 'ड्राबेक' (078909०८) कहते हैं। अथवा, यह भी 
संभव है कि उनसे यह ड्यूटी चार्ज ही न की जाय बशतें वे डूगूटी लगे कच्चे माल 
का आयात करते समय यह घोषित कर दें कि उसका निर्यात के लिये उत्पादन करने 
में ही प्रयोग किया जायेगा । यदि उत्पादन स्वदेशी बाजार के लिये किया जा रहा है, 
तो उन्हें उस वस्तु के आयात पर जोकि वे उत्पन्न करते हैं, समानीकरण ड्यूटी 
(४५१००॥ ५४०४ 70009) लगाकर हर्जाना दिया जा सकता है। उदाहरण के लिये यदि 
अनाज पर ड्यूटी बढ़ाई जाय, तो उतनी ही ड्यूटी आटे पर भी बढ़ाई जा सकती है, 
जिससे कि आटा पीसने (7]0ए7 7॥॥78) को हानि न उठानी पड़े। इस प्रकार 
उत्पादन की अगली अवस्थाओं पर ड्यूटी का प्रभाव पड़ने से रोका जा सकता है। 
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राशिपतन का श्रयं, इसके स्वरूप एवं राशिपतन विरोधी 
कानून बनाने में फठिनाइयाँ 


राहिपतन का श्रये व स्वभाव : 
हैबरलर (प््र०&९०7]20) के शब्दों में “राशिपतन का अभिप्राय प्रायः किसी 
वस्तु को विदेश में ऐसे मूल्य पर बेचने से लिया जाता है, जो कि उसी वस्तु को उसी 
समय पर तथा उन्हीं दशाओं के अन्तर्गत स्वदेश में (यातायात-ब्यय को विचार में 
रखते हुए) बेचने के मूल्य से कम हो ।”? झ्राथिक सिद्धान्त के हष्टिकोण से, धाइनर 
(शाह) द्वारा प्रस्तावित निम्न परिमारण श्रधिक उचित है :---“राशियततन का आशय 
दो बाजारों में भेद-भाव करने से है ।”2 इस परिभाषा की श्रेष्ठता के तीन कारण हैं:--- 
प्रथम, राशिपतन सम्बन्धी नियम सर्वत्र समान ही हैं चाहे यह दो स्वतन्त्र देशों के बीच 
में हों मअथवा एक ही देश के दो क्षेत्रों के मध्य हों। दूसरे, इस परिभाधा में “सुरक्षित 
राशिपतन” (7२९५०7४८ 79077) भी सम्मिलित है, जिसमें विदेशी मूल्य स्वदेशी 
मूल्य की अपेक्षा ऊँचा रहता है; एवं तीसरे मूल्य-विभेद स्वदेश और विदेश के ही मध्य 
नहीं, वरन्‌ दो विदेशी बाजारों के बीच में भी किया जा सकता है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि राशिपतन के दो अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग हैं--स्वदेशी 
मूल्य (०07० एघं०९०) एवं विदेशी मूल्य (४0०87 ९४7००) । इन दोनों मूल्यों की 
तुलना करके ही राशिपतन का अनुमान लगाया जाता है। किन्तु, जब स्वदेशी मूल्य 
से विदेशी मूल्य की तुलना की जाय, तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये :-- 
() मूल्य-तुलना का सम्बन्ध उस समय-क्षण से होना चाहिये, जब कि बिक्री 
का अनुवन्धन किया जाय । यदि मूल्य-तुलना का सम्बन्ध उस समय- 
क्षण से हो जबकि वस्तुएँ निर्यात करने वाले देश की सीमाओं को 
वास्तव में पार करती हैं, तो इस बीच स्वदेश का मूल्य बढ़ जाने से 
राशिपतन-विरोध-नियम उचित रूप से लागू नहीं किये जा सकेंगे । 
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(2) यातायात सम्बन्धी व्ययों को भी विचार में लेना आवश्यक है। यदि 
निर्यात के लिये बताया गया “लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य (८. . 8. 
[॥८०) स्वरेशी-पमूल्य बरी अपेश्ञा यातायात-व्यय की पूर्ण राशि से 
अधिक नहीं है, तो यह राशिपलतन की ही एक दशा कहलायेगी । 

(3) राही मूल्य-तुलना के लिये अन्य परिस्थितियों का भी ध्यान रखना 
चाहिये जैसे : -- निर्यात दे; जिये विशेष पैकिंग की लागत, भुगतान की 

तें, अधिक मात्रा में बिक्री के लिये छूट, आदि । 

राशिपतमस विरोधी संनियस : 










श्य अवश्य होता है जैसे :--विदेशी प्रतिस्पर्घा 
वे बनाना, आदि । इस प्रकार के अनेतिक एवं 
समाज-विरोधी उद्देश्यों से वतन करना राशिपतन-विरोबी-संनियम बनाने का 
उपयुक्त आधार है ) किन्तु, यहाँ निम्त कठिनाइर्या हैं :- 

(।) ऐसे विचारों में प्रायः लचक (#॥०७४४७॥४५») का अभाव होता है, जिससे 
विभिन्न प्रकार के गों भें भेद के न हो जाता है जब्रकि एक स्वस्थ 
राशिपतन-विरोधी-संनियम बवाने के लिये राशिपतन के विशिन्न प्रकारों में भंद करना 
जरूरी है। 

(2) कुछ प्रकार के राशिपतन (जैसे, विनिमय राशिपतन या सामाजिक राशि- 
पतन) निश्चित रूप से हानिकारक होते हैं जबकि अन्य प्रकार के राशिपतन हानिकारक 
नहीं होते । समाचार पत्रों में, राजनंतिक भाषणों में तथा स्वार्थी पार्टियों के प्रतिवेदनों 
में राशिपतन के विरुद्ध बहुत कुछ कहा सुना जाता है किन्तु राशिपतन के नाम पर 
वास्तव में कुछ ऐसी बातों का विरोध किया जाता है (जैसे तीव्र प्रतिस्पर्धा, दोपपूर्ण 
ट्रेड मार्कों का प्रयोग, माल का दोपपूर्ण वर्णन देना, कस्टम अफसरों को गलत मूल्य 
बताना, आदि) जिनके लिये राशिपतन विरोधी कानुर्त बनाने की आवश्यकता नहीं है । 

इस प्रकार, राशिपतन विरोधी कानून बनाने के पूर्व राशिपतन के स्वरूप को 
भली प्रकार समभ लेना चाहिये और यह निर्णय करना चाहिये कि क्‍या वास्तव में 
उसकी रोकथाम के लिये कानून बनाने की आवश्यकता है । इस हेतु राशिपतन के 
वर्गीकरण पर ध्यान देना अधिक जरूरी है। 
राशिपतन के विभिन्न रूप : 

राशिपतन के प्रमुख रूप तीन हैं :--() आकस्मिक राशिपतन (5909० 
07 00००४५४४०॥०४| ]00709॥72); (2) अल्पकालीन राशिपतन (500-एथा०१ ०7 
ग्रालागरा।।था। [9णाए78); एवं (3) दीघंकालीन या लगातार राशिपतन ([.००2 
ए९एं०५ 07 ९णाएं॥एए७5 0079॥78) । 

() पक्राकस्सिक राशिपतन--इस प्रकार का राशिपतन प्रायः बिक्री-मौसम के 
अन्त में बचे-खुचे माल को निकालने के लिये, (जो कि स्वदेश के बाजारों में बिकने के 
लगभग अयोग्य है) किया जाता है। यह राशिपतंन इतना अस्थाई होता है कि इसके 
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विरुद्ध कोई कानून बनाना न तो वहुत आवश्यक है और न वांछनीय । जिस देश में 
इस प्रकार का राशिपतन किया जाब, उसे प्रायः इससे भयभीत होने की आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि यह औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव नहीं डालता और साथ ही 
उपभोक्ताओं के लिये लाभदायक है । 

(2) श्रल्पकालीन राशिपतन--अल्पकालीन राशिपतन तब कहा जाता है जब 
कि समय-समय पर विदेशों में स्वदेशी मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर बिक्री की जाय 
तथा हानि उठाकर की जाय । इस प्रकार का राशिपतन निम्न उद्दे श्यों से किया जाता 
है :-- () किसी विदेशी बाजार में पैर जमाने के लिये अथवा उसे छिनने से बचाने के 
लिये; (४) किसी प्रतिस्पर्धी को नष्ट करने के लिये या उसे अपनी इच्छा के अनुसार 
चलने के हेतु विवश करने के लिये; (॥) प्रतियोगी संस्थाओं की स्थापना को रोकने के 
लिये; एवं (४५) दूसरे देशों द्वारा किये जाने वाले राशिपतन से अपनी रक्षा करने 
के लिये । 

अतः अल्पकालीन राशिपतन को रोकने के लिये उस उद्द श्य के अनुसार ही, 
जिससे कि राशिपतन किया जा रहा है, पीड़ित देश को राशिपतन विरोधी कानून 
बनाना चाहिये । उदाहरण के लिये, जब राशिपतन श्रतिस्पर्धा को नष्ट करने के लिये 
किया जातः है तब इसे रोकने के लिये जो कानून बनाया जायगा वह उस कानून से 
भिन्न होगा जो कि विदेशी बाजार को अधिकार में लाने के हेतु किये जाने वाले राशि- 
पतन को रोकने के लिये बनाया जाता है । 

(3) दीघंकालोीन राशिपतन-- यह राशिपतन स्थाई होता है और सम्बन्धित 
देश द्वारा अपने व्यापार व उद्योग का दीघंकालीन नियोजन करने के कारण सम्भव 
होता है । इस प्रकार का राशिपतन प्रायः तब किया जाता है जबकि राशिपतन सम्बन्धी 
वस्तु उत्पादन वृद्धि नियम के अन्तगंत उत्पन्न की जा रही हो । इस श्रेणी के अन्तगंत 
जमंन ओर अमेरिकन लौह एवं स्पात उत्पत्तियों का राशिपतन सम्मिलित कर सकते हैं 
जो कि विशाल ट्रस्टों और कार्टेलों द्वारा किया गया था । दीघंकालीन राशिपतन तब 
भी सम्भव हो सकता है जबकि सरकार राशिपतित वस्तु पर निर्यात-सहायता 
(&:9०५८ 80०70/५) देती हो, क्‍योंकि ऐसी दिशा में वस्तुओं को विदेश में हानि पर 
भी वेचा जा सकता है । राशिपतन का यह तीसरा रूप संबसे महत्वपूर्ण है । 

दीघंकालीन राशिपतन को रोकने के लिये पीड़ित देश ऐसी वस्तुओं पर, 
जिनका राशिपतन किया जा रहा है, ऊँचे आयात-कर लगा सकता है । यदि अत्यधिक 
(2४००5अं५०) राशिपतन किया जाय, तो राशिपतित (077०0) वस्तुओं के प्रवेश 
पर रोक लगाई जा सकती है । 

स्पष्ट है कि राशिपतन के रूप एवं उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही कोई 
राशिपतन विरोधी नीति निश्चित की जा सकती है और एक ही नीति सब दशाओं में 
अपनाना अनुचित होगा। 
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राशिपतन के लिये चावशयक दशाएँ : 

राशिपतन की सफलता के लिये दो शर्ते पूरी होना आवश्यक हैं :-- 

() बस्तुप्ों को स्वदेश में लोटने से रोका जाय--यदि ऐसा न किया गया, 
तो स्वदेशी उपभोक्ता उन्हें विदेशी बाजार से सस्ता खरीद लेंगे। वस्तुओं को लौटने से 
रोकने के लिये प्रायः ड्यूटी लगाई जाती है और विदेशी क्र ताओं से यह ठहराव भी 
किया जा सकता है कि वे उसे पुनः निर्यात करने वाले देश के बाजार को पुनः नहीं 
बेचेंगे । (दीघंकालीन राशिपतन की दशा में तो ड्यूटी लगा कर स्वदेशी बाजार की 
रक्षा की जाती है, किन्तु, आकस्मिक राशिपतन की दशा में स्वदेशी बाजार में क्रता 
मिलने की अनिश्चितता ही स्वयं एक प्रभावशील रोक का कार्य करती है) । 

(2) स्वदेशी बाजार पर एकाधिकार रहे--इस एकाधिकार के कई रूप हो 
सकते हैं, जैसे--कोई एक संस्था बाजार को देखते हुए स्वयं ही इतनी बड़ी हो सकती 
है कि अन्य संस्थाओं को उस बाजार में लाभ सहित प्रवेश का अवसर नहीं रहता, 
अथवा, उस संस्था के पास उत्पादन-क्रिया से सम्बन्धित कोई गुप्त भेद, पेटेन्ट या अन्य 
कानूनी अधिकार हो, अथवा जब कई उत्पादक हों, तो यह सम्भव है कि उन्होंने 
उत्पादित मात्रा को सीमित करने के लिये आपस में कोई ठहराव कर लिया हो या 
कार्टेल बना लिया हो । 
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राशिपतन के प्रभाव 
राशिपतन का स्वभाव व स्वरूप : 
इसके लिये कृपया पिछला प्रश्नोत्तर पढ़िये । 
राशिपतन के प्राथिक प्रमाव : 
उन देशों द्वारा राशिपतन का कड़ा विरोध किया जाता है, जिनमें वस्तुएँ 
राशिपतित (0079) की जाती हैं । उदार व्यापार नीति अपनाने वाले देशों को प्रायः 
इसकी बड़ी शिकायत होती है । कारण यह है कि उन देशों में स्वदेशी उत्पादकों को 
अपनी उत्पत्ति के लिये संरक्षण प्राप्त करने का अवसर कम होता है तथा वे यह 
अनुभव करते हैं कि, ड्यूटी के अभाव में, वे स्वयं किसी बड़े पैमाने पर राशिपतन नहीं 
कर सकते । 
(]) प्रायात करने वाले देश के हृष्टिकोश से विचार : 
(।) साधारंणतः राशिपतित आयातों _( 0०779०0 79०५७ ) के विरुद्ध 
आवश्यकता से अधिक उत्तेजना प्रकट की जाती है । यदि मान भी लें कि आयात ऐसे 
मूल्य पर आ रहे हैं जो कि निर्यात करने वाले देश में चार्ज किये गये मूल्य से कस हैं 
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अथवा उत्पादन लागत से कम हैं, तो इससे श्रायात करने वाले देश को कुछ हानि नहों 
पहुंचेगी, बशतें ये सस्ते श्रायात जारी रहें ॥ जब विदेशी देश की जलवायु सम्बन्धी या 
अन्य कोई प्राकृतिक लाभ होने के कारण उसके लिये सस्ता निर्यात करना सम्भव होता 
है, तो सस्ते आयात अनिश्चित समय तक जारी रह सकते हैं किन्तु जब कम मूल्य 
विदेशी एकाधिकारी की राशिपतन-नीति के कारण हों, तो सस्ते आयात कभी भी बन्द 
हो सकते हैं, क्योंकि उसकी नोति चाहे जब परिवर्तित हो सकती हैं। 

(2) राशिपतन तब हानिकारक होता है जबकि वह “वौरों' (5995705) के रूप 
में हो श्रोर प्रत्येक 'दोरे' की श्रवधि इतनी पर्थाप्त हो कि प्रायातक देश में 'उत्पादन 
का बदलाव" (50078 ० 77०१ए८४०७) संभव है । एक दौरा समाप्त होने पर जब 
सस्ते आयात रुक जाते हैं तो उत्पादन व्यवस्था फिर पलटनी पड़ती है । अतः रुक-रुक 
कर किया गया ऐसा राशिपतन आयातक देश के लिये बहुत ही हानिकार होता है, 
चाहे देश में कोई प्रतिस्पर्धी उद्योग हो या न हो क्‍योंकि, इसके कारण पहले तो एक 
ऐसे उद्योग की स्थापना हो जाती है जो कि सस्ती आयातित वस्तुए' प्रयोग करता है 
तथा फिर आयात रुकने पर वह उद्योग समाप्त हो जाता है। यदि राशिपतन की 
बस्तुए" “उपभोक्ता माल” (टणा5प्रणक्ष$" (50०45) हैं तो राशिपतन के कारण 'माँग 
में बदलाव” (5%रंप्िए8 ० 7007870) होगा, जिसे बाद में फिर 'उल्टा' (0२९४८०७०) 
करना पड़ेगा । अतः यह भी हानि पहुँचाने वाली वात है । 

(3) 'गला-काट राशिपतन” (2०४ प्रध/०४४ 0079९) भी हानिकारक होता 
है, क्‍योंकि इसका उद्दं श्य प्रतिस्प्धियों को समाप्त करके उच्च एकाधिकारी मूल्य 
चार्ज करना है | उदाहरण के लिये, “मैंच ट्रस्ट लिमिटेड ने बहुत ही कम मूल्यों पर 
माल बेचना प्रारम्भ कर दिया था, जिससे वह अपने प्रतिस्पधियों को समाप्त करके 
आयातक देश को अपने एकाघिकार क्षेत्र में सम्मिलित करले । लेकिन, व्यवहार में, ऐसा 
राशिपतन कभी-कभी किया जाता है, क्‍योंकि ऐसा मूल्य-य्रुद्ध बहुत खर्चीला होता है और 
साथ ही इस बात की आशंका भी रहती है कि कानूनी हस्तक्षेप द्वारा एकाधिकारी को 
अपनी मेंहगी विजय के सुफल का आनन्द उठाने से वंचित कर दिया जाय । 


(7) निर्यात करने वाले वेद के हृष्टिकोर से विचार : 

अब हम निर्यात करने वाले देश के दृष्टिकोण से राशिपतन के प्रभावों की 
चर्चा करेंगे : 

प्रायः राशिपतन करने वाली संस्थाएँ अपनी कार्यवाही को इस व्यापारवादी 
तर्क के आघार पर उचित ठहराने का प्रयास करती हैं कि राशिपतन देश के लिये 
लाभदायक है, क्योंकि इससे निर्यात बढ़ने से देश में द्रव्य (४०४८५) आता है । किन्तु 
वर्तमान युग में इस तर्क में कोई सार नहीं है । 

(2) यदि स्वदेशी वाजार पर एकाधिकार होने के कारण, राशिपतन करना 
संभव हुआ है, तो राशिपतन तब लामदायक फहा जा सकता है जबकि इससे स्वदेशो 
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उपनोक्ताग्रों के लिये वस्तुओं के मूल्य घट जाएँ, और, ऐसा तब संभव है जबकि 
सीमान्त लागतें ('४७8॥9] (०5५५) गिर रही हों । 

(3) प्रत्येक निर्यात-वस्तु का स्वदेशी मूल्य बढ़ने लगता है अतः चाहे राशिपतन 
किया जाय या नहीं किसी ठोस निर्णय पर पहुँचने के लिये यह आवश्यक है कि हम 
उपभोक्ताओं को बढ़े हुए मूल्य की तुलना उत्पादकों के बढ़े हुये लाभ से करें । वाइनर 
का विश्वास है कि उक्त पहली राशि दूसरी राशि से सदा अधिक ही होती है जब ऐसा 
हो, तो, स्वदेशी मूल्य बढ़ने पर, राशिपतन को हानिकारक समभना चाहिये । 

(4) निर्यात करने वाले देश के हृष्टिकोर से “उत्पादक वस्तुश्नों' का राशिपतन 
विशेष महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिये, जब जमंनी ने स्वदेशी मूल्य से 50%, कम 
मूल्य पर हार्लंड व इज्भलैंड में लोहा व स्वात का राशिपतन किया, तो आयात करने 
वाले देशों में लोहा एवं स्पात प्रयोग करने वाले उद्योगों को बहुत लाभ हुआ | 'डच शिप 
बिल्डिग इन्डस्ट्री' तो प्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के राशिपतित स्टील पर ही जीवित थी । 

किन्तु स्वयं जमंठी में लोहे व स्पात का प्रयोग करने वाले सब उद्योग विदेशी 
प्रतिस्पधियों को इन पदार्थों की सस्ती विक्री के कारण बहुत नुकसान उठाने के लिये 
बाध्य हुए । इस हानि को पूरा करने के लिए दो उपाय किये जा सकते हैं :--0) स्व- 
देशी एकाधिकारिक मूल्य उन वस्तुओं के सम्बन्ध में कम कर दिया जाय, जिनको एक 
अधिक तैयार माल (॥75०० 0009) में बदलना है। तथा (#) तैयार माल के 
उद्योगों के लिये समान ड्यूटी (2५७०॥»॥४ 70009) के द्वारा स्वदेशी बाजार सुरक्षित 
कर दिया जाय । 

जहाँ तक निर्यात को सहायता फे लिये एकाधिकारी मूल्य को कम फरने का 
प्रइन है, उसका तो स्वागत है । लेकिन जब निर्यात-सहायता (&57०( छे०प०(७) दो 
जाती है, तो यह स्वागत योग्य है या नहीं, इसके सम्बन्ध में निरणंय देने के पूर्व हमें यह 
जान लेना चाहिए कि क्या स्वदेश में प्रत्मघिक ऊंचा एकाधिकारी मूल्य होना झनिवाप 
है । यदि ऐसा है, तो अधिक विवेकसंगत यह होगा कि ड्यूटी लगा कर स्वदेशी तैयार 
माल के उद्योगों का विकास करने के बजाय विदेशों से सस्ता तैयार माल खरीदा 
जाय ।॥! साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि एकाधिकारी के लिए इतना ऊँचा 
मूल्य चाज॑ करना लाभदायक न होगा जो कि उसके ग्राहकों (तैयार माल के उद्योगों) 
को लड़खड़ा दे । 

निष्कर्ष :--निष्कपं के रूप में, हम मेयर (१४७५८) फे इस कथन से सहमत 
हैं कि “राशिपतन (अर्थात्‌ विंदेश में सस्ती बिक्री) इतना हानिकारक नहीं है जितना 
कि स्वदेशी बाजार पर एकाधिपत्य होना, क्‍योंकि एकाधिकार के अन्‍्तगंत स्वदेश में 
मूल्य ऊँचे हो जाते हैं । भ्रतः यदि किसी स्वदेशी बाजार में एकाधिकार पहले से ही 
विद्यमान है, तो फिर राशिपतन का आगमन होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । वह 
हानिकारक भी हो सकता है तथा लाभदायक भी । 
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विनिमय-राशिपतन (>८लाभा8० 0फ0फग॥९2) 

“विनिमय! राशिपतन से श्राशय : 

जन कोई देश अन्य देशों में विदेशी विनिमय का राशिपतन करता है तो इसे 
विनिमय-राशिपतन' कहते हैं । यह वास्तविक “राशिपतन'” नहीं है, क्योंकि इसके अन्त- 
गत मूल्य विभेद नहीं होता । “वस्तुओं के राशिपतन' से इसका भेद करने के लिये इसे 
“छिपा राशिपतन” (/058फ5९व [9077ष४्) या “अप्रत्यक्ष राशिपतन' (74९८६ 
70007978) कहना उचित होगा । 'विनिमय राशिपतन' के अन्तर्गत एक देश अपनी 
गृह-करैन्सी (070० ०णा7७०८०५) का विनिमय मूल्य जान-बूक कर घटा देता है, 
जिससे विदेशी मुद्रा में ग्रह-मुद्रा बहुत सस्ती हो जाती है । फल यह होता है कि 
विदेशियों के लिये उस देश का माल सस्ता पड़ने लगता है, जिससे उसके निर्यात 
प्रोत्साहित होते हैं । 
विनिमय राशिपतन का ऐतिहासिक विवेचन : 

विनिमय-राशिपतन की टेक्नीक सर्वप्रथम जमंनी, आस्ट्रिया एवं मध्य यूरोप के 
छोटे-छोटे राज्यों द्वारा प्रयोग की गई थी । उनका उद्देश्य निर्यात बढ़ा कर और आयातों 
को सीमित रखकर अपने भुगतान संतुलन की विषमता का सुधार करना था । इनके 
बाद अन्य देशों ने भी इस टेक्नीक का प्रयोग किया ॥ परिणाम यह हुआ कि विद्व में 
विनिमय राशिपतन एवं बहुमुखी विनिमय-दर-प्रथाओं की एक बाढ़-सी आ गई | प्रत्येक 
देश दूसरे देशों की विनिमय-राशिपतन कार्यवाहियों का सामना करने के लिए अनेक 
विनिमय-प्रतिबन्ध लगाता था । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक देश स्वार्थपूर्ण नीति (8०884 
79 7९828॥0०0०7 ९०॥0०५) अपना रहा था । 

विनिमय-राशिपतन की प्रथा सम्पूर्ण अन्तर-युद्धकालीन.. अवधि में निर्बाघ 
चलती रही । वास्तव में एक बार प्रारम्भ हो जाने पर इसका अन्त होना कठिन हो 
गया था । किन्तु, द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होते ही, इस प्रथा, पर एकाएक रोक लग 
गई, क्योंकि तब सब देशों का ध्यान आयात-निर्यातों की चिन्ता से हटकर अपनी सैनिक 
हलचलों पर लग गया । 
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युद्धोत्तकाल में सहयोग की भावना का विकास : 
युद्ध की समाप्ति के वर्षों में यह सोचा जाने लगा था क्रि युद्धपूर्व मंदी की 
अवधि में जो समाज विरोधी एवं संकुचित आथिक नीतियाँ प्रचलित हो गई थीं वे कहीं 
फिर (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संगठित प्रयास के अभाव में) प्रकट होकर विश्व को 
उस पुरानी मुसीबत में न डाल दें, जिसकी याद उसे अभी तक ताजी है । इसके अति- 
रिक्त, कुछ नई घटनाएं भी आ गई थीं, जिन पर ध्यान देना जरूरी था । पुराने लेन- 
दार देश देनदार और पुराने देनदार देश लेनदार बन गये थे । इटली, नाजी जमंनी 
तथा अन्य देशों पर युद्ध-हजनि के भुगतान का भार आ गया था, युद्ध-जजेरित अर्थ- 
व्यवस्थाओं के पुनननर्माण की भी आवश्यकता थी, इज्धलेंड की आधथिक शक्ति दुर्बल 
पड़ गई थी तथा एक सर्व-शक्तिशाली आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति के रूप में अमेरिका 
विद्व के चित्रपट पर आया । 
प्राय: सभी देश (विशेषतः युद्ध की ज्वाला से पीड़ित देश) शान्ति के इच्छुक 
थे । किन्तु राजनैतिक शान्ति के स्थाई हल के लिये पहली शर्त यह थी कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के विकास के लिये यह जरूरी था कि विनिमय-राशिपतन जैसे अहितकर कार्य 
कलापों पर रोक लगाई जाय । अतः इज्जूलैंड, अमेरिका आदि देशों के प्रसिद्ध अर्ष- 
शास्त्रियों द्वारा इस बात की अपील की गई कि विद्व के नेता मिलकर कोई ऐसी 
व्यवस्था बनायें, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े । फलस्वरूप कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
हुए, जिनके कारण अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व-बैंक की स्थापना हुई । 
विनिमय राशिपतन पर धन्‍्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नियन्त्रण : 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सबसे महत्वपूर्ण आधिक उद्देश्य 'विनिमय-राशि 
पतन” पर रोक लगाना है। कोष के सदस्य देशों के लिये यह नियम बना दिया गया है 
कि वे ऐसी कार्यवाहियाँ न करें जिनसे विश्व की आधिक समृद्धि को तथा स्वतन्‍्त्र विद्व- 
व्यापार के हितों को चोट पहुँचे । जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहे 
तो उसे कोष की अनुमति लेनी पड़ती है । कोष पहले उसकी नीति का सावघानी से 
अध्ययन करता है । यदि कोई देश अपने भुगतान संतुलन की अस्थाई असाम्यता को दूर 
करने के लिये विनिमय-राशिपतन करना चाहता है, तो कोष उसे अस्थाई कठिनाइयों 
पर विजय पाने के लिये वित्तीय सहायता देता है । इससे उस देश को राहत मिलती 
है । वह अन्य सामान्य तथा सरल ढलज्ों से निर्यात बढ़ा कर तथा आयात घटा कर 
अपने भुगतान-संतुलन को सुधारने का प्रयास करता है और राशिपतन की नीति, जिसे 
अन्य देशों द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, अनावश्यक रूप से नहीं अपनाता | 
यदि कोई देश भुगतान-संतुलन की विषमता को सुधारने के लिये नहीं, वरन्‌ 
अन्य देशों के आथिक अधिकारों और व्यापारों का अतिक्रमण करने के द्रादे से 
“विनिमय-राशिपतन' करता है, तो कोष पहले तो उस देश को चेतावनी देता है तथा 
फिर अपनी सदस्यता से एवं अन्य लाभों से भी वंचित कर देता है | किसी अकेले देश 
के लिये चाहे वह कितना ही बड़ा हो शेष विश्व के बहिष्कार का दी्घकाल तक मुका- 
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बला करना संभव नहीं है । अतः वह कोप के आदेशों का यथाशक्ति पालन करता है । 
इस प्रकार, विनिमय-राशिपतन को रोकने का एकमात्र प्रभावशाली उपाय इस विश्व- 
संस्था को मजबूत बनाना है । 





छहन 0. 46. “परा€ (जाती 45 ए९ ४०।॥ाथ ० 7795(5?, ल्‍050055. प्र0छ शशि 
€था पार व्रलिएशाणान शिणा०एण९०5 ० एरेव्त 'शि॥(शाव9)5 02९ 8 
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टेरिफों से ट्स्टों का जन्म ; कच्चे माल के 
अ्न्तर्राष्रीय एकाघिकार 


टेरिफों से ट्रस्टों का जन्म : 

अमेरिका के चीनी उद्योगपति हेवनमेयर (प्र8४०॥7९%९7) ने सन्‌ 900 के 
ओद्योगिक कभीशन के सामने साक्षी देते हुए यह कहा था कि “टैरिफ ही ट्रस्टों की 
जननी है” प्रत्येक कार्टेल और प्रत्येक ट्रस्ट का जन्म टैरिफ से बताना तो संभवतः एक 
अतिशयोक्ति है परन्तु यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि अनेक कार्टेल्स टैरिफ के 
संरक्षण के कारण ही जीवित हैं । यदि समस्त टैरिफ हटा लिये जायें, तो अनेक कार्टेल 
टूट जायेंगे अथवा उनकी शक्ति समाप्त हो जायगी, क्योंकि टैरिफ के अभाव में प्रत्येक 
उत्पादक को केवल यातायात-व्ययों का ही प्राकृतिक संरक्षण रहेगा | जैसे ही उसका 
मूल्य उस स्तर से अधिक हो जाता है, जिस पर विदेशी उत्पादक उसके देश में लाभ 
सहित बिक्री कर सकते हैं, बैसे ही वे ऐसा करना आरम्भ कर देते हैं । इससे स्वदेशी 
उत्पादक की शक्ति घट जाती है। अनुभवों से भी उक्त मत की ही पुष्टि होती है । 

उदाहरण बवेः लिये, यूरोपीय देशों की अपेक्षा इज्भूलैंड में कार्टेलों का विकास 
कम हुआ । इसके दो प्रघान कारण थे :---प्रथम तो यह कि अंग्रेज साहसी प्रायः 
व्यक्तिबादी मनोवृत्ति के होते हैं, और दूसरे, वहाँ संरक्षणात्मक टैरिफों का भी अभाव 
था । किन्तु, इसके विपरीत, जमंनी ने सब्‌ 879 में संरक्षण को अपनाया, और, तब 
से वहाँ कार्टेलों की असामान्य वृद्धि हो गई । 

जस सामान्य नियम (कि एकाधिकारी संघों का उदय टैरिफों के कारण होता है) 
के वो प्रकार के भ्रपवाव हैं :--प्रथम, स्थानीय एकाधिकारी संघ ([.००४॥ (०॥०००- 
॥८७), जिनकी रक्षा यातायात-ब्ययों ढ्वारा होती है, और दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी 
संघ ([0(07800704] )(०१०००४८७) । अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी संघों में कुछ बहुत 
बड़े और कुछ छोटे होते हैं । एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय संघ के हाथ में किसी वस्तु की कुल 
विद्व-पूर्ति का नियन्त्रण होता है जबकि एक छोटे अन्तर्राष्ट्रीय संघ के हाथ में कम से 
कम इतनी पूर्ति का नियन्त्रण तो होता ही है कि वह्‌ बाजार-मूल्य पर अपना प्रभाव 
डाल सके । 
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श्रन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी संघों के दो वर्ग ऐसे हैं, जिनमें भेद करना जरूरी है, 
क्योंकि प्रत्येक वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय एकाथिकारी संघों की पृथऋ्‌-पृथक्‌ समस्‍यायें हैं । ये 
वर्ग निम्न हैं :--() कच्चे माल के एकाधिकारी संघ ([छ॥980078। ॥(०9०००॥९५ 
० 7२9५७ ४४३९१73]5) एवं (]) अन्तर्राप्ट्रीय कार्टल्स ([0(00900॥9] (0७(०]७) । 


फच्चे माल के एफाधिकारी संघ : 

कच्चे माल के अन्‍्तर्राप्ट्रीय एकाधिकारी संघ प्रायः सदा ही कच्चे मालों के 
नियन्त्रण पर आधारित होते है किन्तु केवल यह वात कि एक विशेष प्रकार के कच्चे 
माल की पूतति के स्रोत पूर्णत: या अधिकांशत: एक ही सरकार के क्षेत्र में केन्द्रित हैं, 
सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी संघ को शेष विश्व (अर्थात्‌ अन्य देशों के उप- 
भोक्ताओं) का शोपण करने की सामथ्य॑ प्रदान नहीं करती | ऐसा शोषण तो तब ही 
सम्भव है जबकि उत्पादक गण किसी भ्रकार से उत्पादन और पूति की सीमित रखने 
के उद्ं श्य से संगठित हो जाये । पहली शर्त की पूर्ति प्रायः कृषि-उपज या खनिजों के 
सम्बन्ध में देखी जाती है । किन्तु, इनका उत्पादन इनी-गिनी बड़ी फर्मों द्वारा न होकर 
अनेक छोटी-छोटी कर्मों द्वारा किया जाता है, जिससे एक संगठित एकाधिकार को जन्म 
देने व पूति को सोमित रखने के लिये प्रायः सदा ही सरकार के हस्तक्षेप की आव- 
एयकता पड़ती है | आधुनिक वर्षो में जिन बीस प्रकार के कच्चे मालों के सम्बन्ध में 
अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण अस्थाई रूप से सफल हुआ, उनमें से केवल दो की दशा में ही 
सरकार का कोई हस्तक्षेप न था । 


सरकारी हस्तक्षेप निम्न किसो मी फारश से हो सकता है--(0) सरकारी आय 
बढ़ाने के लिये; (॥) मूल्यों में स्थायित्व रखने के लिये; (४) कच्चे माल का प्रयोग 
करने वाले उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिये; (४) विदेशी उपभोक्ताओं के सांथ 
पक्षपात करने के लिये; एवं (५) उत्पादन की अत्यधिक तेज रफ्तार को रोक कर कच्चे 
माल के प्रसाधनों का मितव्ययता से प्रयोग करने करने के लिये । 


साधारएतः कच्चे सालों पर एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास भ्रधिक 
सफल नहों हुए हैं । कुछ समय के लिये तो वे उत्पादकों को लाभप्रद होते हैं लेकिन 
दीघंकाल में इनसे उत्पादकों को प्राय: हानि अधिक होती है। सम्पूर्ण विश्व-अर्थव्यवस्था 
(५९४०7॥७ 8८०॥००७)) के दृष्टिकोण से भी कच्चे माल के एकाधिकारी संघों का अधिक 
महत्व नहीं है, क्योंकि वे अधिक समय तक कायम नहीं रह सकते । या तो कुल पूर्ति 
को, बाहरी देशों में उत्पत्ति का विकास होने से, स्थाई प से प्रतिबन्धित , रखना 
असम्भव हो जाता है या टेक्नीकल प्रगति के फलस्वरूप स्थानापन्नों का प्रचलन हो 
जाता है, जिससे एकाधिकत वस्तु से प्रतिस्पर्डधा बढ़ जाती है। 
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अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल को परिभाषा तथा 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनका प्रभाव 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल से श्राशय : 

कार्टेल्स सर्व प्रथम जर्मनी और अमेरिका में जन्मे एवं तत्पश्चात्‌ विश्व के अन्य 
देशों में भी प्रकट हुए । किन्तु ये कार्टेल हैं क्या ? कार्टेल' ((»6]) शब्द की अनेक परि- 
भाषायें दी गई हैं । प्रो० हेवरलर ने अन्तर्राष्ट्रीय कार्टलों की परिभाषा निम्न प्रकार से 
की है--किसी उद्योग विशेष में अधिक से अधिक देशों के उत्पादकों के एक ऐसे संगठन 
को अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल कहते हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादन एवं मूल्य पर एक्सूत्रीय 
नियन्त्रण रखना तथा बाजारों को विभिन्न उत्पादक देशों के मध्य बॉटना हो ।”!! 

अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के बारे में विशेषतः प्रथम महायुद्ध के वाद अपने आधथिक 
सम्मेलनों में बड़ी चर्चा हुई है और विभिन्न देशों के अर्थस्शास्त्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न 
मत प्रकट किये गये हैं | किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये यह आवश्यक है कि पहले 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के क्षेत्र एवं महत्व की जानकारी कर ली जाय । 

इस सम्बन्ध में स्व प्रथम उल्लेखनीय बात यह है क्रि कार्टेलों की स्थापना 
करना कोई सहज बात नहीं है क्योंकि विभिन्न उत्पादकों का किसी सर्वंसम्मत निष्कर्ष 
पर पहुंचना और उस पर कायम रहना प्रायः कठिन ही है । जब भाग लेने वाले देशों 
की संख्या बहुत अधिक हो तब तो यह कठिनाई ज्यामितिक अनुपात में बढ़ जाती है । 
इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल भी जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टोलों को आधार प्रदान 
करते हैं, विभिन्न देशों में समान रूप से विकसित नहीं हो सके हैं। वास्तव में एक 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल की शक्ति इस बात पर निर्भर होती है कि उसमें शामिल होने वाले 
किसी देश का कार्टेल निर्बल तो नहीं है । चूंकि इंगलैंड में कार्टेल अन्य देशों की अपेक्षा 
कम विकसित हुए, इसलिये वह अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों का सदस्य नहीं बना, 
जिससे इन अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों की शक्ति कम रह गईं । 

मूल्य को किसी पर्याप्त अवधि तक ऊँचा रखने में कार्टल तभी सफल हो सकते 
हैं जब कि उनका उत्पादन पर कुछ-कुछ नियन्त्रण अवश्य हो और उत्पादन पर 
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नियन्त्रण तब ही सम्भव है जब कि उत्पत्ति बहुत अधिक विभिन्न उत्पादकों द्वारा न॑ 
की जाती हो । इस दृष्टि से कृषि कार्टेल तो असम्भव ही हैं। 
इसी प्रकार, ऐसा प्रत्येक उद्योग भी कार्टेलों की स्थापना के लिये एक उपयुक्त 
क्षेत्र नहीं है, जिसमें अधिकांश उत्पत्ति लघु या मध्यम आकार की फर्मों द्वारा की जाती 
हो । इस दृष्टि से व्यक्तिगत दस्तकारी, डिजायन, रुचि व फैशन से सम्बन्धित समस्त 
उद्योग कार्टेलों के लिये अनुपयुक्त है । 
किन्तु अन्तर्रा्ट्रीय आधार पर कार्टेलों की स्थापना के लिये उद्योगों के निम्न 
वर्ग बहुत उपयुक्त हैं :-- 
()) वे उद्योग जो कच्चे मालों पर बहुत निर्भर हैं तथा कच्चे माल की 
पूर्तियों के कड़े नियन्त्रण द्वारा बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने में 
समर्थ हैं । 


(2) पेटेन्टों का लाभ उठाने वाले उद्योग । 


(3) वे उद्योग जिनमें महानुभाव संस्थाओं के लाभ सबसे अधिक हैं जिससे 
उत्पादन-क्रिया सबसे अधिक केन्द्रित रूप में की जाती है। जैसे कि 
लौह एवं स्पात उद्योग में । अनुकूलतम आकार की संस्था स्थापित 
करने लायक पूँजी जुटाने की कठिनाई के कारण नये प्रवेशक हिच- 
किचाते हैं । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्न्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों का प्रभाव : 

फ्राग्स के अर्थशास्त्रियों का मत था कि उद्योग की अधिक से अधिक शाखाओं 
में (उत्पादन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रखने अर्थात्‌ स्वतंत्र प्रतियोगिता को समाप्त 
करने के लिये) कार्टलों के बन जाने पर ही टैरिफों में सामान्य कमी आ सकती है। 
संक्षेप में, उनका यह तर्क था कि कार्टेल सब देशों के टैरिफ में कमी कराने में 
सफल होंगे ।! वास्तव में उनकी यह आशा बहुत क्षीण है, क्‍योंकि 0) अन्तर्राष्ट्रीय 
कार्टेल विश्व-ध्यापार के बहुत से भाग को प्रभावित नहीं करते । (#) अधिकांश कार्टेलों 
का जन्म ही टैरिफ की विद्यमानता के कारण हुआ है, अतः वे टैरिफों को नष्ट करने के 
अनुपयुक्त हैं । (॥) यदि सम्बन्धित उद्योग प्रत्येक भाग लेने वाले देश में समान रूप 
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से शक्तिशाली नहीं है, तो कमजोर राष्ट्र समूह टैरिफ-संरक्षण हटाना पसन्द नहीं करेंगे। 
(४) तथाकथित अन्तर्राप्ट्रीय कार्टेलों के सदस्यों के वीच स्थायी समभोता नहीं होता । 
समभौते की शर्तों को बार-बार बदला जाता है। शर्तों से सम्बन्धित बातचीत में 
प्रत्येक देश दबाव डालकर अन्य देशों से अपने लिये अधिक अनुकूल शर्ते प्राप्त करने 
की चेष्टा करता है । दबाव डालने का सबसे शक्तिशाली साधन उनके पास यह होता है 
कि वे जब-तब कार्टल को टैर्फि बढ़ाने की धमकी देते रहते हैं । इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय 
कार्टेलों के दुर्वल सदस्य इच्छापूर्वक टेरिफ संरक्षण का परित्याग करने को तैयार न 
होते, क्योंकि, उन्हें राष्ट्रीय उद्योग (जोकि अन्तर्राष्ट्रीय कर्टेल के अघीन है) की सुरक्षा 
के खतरे में पड़ने का डर रहता है । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रौद्योगिक कार्टेल टेरिफों को कम कराने में तब हो सहावक हो 
सकते हैं जबकि वे स्दयं टरिफ के स्थानापन्न (570500ए८) का कार्य करें। श्रर्यात्‌ 
भ्म्तर्राष्ट्रीय कार्टेल श्रपने दुर्घल सदस्यों को इस बात की गारन्टी दें कि वे टेरिफ हटने 
पर भी उस सापेक्षिक स्थिति के ही श्रधिकारी रहेंगे जोकि उन्हें टंरिफ के श्रन्तगंत 
प्राप्त है । 

किन्तु, टैरिफ को हटाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन के लाभों का 
पीड़ारहित ढंग से (?97०55५) आनन्द उठाने में समर्थ बनाने के साधन के रूप में 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल अनुपयुक्त हैं । राष्ट्रीय हितों का संघर्ष इतना श्रबल होता है कि 
विभिन्न पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के माध्यम से टेरिफ संरक्षण का त्याग करने तथा 
स्वत: ही ऐसे सब समायोजन करने के लिये, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन को 
प्रभावशाली बनाने के हेतु आवश्यक हों, तत्पर हो सकेंगे । इसके अतिरिक्त, यह बात 
भी है कि यदि किसी प्रकार टैरिफ कम कराने में कार्टेल सफल भी हो जाएँ, तो 
इसके फलस्वरूप जो समायोजन (/५०]०७४७॥९॥॥$) उदय होने लगेंगे उन्हें सरकारें 
आधिक सहायता आदि देकर व्यर्थ बना सकती हैं । 
श्रन्तर्राष्ट्रीय कार्टलों से हानि : 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जो कार्टेल अन्तरयुद्धकालीन अवधि में उदय हो 
गये ये उन्होंने स्वतंत्र विश्वव्यापार के विकास को बहुत हानि पहुँचाई । प्राइवेट सम- 
ओौतों द्वारा बने कार्टल ही नहीं, वरय्‌ विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा किये गये 
समभौते भी प्रतिबन्धात्मक ही प्रमाणित हुए । वे मूल्य ऊंचा रखने के समभौते मात्र 
थे तथा इनके प्रभावस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा काफी घट गई । मन्दी युग 
के वस्तु नियंत्रण सममौते (टणाग्र०वाछ एक्रपण 8ह००१९००७७) विशेष रूप से 
प्रतिबन्घात्मक ये तथा उन्होंने कुशल उत्पादकों और उपभोक्ता समाज के हितों की 
उपेक्षा करके अकुशल उत्पादकों का पोषण किया । औसत दीर्घकालीन उत्पादन-लागत 
उच्च स्तर पर वनी रही तथा संभावित उपभोग (?०(७॥7४9] (०095$ए४7०७४०४) को 
वास्तविक रूप (7०४ 077) ग्रहण करने से रोका गया ।: कांटेल-सममौतों तथा 
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प्रतिबन्धात्मक नीतियों के फेर में पड़कर उन सिद्धान्तों को भी भुला दिया गया जोकि 
विश्वव्यापार के संतुलित विकास के लिये नितान्त आवश्यक थे । 

अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के समाज-विरोधी तथा प्रतिबन्धात्मक कार्यकलापों के 
लिये आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उनकी कठु आलोचना की है। कहा जाता है कि वे 
“सामान्य व्यापार! (४०7१७) 7799०) में रकूकावट डालते हैं और विश्व-व्यापार के 
परिमाण (४०।णए॥०) को कम करते हैं। प्रो० रोबिन्स के दाब्दों में :--“अन्तर्रा्रीय 
मार्केटिंग कार्टेल उत्पत्ति को कम कर देते हैं। यह स्थिति एक तरह से अनिवार्य ही 
है, क्योंकि या तो कोटे वही रखे जाते हैं जोकि प्रतिवन्ध होने पर रहते (ऐसी दशा में 
वे अनावश्यक होते हैं) अथवा उनसे भिन्‍न रखे जाते हैं (ऐसी दशा में वे हानिष्रद होते 
हैं) । तीसरा कोई विकल्प नहीं बचता । यह एक ऐसी बुराई है जिसे सामान्यतः सभी 
स्वीकार करेंगे । प्रतिबन्धवाद (॥२८५४८४०॥०॥»॥) से प्रतिबन्ध लगता है--यह एक 
ऐसा तथ्य है जिसके बारे में वाद-विवाद की संभावना नहीं है। प्रतिबन्ध सम्बन्धी 
योजना का केवल यही आर्थ नहीं होता कि किसी विशेष समय के लिये उत्पादन की 
मात्रा सीमित की जाती है वरन्‌ उसका यह अर्थ भी होता है कि समय-समय पर 
अधिक कुशल उत्पादकों को कम कुशल उत्पादकों का स्थान ग्रहण न करने दिया 
जायगा ।” 

सचमुच ही, अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के (जो कि उत्पत्ति को सीमित करने व 
मूल्यों को ऊँचा रखने के लिये स्थापित किये जाते हैं) पक्ष का समर्थन करना कठिन 
है । यहाँ तक कि परम्परावादी अमेरिकन मत भी कार्टेलों तथा उनकी प्रतिबन्धात्मक 
नीतियों के विरुद्ध है। लेकिन कुछ अथंशास्त्रियों जेसे शुम्पीटर (5%ए्ए7एश०) ने 
हाल ही में विपरीत मत प्रकट किया है। वे अस्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के पक्ष में राय प्रकट 
करते हुए कहते हैं कि “ एक व्यूह रचना जो व्यक्तिगत देश और समय विशेष की दृष्टि 
से इतनी प्रतिबन्धात्मक प्रतीत होती है, आजकल प्रगति का तथा विशेषतः कुल उत्पत्ति 
के दीर्घकालीन विकास का सबसे शक्तिशाली इंजन वन गया है। कार्टेल नमूने के 
व्यापारिक प्रतिवन्ध तथा ऐसे समभौते भी जो कि मूल्य प्रतिस्पर्धा को रोकने से 
सम्बन्धित हैं, मन्दी की परिस्थितियों के अन्तग्रंत एक प्रभावशाली उपचार हैं। अन्त 
में, वे न केवल कुल उत्पत्ति को उस स्तर पर कायम रखने में ही नहीं, वरन्‌ उससे 
भी अधिक बढ़ा देने में समर्थ होंगे जो क्रि सम्पूर्णतः निर्बाध व्यापार के अन्तगंत 
संभव है ।” 
निष्कर्ष : 
किन्तु शुम्पीटर के उपयुक्त समर्थन के बावजूद, विश्व-जनमत कुछ पर 
कार्टेलों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा को घटाने वाला ही मानता है। भविष्य 
में उत्पादन एवं विदेशी व्यापार के संतुलित विकास के लिये यह आवदयक समभा 
जाता है कि यदि सब नहीं तो अधिकांश कार्टलों को समाप्त कर दिया जाय। 
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अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के व्यापक दृष्टिकोण से यह वांछनीय तथा आवश्यक 
दोनों ही है कि विभिन्न देशों की सरकारें इन कार्टेलों के कार्यकलापों पर बारीक 
दृष्टि रखें और यह देखती रहें कि इनके क्रोई कार्य-कलाप ऐसे न हों जो प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र विश्व-व्यापार के ठोस सिद्धान्तों से असंगत हों । 
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द्विपक्षीय व्यापार समभौतों के गुरण-दोष; तथा 
बहुपक्षीय व्यापार से तुलना 


द्विप्रक्षीप व्यापार समभौतों से श्राह्यय : 

यों तो द्विपक्षीय व्यापार-समभौता के अनेक रूप प्रचलित हैं किन्तु निम्न दो 
रूप सर्वाधिक अपनाये गये हैं :--(7) निकासी समभोौते (८[८थ7॥॥8 2387९९८77९॥5) 
और (2) क्षतिपूत्ति या अदला-बदली के समभोते (ए०एरएशाइ्वपंणा 0 फ्रेवाशः 
8 87००॥८०(७) । दूसरे प्रकार के समभौते दो देशों अथवा व्यक्तियों अथवा फर्मों के 
बीच हो सकते हैं । इसमें वस्तुओं का सीघा विनिमय होता है। इस तरह भुगतान 
करने की आवद्यकता पैदा ही नहीं होती । निकासी समभौतों में विनिमय की जाने 
वाली वस्त॒एँ निर्दिष्ट (59८८॥००) नहीं होती । इनका मुख्य लक्ष्य विदेशी विनिमय के 
नियमन के लिये व्यापार की इस तरह व्यवस्था करना है कि आयात ओर निर्यात के 
बीच संतुलन स्थापित हो जाय । 


द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों की तुलना (गुण-बोब) : 


निम्न तालिका में इन दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया 
है । इससे इनके सापेक्षिक गुण दोषों पर भी प्रकाश पड़ता है-- 
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बहुपक्षीप व्यापार प्रथा 


द्विपक्षीय व्यापार प्रथा 





() बहुपक्षीय व्यापार विश्व ब/जार 


(2) 


(3) 


(4) 


की व्यवस्था (5/5९0॥ ० छ०09 
(०0९) को जन्म देता है जिसमें 
विभिन्न राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्थाएँ 
एक दूसरे से सम्बन्धित होती हैं। 


इस प्रथा के अन्तर्गत सभी विद्व- 
वस्तुओं (एणाव (गराप्रठठ- 
(०5) का एक-सा मूल्यांकन 
(णांगिण ४४।०४४०॥) होता 
है तथा सभी देशों की करैन्सियों 
का भी एक ही आधार पर 
मूल्यांकन किया जाता है जो कि 
एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली 
की आधारभूत आवश्यकता है । 
बहुपक्षीय व्यापार के अन्तगंत 
प्रत्येक देश को यह स्वतन्त्रता 
होती है कि वह सबसे महंगे 
बाजार में अपनी वस्तुएं बेचे 
और सबसे सस्ते बाजार में वस्तुएँ 
खरीदे । ; 

इस प्रथा के अन्तगगगंत आर्थिक 
दृष्टि से शक्तिशाली देशों को 
आथिक रूप से निबंल देशों का 
शोषण करने का अवसर नहीं 
मिलता । 





() द्विपक्षीय व्यापार के अन्‍्तर्गंत 


(2) 


3 


(4 


्ः 


बट 


विश्व बाजार का उदय नहीं हो 
सकता और जिस सीमा तक 
व्यापार द्विपक्षीय आधार पर 
किया जाता है वहाँ तक आर्थिक 
एवं वित्तीय लेन-देनों में कुसमा- 
योजन हो जाता है । 

द्विपक्षीय व्यापार के अन्तर्गत ये 
विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं । 
विनिमय दरें भी उन दरों से भिन्न 
होती हैं, जो कि एक स्वतन्त्र 
विश्व-विनिमय-बाजार में प्रचलित 
हो सकती हैं। 


द्विपक्षीय व्यापार के अन्तगंत देशों 
को ऐसी स्वतन्त्रता नहों होती है। 


यह प्रथा इस प्रकार के शोषण को 
बढ़ावा देती है। एक समृद्धिशाली 
राष्ट्र अपनी क्रय एवं विक्रय दोनों 
ही प्रकार की शक्तियाँ अपने स्वार्थ 
के लिए एक निर्घन राष्ट्र का शोषण 
करने में प्रयोग कर सकता है। 
उदाहरण के लिये दो महायुद्धों के 
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(5) 


जब तक कोई देश किसी वस्तु का 
अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य चुकाने की 
स्थिति में है तब तक उसे प्रत्येक 
वस्तु स्वतः स्वतन्त्रतापूर्वक 
उपलब्ध हो सकती है । इस प्रकार 
बहुपक्षीय व्यापार-प्रथा के अन्तगंत 
सभी देशों के पास सभी वस्तुएं 
होने की सम्भावना है। 


(6) बहुपक्षीय व्यापार समभोौतों के 


(7) 


अन्तगगंत कोई देश किसी देश के 
विरुद्ध मूल्य, किस्म अथवा मात्रा 
सम्बन्धी भेदात्मक नीति नहीं 
अपना सकता है । 

इस प्रथा के अन्तर्गत अहृद्य एवं 
हृश्य दोनों प्रकार की वस्तुओं का 
समान महत्व होता है । 





(5) 
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बीच की अवधि में जर्मनी ने अपनी 
क्रय एवं विक्रय शक्तियों का प्रयोग 
लेटिन अमेरिका के देशों का शोषण 
करने के लिये किया था । 

द्विपक्षीय व्यापार-प्रथा में ऐसी 
बात नहीं है । चूंकि इसके 
अन्तर्गत एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार का अभाव होता है, अतः 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रसाधनों तक सब 
देशों की स्वतन्त्र पहुँच नहीं होती । 
कुछ देशों में कुछ वस्तुओं का 
बाहुलय रहता है जबकि अन्य देश 
इनके अभाव से पीडित रहते हैं। 


(6) इस प्रथा के अन्तर्गत एक देश को 


(7) 


तट 


यह मौका मिल जाता है कि वह 
कुछ देशों के पक्ष या विपक्ष में 
भेदात्मक नीति का अनुसरण करे। 


द्विपक्षीय व्यापार के अन्‍्तग्त 
अहृदय मदों को कम ओर हृश्य 
मदों ( शञए० 0(९७05 ) को 
अधिक महत्व दिया जाता है । 
द्विपक्षीय व्यापार समभौते में 
प्रवेश करने वाले देशों का उद्देश्य 
एक विशेष अवधि के अन्दर 
केवल चालू व्यवहारों के सम्बन्ध 
में खाता संतुलित रखना होता है, 
लेकिन अहृश्य मदों की चिन्ता 
नहीं की जाती । ऐसे समभौतों में 
“यातायात व्यापार "(पव्याआ 
7780०) को भी सम्मिलित नहीं 
किया जाता है। चूंकि इस प्रणाली 
के अन्तगंत यातायात व्यापार की 
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उपेक्षा की जाती है, इसलिये 
द्विपक्षीय व्यापार विश्व-व्यापार 
के लिये प्रतिवन्ध स्वरूप है । 


(8) वहुपक्षीय व्यापार-प्रथा के अन्तर्गत | (७) इस प्रथा के अन्तगंत लागत-मूल्य 
व्यापार की मात्रा पर दो देशों में सम्बन्धी परिस्थितियों में परिवर्तन 
विद्यमान लागत-मूल्य परिस्थितियों होने पर व्यापार के स्वरूप (?8(- 
(९0०5-970९ आएथध०॥5$) का €ा। ० 796०) में उचित 
प्रभाव पड़ता है। समय-समय पर | सुधार होना बहुत कठिन होता है । 
व्यापार के स्वरूप में भी लागत- | 
मूल्य सम्बन्धी परिस्थितियों के 
अनुसार परिवतंन होता रहता है। 

- (9) बहुपक्षीय व्यापार-प्रथा सारे विश्व | (9) द्विपक्षीय व्यापार-प्रथा के अन्तर्गत 


एकाधिकारों एवं कार्टेलों की 


में उपभोक्ता के हितों की रक्षा | 
स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है, 


करती है। चूंकि इस प्रथा के 


अन्तर्गत एक. विश्व-बाजार जो फिर ऊंचे मूल्य चार्ज करते 
विद्यमान होता है और इसमें हैं । इस प्रकार उपभोक्ताओं का 
स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा होती है, शोषण होता है । 


इसलिये मूल्य लागतों के बहुत 
समीप होते हैं तथा उत्पादकगण 
उपभोक्ताओं का शोषण नहीं कर 
सकते । ! 





हिपक्षीय व्यापार समभोतों का श्रोचित्य : 

द्विपक्षीय व्यापार समभौतों के समर्थकों ,का यह दावा है कि इन समभौतों 
से देश को विशेष लाभ होते हैं, जैसे--() द्विपक्षीय व्यापार कुछ आधिक आव- 
श्यक॒ताओं की पूर्ति के लिये होता है। उदाहरण के लिये, जब किसी देश की 
विनिमय दर में बहुत अस्थिरता हो और वह उसे स्थिर करना चाहता है अथवा 
जब भुगतानों के संतुलन में अत्यधिक विषमता हो और वह इसे सुधारने की इच्छा 
रखता है, तो द्विपक्षीय व्यापार समभोते उसके लिये बड़े सहायक सिद्ध होते हैं । 
लेकिन, गम्भीरता से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि उक्त तर्क 
द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिये एक पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि यदि किसी 
देश के भुगतान संतुलन में गम्भीर विपमता है, तो इसके सुधार का एक तरीका 
विनिमय-नियन्त्रण भी हो सकता है, जो कि ह्िपक्षीय व्यापार की अपेक्षा बहुत सरल 
है। (2) द्विपक्षीय व्यापार समभौते पूंजी के आवागमन को रोकने में सहायक होते 
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हैं। जब कोई देश पूंजी के अवांछनीय एव अचानक आगमन को, जो कि देश के 
भुगतान संतुलन पर एक भारी बोभ है, रोकना चाहता है, तो इसके लिये वह द्विपक्षीय 
व्यापार समभोौतों की प्रणाली अपनाता है, किन्तु यह तर्क भी उचित नहीं जेंचता, 
क्योंकि पूंजी के आवागमन को आयात अम्यंशों (॥77704 (2५०५७$) और विनिमय 
नियन्त्रण की सरल रीतियों द्वारा भी रोका जा सकता है । 

सच तो यह है कि द्विपक्षीय व्यापार समभौतों का वास्तविक उद्देश्य उपरोक्त 
से भिन्न है । जब कोई देश अपनी एकाधिकारिक शक्ति का प्रयोग एवं शोषण अपने 
ही लाभार्थ करना चाहता है, तो उक्त समझौते करता है । अन्य शब्दों में द्विपक्षीय 
व्यापार प्रणाली का लक्ष्य विभेदात्मक एकाघिकार है । इस मत के विरुद्ध यह तर्क 
दिया जाता हैं कि आथिक रूप से निर्वल देशों को अपने उद्योगों का विकास करने के 
लिये द्विपक्षीय व्यापार का आश्रय लेना यह बात उचित नहीं जेंचती, क्योंकि 
6) यदि आरिक दृष्टि से ज़िबंल देशों को इस भयंकर अअस्त्र का प्रयोग करने की 
अनुमति दी गई, तो ऐसी सीमा निर्धारित करना कठिन हो जायगा, जहाँ पर विभिन्न 
राष्ट्र इसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे । अर्थात्‌, एक बार अनुमति देने पर यह प्रथा 
अधिकाधिक देशों द्वारा अपनाई जाने लगेगी, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं घिश्व- 
व्यापार को अकथनीय हानि पहुँचेगी, () जब कोई देश एक बार यह प्रणाली अपना 
लेता है, तो फिर उसके लिये इसे छोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि किसी भी 
अवस्था पर उसे यह विश्वास नहीं होता कि स्वतन्त्र बहुपक्षीय व्यापार को अपना 
कर वह अपनी आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त विदेशी 
विनिमय अर्जित कर सकता है । अतः समस्या का समाघान द्विपक्षीय समभौतों की 
नीति के बहिष्कार में निहित है । 
निष्कर्ष : 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्विपक्षीय व्यापार समभौतों 
का उद्देश्य अपनी एकाधिकारिक शक्ति का प्रयोग. और शोपण अपने ही लाभार्थ 
करना है । ये. समझौते देश के वाह्य बाजार (55७08) (४०४7:०0) को कई पृथक्‌ 
पृथक्‌ भागों में बॉँट देते हैं । विदेशी बाजार के कई भागों में बेंट जाने को निमित 
माल का विक्रय तथा कच्चे माल का क्रय करने में, किसी अन्य दुर्बंल देश की अपेक्षा 
अपनी एकाधिकारिक शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करने का अवसर मिलता 
है । उदाहरण के लिये सब्‌ 930 के लगभग जरमंनी (जो कि यूरोप का ओऔद्योगिक 
वर्कशाप बना हुआ था) ने मध्य योरोपीय राज्यों एवं लेटिन अमेरिका राज्यों के 
प्रति इसी युक्ति के द्वारा अपनी एकाधिकारिक शक्तियों का प्रयोग और शोषण 
किया था। 

भ्रत: भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रौर भप्राथिक समृद्धि की रक्षा के लिए, जो कि 
दिपक्षीय व्यापार समझोते करने बाले वेशों को राष्ट्रीय भ्राथिक समृद्धि के विरुद्ध 
4, 4.-- 3. 
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नहीं है, द्विपक्षोप व्यापार समभोते की श्रपेक्षा बहुपक्षीय व्यापार को प्राथप्रिकता 
देना उचित है । 
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इम्पीरियल प्रिफरेन्स से श्राशय एवं साम्राज्यान्तर्गत 
तथा विद्वव व्यापार पर इसके प्रभाव 


इम्पीरियल प्रिफरेन्स से श्राशय : 

इम्पीरियल प्रिफरेन्स या साम्राज्य अधिमान ([77०॥98) शिर्था०॥०९) शब्द 
से आशय प्रिफरेन्स (या विशेष सुविधा अथवा अधिमान) का है जो कि एक उपनिवेश 
या आधीन राज्य द्वारा साम्राज्य या मातृदेश के प्रति विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में 
दिया जाय, चाहे मातृदेश उसे भी बदले में प्रिफरेन्स दें या न दें। प्रिफरेन्स केवल 
आयात या केवल निर्यात अथवा दोनों के बारे में दिया जा सकता है। अतः साम्राज्य 
अधिमान योजना के अन्तर्गत उपनिवेश या आधीन राज्य अपने ऊपर यह दायित्व 
लेता है कि वह विदेशी देशों से कम मूल्य पर माल का आयात करने की अपेक्षा 
मातृदेश से अधिक मूल्य पर भी उस माल का आयात करेगा अथवा वह मातृदेश से 
अपने निर्यातों के लिये कम मूल्य लेगा । 

इम्पीरियल प्रिफरेन्स निर्यातों के लिये कम मूल्य लेने तथा आयातों के अधिक 
मूल्य देने के सम्बन्ध में हो नहीं, होता वरन्‌, यदि अधीन राज्य या उपनिवेश मातृदेश 
में आने वाले माल पर एक आयात-कर तथा अन्य देशों के माल पर अधिक आयात- 
कर लगाता है, तो यह भी प्रिफरेन्स का ही एक रूप है। इम्पीरियल प्रिफरेन्स का 
एक रूप यह भी हो सकता है कि इम्पीरियल देश की कुछ वस्तुओं के लिये गृह-बाजार 
को सुरक्षित रखा जाय । यही नहीं, एक उपनिवेश द्वारा अपने मातृदेश को ड्रा-बैक 
(072४-890०७) की सुविधा भी दे जा सकती है। किसी विशेष समय पर तथा 
विशेष वस्तुओं के लिये इम्पीरियल प्रिफरेन्स के अनेक रूप प्रचलित हो सकते हैं । 

इम्पीरियल श्रिफरेन्स की मुख्य तीन अनिवायं वातें हैं :--0) “इम्पीरियल' देश 
एवं 'सबजेक्ट' देश, के मध्य व्यापार की सम्भावना विद्यमान होनी चाहिये ; (॥) 'सब- 
जेक्ट' देश इम्पीरियल देश के प्रिफरेन्स सम्बन्धी दावों को स्वीकार करने के लिये तैयार 
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हो एवं (9) ये प्रिफरेन्स देशों को या तो अन्य बिल्कुल ही न दिये जाये या इम्पीरियल 
देश से पूछ कर दिये जायें | यह श्रन्तिम शर्त सबसे श्रधिक श्रावश्यक है, क्योंकि इम्पो- 
रियल देश को दिये गये प्रिफरेन्सों को श्रन्य देशों को न देना ही इम्पीरियल प्रिफरेन्स के 
श्राथिक महत्व का भ्राघार है। 


विद्वव व्यापार पर प्रमाव : 

इम्पीरियल प्रिफरेन्स विश्व-व्यापार की वृद्धि में बाधक होता है, क्योंकि वह 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा और उद्योग लाभ दोनों को ही घटाता है। यह 
परमानुग्रहित राष्ट्रव्यवहार के सिद्धांत के विरुद्ध है जो कि व्यापारिक मामलों में 
विभेदात्मक प्रथाएँ हटवा कर विद्व-व्यापार की वृद्धि करता है तथा उसमें स्थायित्व 
लाता है । 

() यह श्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकररण के विकास को सीमित 
करके भी विह्वव-व्यापार की मात्रा फकम्त करता है। विश्व-व्यापार की स्वस्थ नीति की 
यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि एक देश सस्ते से सस्ते बाजार में खरीदे और 
महेंगे से महंगे बाजार में बेचे । इसमें धर्म, राजनीति एवं संस्कृति का कोई विचार 
नहीं होना चाहिये । लेकिन इम्पीरियल श्रिफरेन्स की योजना के अन्तगंत ऐसा नहीं 
होने पाता है । अधीन देशों को राजनेतिक दबाव के कारण अनुचित आ्थिक सन्धियाँ 
करनी पड़ती हैं, जिससे विश्वव्यापार की मात्रा तथा लाभ कम हो जाता है 

(2) श्रधीन वेदा सस्ते बाजार में खरोदने झौर मंहगे बाजार में बेचने के लिये 
स्वतन्त्र नहीं होता है । परिणामत:ः उत्पादन के कुशल साधनों को कम कुशल साधनों 
के कारण हानि उठानी पड़ती है। उदाहरण के लिये, भारत में अंग्रेजी सूती वस्त्रों की 
अपेक्षा जापानी सूती वस्त्र अधिक सस्ते थे लेकिन इम्पीरियल प्रिफरेन्स की नीति के 
कारण भारतीय बाजार जापानी वस्तुओं के लिये लगभग बन्द-सा कर दिया। परिणाम 
यह हुआ कि जापान ने प्रतिकार स्वरूप भारत से कच्ची कपास लेनी बन्द कर दी, 
जिससे भारत को अपनी कपास के सर्वोत्तम बाजार से हाथ धोना पड़ा | इंगलैंड के 
आर्थिक हितों की सिद्धि के लिए वह न तो सर्वोत्तम विद्व-बाजार में खरीद सका और 
न सर्वोत्तम विश्व-बाजार में बेच सका । 

(3) इम्पीरियल प्रिफरेन्स से प्रतिकारात्मक कार्यवाहियों को बढ़ावा मिलता है, 
जिससे विश्व-देश विभिन्न गुटों में बट जाते हैं ओर इस सीमा तक विश्व-व्यापार एक 
दलबन्दी एवं राष्ट्रीयता की नीति बन जाता है । 

(4) विश्व-व्यापार की मात्रा में कमी होने का एक कारण यह भी है कि 
इस्परियंल श्रिफरेन्स योजना: एक श्राधीन वेश को स्वस्थ एवं संतुलित ध्राधार पर झ्पनी 
भ्रय॑-व्यवस्था का विकास करने से रोकतो है । आधीन देश के आथिक हित इम्पीरियल 
देश के आ्थिक हितों के लिये बलिदान कर दिये जाते हैं। वहाँ औद्योगीकरण की 
प्रगति नहीं होने: पाती, लोगों की क्रय-शक्ति बहुत कम होती है तथा इम्पीरियल देदा 
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व आधीन देशों में आय सम्बन्धी गम्भीर असमानतायें पाई जाती हैं। एक ओर 
इम्पीरियल देश के लोग ऐण करते हैं जब कि आधीन देश के लोग अपनी आवश्यक 
आवद्यकतायें भी पूरी नहीं कर पाते । आधघीन देश विश्व के अन्य देशों से इम्पीरियल 
प्रिफरेन्स की मोटी दीवार द्वारा पृथक हो जाते हैं । 

(5) लाडं कौन्स ने बताया है कि किस प्रकार श्राघोन देझों में “अचुरता के 
मध्य प्रभाव' फी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इम्पीरियल प्रिफरेन्स की नीति आय- 
असमानतायें उत्पन्न करके उपभोग वृत्ति (20707909 ६0 ८०॥$७॥९) को बढ़ने नहीं 
देती जिससे उपभोग जान-वूक्कर कम करना पड़ता है । दूसरी ओर, लोग भूखे-नंगे 
एवं असभ्यता का जीवन ब्यतीत करने को विवश हो जाते हैं जबकि प्राकृतिक साधन 
इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनका सदुषयोग किया जाय । यह सब विश्व-व्यापार के 
लिये खेदजनक परिस्थिति है। इसमें सन्‍्देह है कि केवल इम्पीरियल प्रिफरेन्स 
की नीति ही अकेली इसके लिये उत्तरदायी है तथापि उसका उसमें एक प्रभावशाली 
हाथ अवश्य है । 
हम्पीरियल प्रिकरेन्स एवं साम्राज्यान्तर्गत व्यापार : 

इम्पीरियल भ्रिफरेन्स की नीति साम्राज्यान्त्गंत व्यापार को एक विशिष्टता 
प्रदान कर देती है। इम्पीरियल भ्रिफरेन्स की योजना के अन्तगंत यह आवश्यक नहीं है 
कि इम्पीरियल देश भी आधीन देशों को विशेष सुविधाएँ दें । यह बात दूसरी है कि 
वह कुछ राजनैतिक़ दायित्व (जैसे विदेशी हमलों से रक्षा) अपने ऊपर ले लें। 
इम्पीरियल प्रिफरेन्स की नीति का आर्थिक महत्व तो इस बात में है कि साञ्राज्यात्त- 
गंत देशों की अर्थ व्यवस्थायें इम्पीरियल देश के आधिक हितों से. बलातू सम्बन्धित 
हो जाती हैं । आधीन देशों की अर्थव्यवस्था को मातृदेश की अर्थंब्र्यवस्था का एक 
आवश्यक आंग् अथवा विस्तार मात्र माना जाता है | इस विचारधारा के फलस्वरूप 
मावृदेश श्रौर ध्राधीन देशों के मध्य व्यापार का स्वसाव श्रादि विध्व ध्यापार से प्रथक 
हो जाता है। मातृदेश की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आधीन 
देशों के आथिक प्रसाधनों का शोपण किग्रा जाता: है। साम्राज्याग्तगंत व्यापार में 
वस्तुओं का आवागमन लागत एवं मूल्य के दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होता । व्यापार 
को ज़ानबूक कर एक पूरक रूप (€०एणांप्रश्रा"्ा४ धश90९7) प्रवान किया 
जाता है । !] 

गत शताब्दी का अनुभव यह स्पष्ट दिखाता है कि इम्पीरियल प्रिफरेन्स 
नीति के कारण अ्राधीन देशों फे श्राथिक विकास का रूप कुषिप्रधान बन गग्मा तथा 
माठ्देश का प्राधिक विकास श्रौद्योगीकरण को दिल्षा में हुप्ला। साम्नाज्यान्तगंत 
व्यापार की दिशा भी यह रही कि उपनिवेशों से सातृदेशों को कक्चे माल व खनिज 
पदार्थ निर्यात किये जाते थे जबकि मातृदेश से उपनिवेशों को निरमित माल का 
निर्यात हुआ । जहाँ तक साम्राज्यात््तांत व्यापार की सात्रा का सम्म्नन्ध' है, इस्पीरियल 
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प्रिफरेन्स की नोति इसे श्रत्प-फाल में श्रवव्य बढ़ा देती है लेकित दोघंकाल में इसके 
प्रभाव श्रनिश्चित होते हैं । 
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राजकीय व्यापार के गुणा दोष 


राजकोय व्यापार से झ्राशय : 

यदि व्यापार के स्वामित्व एवं संचालन का कार्य जनता पर छोड़ दिया जाय 
और जनता के कुछ व्यक्ति अकेले या अन्य लोगों की सहायता से कोई व्यापार करें, तो 
ऐसे व्यापार को “व्यक्तिगत व्यापार! (77५०06 ॥799॥78) कहते हैं । लेकिन, जब 
व्यापार का संचालन राजकीय कर्मचारियों द्वारा हो, तो ऐसे व्यापार को “राजकीय 
व्यापार! (50806 7790॥78) कहेंगे । यह उल्लेखनीय है कि राजकीय व्यापार से यह 
भाव नहीं होता कि प्राइवेट संगठनों का नितान्त अभाव है। प्राइवेट संगठन भी राज- 
कीय संगठनों के साथ व्यापार में, संलग्न रह सकते हैं किन्तु उन पर राज्य का नियंत्रण 
होता है । इस प्रकार, राजकीय व्यापार का श्रर्थ व्यापार के राजकीय व्यापार के राज 
कीय स्वामित्व होने के श्रतिरिक्त व्यापार का नियमन करना मी है। स्वतंत्र प्राइवेट 
उपक्रमी व्यापार में घुरुय भ्रन्तर यह है कि द्वितीय दक्ा में प्रयम दशा की माँति लाम 
भावना प्रधान नहीं होती । विभिन्न देशों द्वारा राजकीय व्यापार-प्रणाली मुख्य रूप से 
अपने विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में अपनाई गई है । 

अनेक विश्व-देणों में राजकीय व्यापार के अन्तगंत प्राइवेट व्यापारिक संगठनों 
का नियमन मात्र ही किया जाता है। ऐस। भी देखा गया है कि कुछ दशाओं में यद्यपि 
सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से व्यापार का नियंत्रण नहीं किया तथापि उसके समर्थन से 
आयात व्‌ निर्यात व्यापार के क्षेत्र में विशाल कार्टल-संगठन स्थापित हो गये हैं । 
राजकोय व्यापार के लाभ : 

कुछ अयंशास्त्रियों ने राजकीय व्यापार से बहुत लाम बताये हैं प्रमुल्न लाभ 
इस प्रकार हैं : 

(4) नियोजित प्रर्थ-्थ्यवस्था के लिये अनिवायय :---जब किसी देश का योजना- 
बद्ध विकास किया जा रहा हो, तब राजकीय व्यापार होनों बड़ा आवश्यक 
है । नियोजन का सार यह है कि तिग्रोजित लक्ष्य परिमाणात्मक ट्रुशव्दों में वणित किये 
जाय॑ ) य॑वि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में विंदेशी व्यापार प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ 
में छोड़ दिया जाय, तो नियोजित अर्थ॑-व्यवस्था'के परिमाणात्मक्र लेक्ष्य (008: 
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प(भा४० प्राह०७) पूरे नहीं हो सकेंगे। फलतः परिमाणात्मक नियोजित 
अर्थ-व्यवस्था के तकनुसार विदेशी व्यापार पर सरकार का स्वामित्व होना (जिस 
प्रकार कि रूस में है) या सरकार द्वारा इस तरह नियमित होना आवश्यक है कि 
नियोजित अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य पूरे हो जायें । इसी आधार पर उन देशों में भी, जहाँ 
युद्ध-बूव के मंदीकाल में कुछ नियोजन चल रहा था, राजकीय व्यापार अस्तित्व में 
आ गया। 

(2) साम्यवादी देशों से ब्यापार में सुविधा :--रूस, जैकोस्लावेकिया आदि कुछ 
देश ऐसे हैं जिनके साथ व्यापारिक व्यवहार राजकीय व्यापार की किसी युक्ति द्वारा ही 
किया जा सकता है, क्योंकि इन देशों में व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होने से 
अन्य देशों के प्राइवेट व्यक्तियों को वहाँ से साधारण ढंग में माल प्राप्त नहीं हो 
सकता । यहाँ पर नीति 'सरकार से सरकार को' है । अतः यदि ऐसे देशों से व्यापार 
बढ़ाना है, तो स्वतंत्र देशों (7०० [780० (0००७॥४४८०७) में भी राजकीय व्यापार को 
व्यवस्था करना अनिवायं हो जाता है । 

(3) फ्रेता एवं विक्रेता के रूप में लाभ :--राजकीय व्यापार के माध्यम से देश 
के लिये यह संभव हो जाता है कि वह वस्तुओं के क्रेता और विक्रता दोनों ही रूप से 
अधिकतम संभव लाभ उठाये । पिछले 20 वर्षो में जो भी संरक्षणात्मक नीतियाँ अप- 
नाई गई थीं उनका भी यही उदंश्य था । किन्तु राजकीय व्यापार द्वारा यह उद्देश्य 
अधिक मितव्ययिता एवं सरलता से पूर्ण हो जाता है । 

(4) देनवार देशों के लिये विशेष लामदायक :--एक देनदार देश के लिये यह 
संभव है कि वह राजकीय व्यापार की टैक्‍्नीक के द्वारा अपने देनदार होने की स्थिति 
को अपने लाभ की स्थिति में बदल ले । मन्दी-काल में एवं द्वितीय महायुद्ध के तत्काल 
पहले तक जमंनी एक देनदार देश था। उसने इसी टैक्नीक के द्वारा अपनी देनदारैं 
स्थिति को लाभदायक बना लिया तथा सैनिक शक्ति बढ़ाने में भी सफल हुआं। ' 

(5) स्वदेशी उत्पादकों के लिपे संरक्षण का सर्वोत्तम साधन :-- राजकीय 
व्यापार के पक्ष में एक प्रबल तक॑ यह दिया जाता है कि स्वदेशी उत्पादकों को, जो कि 
व्यक्तिगत रूप से दुरबंल होते हैं और जो एक न एक कारण से अपने को विदेशी प्रतिस्पर्षा 
से बचाने के लिये मजबूत संगठन में शामिल नहीं हो सकते, राजकीय व्यापार सुरक्षा 
का एक उत्तम साधन है । मन्दी-युग में अनेक कृषक-देशों ने राजकीय व्यापार को अपना 
कर अपने स्वदेशी उत्पादकों की मूल्यों के उतार-चढ़ाव से रक्षा की थी । उदाहरण 
के लिये न्यूजीलंण्ड की सरकार ने सन्‌ 936 के प्राइमरी प्रोडकटस मार्केटिंग एक्ट के 
अन्तगंत डेरी वस्तुओं के निर्यात व्यापार को स्वयं संभाल लिया । वह एक निर्धारित 
मूल्य पर बाजार में सम्पूर्ण अतिरिक्त मक्खन व पनीर को खरीद लेती थी । यह निर्धा- 
रित मूल्य इतना काफी था कि न्यूजीलैंडवासी अपना सम्पूर्ण आधिक्य सरकार को बेच 
दिया करते थे । इस योजना का मुख्य उहं इय किसानों को उनकी वस्तुओं के गिरते 
हुए मूल्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना था। ॥ 
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जिन वस्तुओं के राजकीय व्यापार से सरकार को लाभ होता है उसे वह एक 
विशेष कोप में जमा कर लेती है और फिर इस कोप का प्रयोग अन्य वस्तुओं की हानि 
को पूरा करने में किया जाता है । इस प्रकार सरकार वस्तुओं के मूल्य में स्थायित्व 
लाने में सफल होती है । 

(6) संकटकाल के लिये स्टॉक बनाना :--राजकीय व्यापार के पक्ष में यह भी 
कहा जाता है कि इसके द्वारा एक देश व्यापार चक्रों के हानिकारक प्रभावों से लड़ने 
के हेतु 'बॉफर स्टाक” (छा 50००८) स्थापित कर सकता है और इस सीमा तक 
मन्‍्दी के चक्कर से मुक्त रह सकता है । 

(7) बिदेशी विनिमय की कठिनाई के बिना आवश्यक वस्तुओं का श्रायात :-- 
राजकीय व्यापार देश को “थोक क्रय समभोतों! (8णा6 एपाला35४ श8०8- 
77८7(9) के द्वारा, जो कि वास्तत्र में वस्तु विनिमय व्यापार समभौते हैं, विदेशी विनि- 
मय की अनावश्यक चिन्ता किये बिना ही आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में समर्थ 
बनाता है । 

(8) द्विपक्षीय व्यापार के लिए श्रावक्यक :--यह भी कहा जाता है वर्तमान 
युग में करैन्सियों की स्वतन्त्र बहुमुखी परिवर्तनशीलता एवं बहुपक्षीय व्यापार को संभव 
बनाने वाली परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं । ऐसी दशा में द्विपक्षीय व्यापार ही अप> 
नाना पड़ता है । किन्तु द्विपक्षीय व्यापार राजकीय व्यापार के बिता संभव नहीं अतः 
दशाएँ सुधरने तक राजकीय व्यापार को आ्थिक नीति के रूप में अपनाना चाहिये । 

(9) श्रन्य लाम :---राजकीय व्यापार से अन्य लाभ यह हैं :-- ()) व्यापार का 
सारा लाभ सरकार को मिलता है, जिसे वह जन-उपयोगी सेवा में उपयोग करती है; 
(0) व्यापारियों की सट्टं वाजी की आदत के कारण मूल्यों में जो परिवर्तन हो जाते थे, 
वे अब नहीं होने पाते; (॥) प्रजा के सभी लोगों को बड़ी सुविधा से उचित मूल्य पर, 
शुद्ध (मिलावट रहित) वस्तुएँ मिलने लगती हैं; (५) राष्ट्रीय उत्पादन भी बढ़ता है, 
क्योंकि उत्पादकों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि व्यापार में सरकार का 
हाथ होने से उनके परिश्रम से पैदा की हुई फसल अनुचित, मूल्यों पर नहीं बिकेगी; 
(५४) समस्त देश में एक ही मूल्य पर वस्तुएं मिलने लगती हैं; एवं (शं) सदेव यही 
आशा की जाती है कि देश का व्यापारिक संतुलन राष्ट्र के पक्ष में रहेगा । 
राजकीय व्यापार के वोष :- 

(3) वास्तविक उद्देदप-निहित स्वारयों की पूर्ति +>ग्रह-उद्योगों के संरक्षण देने 
का जो तर्क राजकीय व्यापार के पक्ष में दिया जाता है वह विश्वासोत्पादक नहीं कहा 
जा सकता । जिन देशों ने राजकीय व्यापार को ग्रृह-उत्पादकों को संरक्षण देने के उद्दें- 
इय से अपनाया है उनका अध्ययन करने से प्रकट होता है कि विभिन्न योजनाएं कृषकों 
के हिंत में न होकर योजना चलाने वालों के स्वरार्थों की पूति के लिये थीं। उदाहरण, 
के लिये, अजेंत्टायना में ग्रोन रेस्यूलेटिग बोर्ड (जिसका उदं बय अनाज की खरीद उस 
समय करना था जवक़ि मूल्य निर्धारित सीमा से नीचे गिरें) को चाहिये था कि जवब्ः 
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स्वतन्त्र बाजार में मूल्य गारन्टीड न्यूनतम सीमा से ऊँचे हो गये, तो अपने कार्य-कलाप 
बन्द कर देता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया । जव सन्‌ 939 में विश्व युद्ध प्रारम्भ 
हो गया, तो अनाज के मूल्य बहुत ऊंचे चढ़ गये तथा गारन्टीड न्यूनतम मूल्य से कहीं 
अधिक हो गये थे । लेकिन ग्रेन रेग्यूलेटिंग बोर्ड ने कार्य समाप्त नहीं किया । तब उसने 
अपने पक्ष में यह तर्क दिया कि बोर्ड को अब लाभ कमाने चाहिए जिससे वह इन 
लाभों को थुद्धोत्तर-काल में, जबकि मूल्यों की प्रवृत्ति घटने की होती है, प्रयोग कर 
सके । इस प्रकार, एक बार राजकीय व्यापार अस्तित्व में आ जाने पर सरकारी मशी- 
नरी में उच्च स्तरीय निहित स्वार्थ अपना ही लाभ देखने लगते हैं। वास्तव में राज- 
कीथ व्यापार मूल्यों को कृत्रिम रूप से एक उच्च सीमा पर बनाये रखने की युक्ति वन 
गई है। 

(2) बड़े पैमाने के उत्पादन पर रोक :--चूंकि मूल्यों को कृत्रिम रूप से ऊँचे 
स्तर पर रखा जाता है, इसलिये बहुत-सा संभावित उपभोग (?0०(०00४8)। (0000४079- 
धंणा) जानबूक कर वास्तविक उपभोग में परिणत होने से रोका जाता है। इससे 
उत्पादन का पैमाना बढ़ने पर रोक लगती है और फलतः विश्वं-समांज को आर्थिक 
हानि उठानी पढ़ती है, क्‍योंकि बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययिताओं को कियांशील 
नहीं होने दिया जाता । ऊँचे मूल्यों के कारण दीर्घकाल में उत्पादन के विस्तार पर 
प्रतिबन्ध लगता है, जिसे विश्वशान्ति एवं आर्थिक समृद्धि के हित में नहीं कहा जा 
सकता । 

(3) स्वतन्त्र एवं बहुपक्षोय ध्यांपार प्रणाली के विरुद्ध :--राज॑कीय॑ व्यापार के 
कारण एक ऐसा व्यापारिक ढाँचा बने जाता है जो कि स्वतंत्र एवँ बहुपक्षीय व्यापार 
प्रणाली के विरुद्ध एवं प्रतिकूल है। 

(4) प्रकुशलता को बढ़ावा :--स्वतंत्र व्यापारं के अन्तर्गत आधिक सौदे अत्यन्त 
कुशलतापूर्वक सम्पन्न किये जाते हैं। आयात को ही लीजिये । संस्‍्ते से संस्ते देश से 
वस्तुओं का आयात किया जाता है और निर्यात उन देशों को किया जाता है जहाँ 
अधिक से अधिक मूल्य मिल सके । किन्तु राजकीय व्यापारं-प्रणाली के अन्तर्गत ऐसा 
नहीं होने दिया जाता । इसमें प्रतिस्पर्धा जोकि समस्त आधिक प्रगति की प्रेरक है; 
अनुपस्थित होती है, जिससे कार्यकलापों का कुशलता से संचालन नहीं होने पांता । 

(5) विद्व-बाजार का विभाजन :--राजकीय व्यापार शनेः शैने: हिपक्षीय 
अ्यापोरे को प्रोत्साहन देता है ओरे इंस प्रंकार के उ्पापारे से विंश्व-जैर्थव्यवंस्था कई 
विभिन्न हुकड़ों में बेंट जाती है और प्रत्येक टुकड़ा छषेष॑ ठुकड़ों से पृथक होता है । विद्व- 
बांजारों का इस प्रकार विभाजन करके राजकीय व्यापार आविक रूप से शक्तिशाली 
राष्ट्रों (जैसे, अमेरिका व रूस) को अपने लाभार्थ दुबंल राष्ट्रों का शोषण करने के 
लिये प्रीत्साहित करता है । 

(6) छुटनीति के साथ मिश्चित होना :--समंय व्यतीत होने के साथ-सार्थ 
राजकीये व्यापार (जिसने अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के क्षेत्र में एक आंथिक नीति के रूप 
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में जन्म लिया था) राजनैतिक कूटनीति से आश्रित हो जाता है और ऐसा होने परे 
स्व॒तन्त्र उपक्रम अवं-व्यवस्याओं के सामने गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । 

(7) समाज के हितों की रक्षा फरने में श्रसमयंता :--रा जकीय व्यापार जिसका 
श्रीगणेश समाज के हितों की रक्षा के लिए हुआ था, वास्तव में इनकी रक्षा करने में 
सफल नहीं हुआ है । समाज के व्यापक हितों की सेवा करने के बजाय, यह आर्थिक 
उत्पीड़न का एक साघन मात्र बन गया है। 

(8) पध्न्य दोष :---6) राजकीय व्यापार की दशा में उपभोक्ता राज्य से ही 
वस्तुए' क्रय करने के लिये विवश हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार 
मनमाने दाम लगाती है; (7) दुर्भाग्य से जब कभी व्यापार में हानि हो जाय, तो 
सरकार का बजट गड़बड़ हो जाता है ओर फिर इस कमी को पूरा करने के लिए जनता 
पर कर लगाये जाते हैं; (४) राजकीय करमंचारियों को व्यापार के हानि-लाभ से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, अतः: वे उस पर इतना ध्यान नहीं देते, जितना कि व्यक्तिगत कर्म- 
चारी देते हैं । स्थाई होने के बाद तो वे अधिकतर बेगार टालने लगते हैं; (५) राज- 
कीय व्यापार से समानता की आशा करना भूल है, क्योंकि सरकार प्राय: उसी वर्ग को 
लान पहुँचाती है, जिससे अधिक वोट मिलते हैं । 
निष्कर्ष : 

राजकीय व्यापार के लाभ-हानियों के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यह 
युक्ति एक अमिश्रित वरदान नहीं है । गुणों के साथ इसमें कुछ दोष भी हैं । यही 
कारण है कि अर्थशास्त्रियों द्वारा इसके प्रयोग में सावधानी से काम लेने का सुझाव 
दिया जाता है । 


ड० (2, 5व, ए/४९ ७074 70९5 ०॥ :--- 

(8) शार्खश्षाक्ालंशर) 000०5. 

(9) (०5७(०ण एग्रांणा5, 

प्रीफरेन्शियल ड्यूटीज़ 
प्रिफरेन्सियल ड्यूटी वह ओजार है जिससे टैरिफ दीवार में छेद किया जाता 

है अथवा जिसके कारण टैरिफ स्तर में एक कमी, भाती है जो-अन्य साधनों से संभव 
नथी॥। (| 
श्रिफरेन्शियल डथूटी के द्वारा टैरिफों (787773) में इस आंशिक कमी प्र हमें 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रप्त-विभाजन के विस्तार तथा सामाजिक उत्पत्ति की वृद्धि के दृष्टिकोण से 
ही विचार करना होगा । दूसरे शब्दों में स्वतंत्र व्यापार सिद्धान्त के आधार पर ही 
प्रिफरेन्शियल ड्यूटीज़ को उचित ठहराया जा सकता है । तर्क यह है कि कुछ देशों से 
आयातों पर कम प्रिफरेन्शियल ड्यूटी लगाने तथा टैरिफ में सामान्य कमी. करने में 
डिग्री का ही अन्तर है । यद्यपि आधथिक दृष्टिकोण से सामान्य कभी ही अधिक लाभदायक 
है तथापिं कुछ भी न करने की अपेक्षा टैरिफ सें थोड़ी कमी करना ही उत्तम है । 
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विपरीत क्रम से टैरिफों में वृद्धि (प्रिफरेन्गियल अपवादों सहित) सामान्य वृद्धि की 
अपेक्षा अच्छी है । लेकिन प्रिफरेन्शियल ड्यूटीज़ तब उचित नहीं होगी जबकि वे बाहरी 
देशों के विरुद्ध ड्यूटी बढ़ाने का बहाना मात्र हों और रेसीप्रोकल प्रिफरेन्सेज्ञ उपभोग 
करने वाले देशों के बीच व्यापार की अड़्चनों को कम न किया जाय । इस प्रकार यह 
उल्लेखनीय है कि प्रिफरेन्शियल ड्यूटीज़ स्वतंत्र व्यापार तक द्वारा ही आथिक दृष्टिकोण 
को उचित ठहराया जा सकता है । 

उपरोक्त दृष्टिकोण की निम्न आलोचनायें भी हुई हैं :-- 

(]) यह सोचना गलत है कि सभी परिस्थितियों में टैरिफों में प्रिफरेन्शियल 
घटौती कोई घटौती न होने की अपेक्षा अच्छी होती है । यह संभावना क्रि देशों के 
बीच नये भेदभाव लगाये जा सकते या पुराने भेदभाव हटाये जा सकते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय 
ब्यापार की अनिश्चितता एवं जोखिम को बढ़ा देती है । 


(2) टैरिफ सम्बन्धी भेदात्मक नीति व्यापार को उचित मार्ग से तब की अपेक्षा 
अधिक भंटका देती है जबकि 'समान' भले ही 'अधिक' ड्यूटियाँ होतीं । यह आलोचना 
सम्पूर्ण विश्व-अर्थ-ब्यवस्था के दृष्टिकोण से सही है, लेकिन एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से 
नहीं । 

(3) ठाजिंग (78ए७अंह का तर्क है कि जब / देश छे देश को डथ्ूटियों में 
प्रिफरेन्शियल कमी करता है और हे ऐसी स्थिति में नहीं है कि # की समस्त आयात- 
आवद्यकताओं की पूर्ति कर सके तो ड्यूटियों में कमी करना वास्तव में 8 के उत्पादकों 
के लिये / के खजाने से आथिक सहायता (5७0आ०)) मात्र है, क्योंकि, यदि / को छे 
से आयातों की कमी को पूरा करने के लिये विश्व-बाजार की सहायता लेनी पड़ती है, 
तो # में स्वदेशी मूल्य परिवर्तित नहीं होगा; 8 को प्रिफरेन्शियल ड्यूटी स्वीकृत करमे 
के बाद भी वह पहले की भाँति ही विश्व-मूल्य (+ पूल ड्यूटी) के स्तर पर ही रहेगा 
और # देश में उपभोक्ताओं पर से भार कम न होगा । 

इस प्रकार को प्रिफरेन्शियल ड्धूटियाँ जोकि गृह मुल्य को प्रपरिवरतित रहने 
देती हैं, न तो स्वीकार करने वाले देश के ध्यापार की सात्रा को बढ़ाती हैं प्ोर न 
पन्तर्रा्ट्रीप भम-विभाजन फो बढ़ाती हैं । कुल आयातों में तनिक भी वृद्धि नहीं होती; 
छ से अधिक किन्तु अन्य सप्लाई देशों से कम आयात किया जाता है । ऐसी प्रिफरेन्शि- 
यल ड्यूटियाँ व्यापारिक नीति के रूप में वेकार हैं और उन्हें टैरिफी में सामान्य कमी 
के वर्ग में नहीं रखा जाना चाहिये । इनकी लोकप्रियता केवल इस कारण है कि इनके 
द्वारा व्यापार नीति के उदार विचारों के प्रति भूठी रिआयतें दी जा सकती हैं ।! 








]. “१७ (श्दिशाएश 000०७ 9०एणथशा9 क्‍$ 6४० अंग्रए॥ 40 पा 80 00 
फा्णलालापंधे 60065 88९७ ७९००७७ 4 7685 ण प्रवाह शीक्षा) ९०7083- 
; झंगराइव० वएथक 4488४ ०७४१० 9०॥०७५ | (प्रकन्‍नांत) 
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लेकिन अधिक निर्यात कर सकने की संभावना निस्संदेह उस देश के लिये 
लाभदायक है, जिसके पक्ष में प्रिफरेन्शियल डयूटी लगाई गई है, क्योंकि उसके व्यापार 
की मात्रा बढ़ जाती है तथा अन्‍्तर्राष््रीय श्रम-विभाजन भी अधिक तीत्र हो जाता है। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि दो देश एक दूसरे को टैरिफ थ्रिफरेन्स स्वीकार 
करें, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन कुछ बढ़ता है । व्यापार की मात्रा एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम-विभाजन पर यही प्रभाव तव भी देखने में आता है जबकि ड्यूटियों में अल्प कमी 
सामान्य रूप से की जाय और ऐसी सामान्य कमी प्रिफरेन्शियल कमी की तुलना में 
श्रेष्ठ होगी । प्रिफरेन्शियल ड्यूटीज़ के प्रति लोगों में आकर्षण की अधिकता का कारण 
उन्हें यह गलत विश्वास होना है कि उनकी सहायता से आयात बढ़ाये बिना अथवा 
स्वदेशी भूल्य घटाये बिना ही निर्यात बढ़ाये जा सकते हैं । 

जब किसी प्रिफरेन्शियल ड्यूटी की इकतरफा स्वीकृति के कारण मूल्य में कोई 
कमी नहीं होती है, तो वह पूर्णतः यां लगभग पूर्णतः वेकार है, जब स्वतंत्र व्यापार के 
अन्तर्गत भी वस्तु केवल उस देश से ही आयात की जावेगी जिसे प्रिफरेन्स दिया गया 
है, ड्यूटी के हटाने को प्रिफरेन्स की संज्ञा देना अतिशयोक्ति है। 

इन दोनों छोरों की दशाओं के बीच ऐसी दशा हैं जिनमें प्रिफरेन्शियल ड्यूटीज़ 
लाभदायक होती है । इन दशाओं की विशेषता यह है कि प्रिफरेन्शियल ड्यूटी की 
स्वीकृति से मूल्यों में कमी आती है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि होती है 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन का विस्तार होता है, यद्यपि ऐसी ड्यूटियों में उतनी 
ही कमी सामान्य रूप से कमी करने की दशा में अधिक होता । 

प्रिफरेन्शियल ड्यूटी के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि दो देशों की भौगो- 
लिक समीपता, सांस्कृतिक एकता एवं आर्थिक तथा राजनैतिक मित्रता प्रिफरेन्शियल 
प्रणाली को उन दोनों के लिये विशेष रूप से लाभदायक बना देती हैं और शेष विश्व 
को इसमें कोई आपत्ति नहीं उटानी चाहिये | इस सम्बन्ध में वाइनर का कहना है कि 
ऐसे ही आथिक ,लाभ (संभव॒तः इससे अधिक लाभ) ड्यूटियों में सामान्य घटौती के 
द्वारा प्राप्त किये जा सकते थे । यही नहीं, जब दो देश वास्तव में ही इतने घनिष्ट हैं, 
तो उनके द्वारा शेष विश्व को रेसीप्रोकल टैरिफ घटोती देने का कोई महत्व . न. होगा, 
क्योंकि तीसरे देश उनमें से एक के बाजार में दूसरे की प्रतिस्पर्घा का सामना नहीं कर 
सकेंगे ॥ 

कस्टस यूनियनें 

“कस्टम यूनियन' प्रणाली प्रिफरेन्शियल ड्यूटी की प्रणाली पर आधारित है। 
जब दो या श्रधिक . प्रभुसत्ता सम्पन्न देश एक दूसरे के माल को एक क्षेत्र में ड्यूटी 
बिना या घटी हुई ड्यूटी देकर, श्राने-जाने की भ्रनुमति देने का सम्मिलित निर्णय 
करते हैं, तो कहा जायंगा कि उन्होंने एक कस्टम क्षेत्र या कस्टम यूनियन. (९४७० 
27९8 07 (0050०0 777/07) बना लो है.। स्वतंत्र व्यांपार तक १र भाघोरित; आधिक 
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दृष्टिकोण से पूर्ण कस्टम यूनियन (अर्थात्‌ वे क्षेत्र जिनमें ड्यूटी पूर्णते: हठा ली गई हो) 
ओर कम ड्यूटी वाली कस्टम यूनियनें (अर्थात्‌ वे क्षेत्र जिनमें सम्बन्धित पक्षों का माल 
घटी हुई ड्यूटी देकर आ जा सकता है) दोनों ही शुभ हैं । 

एक कस्टम यूनियन के आ्थिक लाभ अत्तर्राप्ट्रीय श्रम-विभाजन एवं तुलनात्मक 
लागत सिद्धान्त विषयक स्वतन्त्र व्यापार तक॑ पर आधारित हैं, जातीय, सांस्कृतिक, 
राजनंतिक एवं अन्य सम्बन्धों पर नहीं, विशुद्ध आथिक दृष्टिकोण से किसी केस्टम 
गूनियन में सम्मिलित देशों द्वारा ड्यूटियों को सामान्य रूप से हटाना आपस में ही 
ड्यूटियों के हटाने की अपेक्षा (जब कि अन्य देशों के विरुद्ध ये ड्यूटियाँ बनी रहें) 
अधिक अच्छा है । 

यद्यपि कस्टम यूनियनों के निर्माण से अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्बन्धों को बढ़ावा 
मिलता है तथापि इनकी कुछ कठिनाइयाँ भी हैं :-- 

6) दो देशों के बीच टैरिफ हटा लेने पर सामान्य प्रतिवन्धात्मक मुकाबले 
को प्रेरित करता है । 

(#) अन्य बहुत कठिन, राजनैतिक एवं प्रसाशनिक समस्‍यायें उत्पन्न, हो जाती 
हैं । प्रो० हेवरलर के शब्दों में --“दो देश, दो संसदें (अथवा एक टैरिफ 
संसद जिसमें दोनों राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों) निहित स्वार्थ 
वाले व्यक्तियों के दो समूह एवं संगठन एक टैरिफ शिडयूल पर सहमत 
होने चाहिये । जबत्र हम यह विचार करते हैं कि एक ही स्टेट में विभिन्न 
सम्बन्धित पार्टियों के स्वार्थों के विरोध तथा इच्छाओं के संघर्ष के 
कारण एक टैरिफ निर्धारित करना कितना कठिन होता है तथा जब॑ 
हम यह याद कैरते हैं कि पुराने आस्ट्रिया-हंगरी के दो भागों के बीच, 
जिनंका एक राजा और एक सेना थी, ठहराव करने की क्रिया कितनी 
दुःखजनंक हुई थी, तो हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इने समस्याओं को 
हल करना लगंभग अंसम्भवं है। यही नहीं, कस्टम रेवेन्यू के बंटवारे 
तंथा उसके प्रशांसन के सम्जन्ध में भी ठहराव होनां चींहिये।” 

इस प्रकार, कस्टम यूनियन बनाने में अनेक कठिनाईयाँ है और उन पर विजय 
प्राप्त करना सरल नहीं है। यही कारण है कि ऐसी यूनियन लाभदायक होते हुए भी 
इनकी संख्या न॑गंण्य है। सर्वे प्रथम जर्मन राज्यों ने सन्‌ 834 में एक सफल कंस्टर्म 
यूनियन बनाई । उन्हें द्वितीय महायुद्ध के समय में दक्षिणी अमेरिका में चिलौ और 
अरजेंन्टायना ने भी एक कस्टम यूनियन बनाने का सफल प्रयत्न किया। युद्धोत्तरकाल में 
गूरोप के छह देशों--प० जमंनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैण्ड एवं लेक्समवर्ग 
+--ने अपना एक आशिक समुदाय वैंनाया है, जिसे 'यूरोपीय साभा'बाजार पोजनों' 
कहँते हैं । 

प्रो० हेवरेलर का मत है कि करटम यूनियनों का एके दोष थह है कि उनेका 
जो सेद्देश्य है, जिसे वे एक आदर्श के रूप में लेकैरं चलती हैं, बहुत सीमित है तथाः 
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साथ ही अन्तिम उद्दं श्य की अपेक्षा, जिसके अधीन ये छोटे-छोटे उद्देश्य हैं, अधिक 
कष्टसाब्य हैं! उदाहरण के लिये, कोई कारण नहीं है कि -छ०टियों में घटोतो का 
प्रयास यूरोप की सीमाओं तक ही केन्द्रित रहे | समाजशास्त्र, राजनीति एवं इतिहास 
यहाँ तक कि अथंशास्त्र सभी के दृष्टिकोण से भौगोलिक प्रदेशों के संदर्भ में विचार 
करना अनुचित है । जसे--१० यूरोप अनेक ओवरसीज़ देशों से आध्यात्मिक एवं 
आशिक रूप से पूर्वी यूरोप के देशों की अपेक्षा अधिक घनिष्ट है, जब कि समुद्र वस्तुओं 
एवं विचारों के प्रवाह में विस्तृत भू-खण्डों की अपेक्षा अधिक वाधक हुआ करता है । 





ड़ 0. 52, एफफ़ाआं। (6 अंडपंगित्शार्ट ण 6९ फषाफ़्थ्शा एगाएतगः 
ाा7टा, २३ थार 5 शींटट5 णा 790९ 200 एतसंशा 
एऋ0०ाओआाए० ? (8879, ७. 8., 963) 

यूरोपियन साभा बाजार योजना 

अन्तर्राष्रीय आ्थिक सहयोग की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण युद्वोत्तकालीन कदम 
यूरोप में उठाया गया । सच 95] में, छह ग्रूरोपीय राष्ट्र - बेल्जियम, फ्रांस, इठली, 
लक्सम्ब॒र्ग, नीदरलैप्ड एवं प० जमंनी--राजनैतिक एवं आशिक प्रतिद्वन्द्रिता की 
परम्परागत भावना को तिलांजलि देकर यूरोपियन कोल एण्ड स्टील कम्यूनिठी 
(एप०ए०४० 0००। ७०१० 50०९; (!०॥77०7(५) में सम्मिलित हुए । इस ठहराव का 
उद्देश्य सभी छह देशों में कोयला एवं स्पात-उत्पादन की कुशलता में सुधार एवं 
विवेकी करण क्रना था । इस योजना की सफलता के बाद स॒व्‌ 957 में इन्हीं देशों ने 
एक गरूरोपियन ऐदमिक इनर्जी कम्यूनिटी (£ण्र०एु०89 ४07० छाछह8५ ०णा- 
७०४५ ०7 ४णा७०7) बनाई । जब वे इसमें भी सफल हुए तो उन्होंने आशिक क्षेत्र 
में एक अन्य योजना का श्रीगणेश सन्‌ 958 में किया, जिसे 'यूरोपियन आर्थिक समुदाय” 
(छण०फुथ्था ४००07णा॥ां० (१.००ए०णा४४७) या “यूरोपियन सका बाजार योजना! 
(एएण०एफ९०३ 0०णावणा )शैंभ):९६ 500९॥०) कह्टते हैं । 
साभा बाजार योजना की प्रगति : 

] जनवरी, 958 को इन छह राष्ट्रों ने उक्त योजना के अन्तगंत अपनी आर्थिक 
प्रवृत्तियों को संयुक्त रूप से चलाने का निश्चय किया । इसका उद्देश्य शनेःशने: 2 वर्षों 
में तटकरों' को समाप्त करके एक ऐसा साझा बाजार बना देना था, जिनमें बिना किसी 
प्रतिबन्ध के सब देश परस्पर व्यापार कर सकें । विदेशों के साथ भी, एक-सी तटकर 
नीति अपना लेने का निदचय किया गया ।॥ कार्य की सुविधा और प्रगति के लिये विचार 
किया गया कि चार-चार वर्ष बाद तटकरों में अधिकाधिक कमी की जाती रहे और 
]2 वर्ष धाद सब देश व्यवहारत: एक देशीय बाजार में परिणत हो जाये । इसका प्रथम 
चंरण जनवरी, 962 को पूरा हो गया । 

जार वर्षों के प्रथम चरण में समभौते की दिशा में काफी प्रगति हुई 
है-- औद्योगिक पदार्थों के तटकरों में 30% और कृषि पदार्थों के तटकर में 25% 
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कमी की गई । अब ] जनवरी, 962 से 0% कमी और की ज! रही है। इन देशों 
में पारस्परिक व्यापार 70-75% बढ़ा है। कॉमन मार्केट के इन सदस्य देशों का 
ओऔद्योगिक उत्पादन भी पिछले 4 वर्षों में 2/:%, बढ़ा है। कॉमन मार्केट की इस 
सफलता को देख कर ब्रिटेन ने भी इसके सदस्य होने के लिये प्रार्थनापत्र दे दिया है। 
डेनमार्क और आयरलेण्ड भी इसके पूर्ण रूदस्य बनना चाहते हैं । स्वीडन, आस्ट्रिया, 
स्विटजरलैण्ड और तुर्की ने भी सम्बद्ध सदस्य होने की इच्छा प्रकट की है। इसके 
कारण कॉमन मार्केट का पारस्परिक व्यापार बहुत बढ़ने की सम्भावना है| पश्चिमी 
जमंनी तो इस व्यवस्था से बहुत अधिक प्रसन्न है, क्योंकि उसकी औद्योगिक समृद्धि 
निरन्तर बढ़ रही है । सन्‌ 960 की तुलना में उसका औद्योगिक उत्पादन सन्‌ ॥96 में 
0% बढ़ा है । मजदूरों और वेतनों में भी 0% वृद्धि हुई है । 

योजना के दूसरे चरण में छहों देशों ढी क्ृपि-तीति समान होनी थी । यह 
कमी पहली जनवरी 962 से शुरू हो जानी चाहिये थी। लेकिन समान कृषि-तीति का 
प्रश्न उतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें छहों देणों के स्व्रार्थ एक दूसरे से टकरा 
रहे थे । इस टकराव में जमंती और फ्रांस का सबसे अधिक सामना था। नीदरलैंड 
इसमें फ्रांस के साथ था । जमंनी का कृषि-उत्पादन महेंगा पड़ता है, इसलिये उसने 
कृषि जिन्‍सों के आयात पर कड़े प्रतिवन्‍्ध लगा रक्‍्से थे, ताकि उसके किसानों के हितों 
को विदेशी माल से धक्का न पहुंच सके । इसके विपरीत, फ्रांस और नीदरलैंड में 
कृषि-उत्पादन काफ़ी अधिक होता है । वे अपने क्ृषि-उत्पादन को खपाने के चक्कर 
में थे । जमंनी को भय था कि यदि उसने प्रतिबन्धों को ढीला किया, फ्रांस का कृषि- 
उत्पादन जमंनी पहुँच कर वहाँ भनाज और अन्य कृषि पदार्थों के मूल्य कम कर देगा । 
फ्रांस का कहना था कि एक ओर जमंनी औद्योगिक उत्पादन में लाभ उठाता है और 
दूसरी ओर वह कृषि पदार्थों के सम्बन्ध में फ्रांस को लाभ नहीं उठाने देता । “मीठा- 
मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू” वाली बात ठीक नहीं है । 

इस पेचीदा प्रश्न को सुलभाने का प्रयास दो बार स्थगित करना पड़ा । 
आखिरकार एक समभौता हुआ | इस समभौते में कृषि. पदार्थों के अतिरिक्त मांस, 
शराब, अण्डे, मृर्गी, और सब्जी आदि के न्यूनतम मूल्य निर्धारित: करेने, का निश्चय 
किया गया, जिससे जमंन किसानों को बहुत हानि न उठानी पड़े। परिचमी जर्मनी 
के प्रधानमंत्री डा० आडेनामवर ने इस समभौते पर काफी संतोष प्रकट किया है। 
संयुक्त राज्य अमरीकी क्षेत्रों में इस समझौते को समस्त पश्चिमी संध्वार कौ विजय 
बताया गया है । डच वाइस प्रेसीडेल्ट ने कहा है कि अब नई सफलताओं के लिये 
दरवाजा खूल गया है। 

कॉमन मार्कट की इस सफलता के वाद ब्रिटेन का कॉमन मार्केट में प्रवेश और 
भी अधिक वांछनीय समझा जाने लगा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कॉमन मार्केट 
देशों के साथ तटकरों सम्बन्धी समझौता कर लिया है। इनके अनुसार अमरीका 
ओद्योगिक पदार्थों पर तटकरों में 20%, क्रमी कर देगा। कॉमन मार्केट के सदस्य- 
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देश भी अमरीकी माल पर तटकरों में कमी करेंगे । कॉमन मार्केट के देशों में अमरीकी 
माल के निर्यात में कमी होने का भय इस समझौते से दूर हो गया है। फ्रांस के आग्रह 
पर अनेक अफ्रीकी देशों को भी इसका सम्बद्ध सदस्य माना गया है। जो भी हो, 
कॉमन मार्केट का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। अब यह प्रइन उठने लगा है कि 
क्या भारत को कॉमन मार्केट के देशों से अमेरिका की भांति समझौता नहीं कर लेना 
चाहिये ? 
क्लॉमन मार्केट को श्रालोचना : 

समुदाय की आलोचनास्व॒ररूप यह कहने वालों, कि ई० ई० सी० विश्व के 
पुराने व्यापार ढांचे को अव्यवस्थित कर देगा, को समुदाय के ब्रुसेल्ज स्थित मुख्य 
कार्यालय से कई आइवासन दिये गये हैं :-- 

() दीघंकाल में, यूरंपीय सामान्य बाजार के विकास से सभी वगे लाभ 
होगा ; 

(2) इससे कच्चा माल पैदा और निर्यात करने वाले देशों को फायदा रहेगा, 
क्योंकि समुदाय के क्षेत्र में अधिक औद्योगिक उत्पादन और अधिक ऊंचे 
जीवन-स्तर के फलस्वरूप कच्चे माल की मांग में वृद्धि होगी ; 

(3) इससे नव-विकासशील राष्ट्र भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि समुदाय सुधरी 
हुई तकनीक और क्षमता, वृद्दद मात्रा में उत्पादन, आदि के फलस्वरूप 
उन राष्ट्रों को बेहतर और सस्ते दाम पर पूंजीगत माल का निर्यात कर 
सकेगा ; और 

(4) समुदाय-सदस्य देशों की वित्तीय समृद्धि होने पर उनके लिये अर्ध- 
विकसित देशों को अधिक वित्तीय सहायंता देना सम्भव होगा । 

अपनी स्वच्छ नीतियों के अमाणस्वरूप इन देशों ने यह स्वीकार किया था कि 

वे सन्‌ _96] में गैर-सदस्यों को, बशरतें कि वे जी० ए० टी० टी० के सदस्य हों, 
आयात-निर्यात, के क़ोटे और टैरिफ सम्बन्धी वही सहूलियतें देंगे जो कि वे आपस में 
व्यवह्वत करते हैं । 

, लेकिन इस सारे मामले पर कॉमन मार्केट के देशों और अफ्रीका में उनके 
'सम्बद्ध क्षेत्रों' के बीच गहरे गठबन्यन के कारण एशियाई और अरब देशों को यह भय 
है कि उनके द्वारा निर्यात होने वाली वस्तुओं का न केवल समुदाय-देश स्वयं उत्पादन 
प्रारम्भ कर देंगे बल्कि अपने अफ्रीकी “सम्बद्ध क्षेत्रों' के नव-स्वतन्त्रता प्राप्त देशों को 
सहायता देकर उनसे पटेसन, सीसल, तिलहन, वनस्पति तेल, कच्चे कृषि पदार्थ, खाद्य 
पदार्थ और खनिज प्राप्त कर लिया करेंगे, जो कि अब तक वे गैर-सम्बद्ध देशों से प्राप्त 
करते रहे हैं । उक्त शंकाओं। का आधार न्याय संगत है जैसा कि निम्न तथ्यों से 
प्रकट है :--- 0! 42: 

6) कॉमन मार्केट की स्थापना के फलस्थरूप उसके बाहर के देशों को 
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सम्भवत: ऊँचे तट कर (टैरिफ) देने पड़ेंगे और उनके व्यापार पर 
अधिक रोक लगेगी । 
() कॉमन मार्केट को जो देश अभी तक निम्न स्तर के टैरिफ के आधार 
पर निर्यात करते हैं उन पर बाजार का हानिकारक प्रभाव पड़ेगा । 
(४) यूरोपीय मराथिक समुदाय (5एण०फु९था एहेएशाण्रां० 0एणरधधएराज 
० ६. 8. ८.) के बीच अन्‍्तरक्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि करने के हेतु 
परस्पर तटकर में कमी और अन्ततः उसके कोटों में ध्रूणंतः उन्मूलन 
के फलस्वरूप एशिया के देशों पर (विशेषतः वे देश जो पूर्णत: निर्मित 
एवं अर्ध-निमित मशीनी वस्तुएँ निर्यात करते हैं) हानिकारक प्रभाव 
पड़ेगा । आयात-कर संघ (कस्टम्स यूनियन) की स्थापना के फलस्वरूप 
भी एशियाई देशों से सामान्य बाजार के देशों को सूती-वस्त्र और 
पटसन की वस्तुओं के निर्यात में अलाभकर प्रभावों की सम्भावना है । 
(५) कॉमन माकंट के देशों के समुद्र-यार उपनिवेशों को बाजार से सम्बद् 
करने का अर्य यह होगा कि उपनिवेशों द्वारा उनके शासक देशों से 
भायात को तरजीह दी जायगी । इससे एशिया के निर्यातक देश 
प्रतिस्पर्धा की टृष्टि से, सम्बद्ध क्षेत्रों के मुकाबले में, कमजोर रहेंगे । 
इसी प्रकार यह भय भी व्याप्त है क्रि शासक देशों से उपनिवेशों को 
निर्यात में प्राप्त सुविधाओं में वृद्धि के फलस्वरूप कॉमन मार्केट के क्षेत्रों 
को निर्यात में अधिक सुविधाएँ मिलने के कारण एशिया से सूती वस्त्र, 
पटसन की वस्तुओं, जूतों और इंजीनियरी वस्तुओं के औपनिवेशिक 
देशों के निर्यात-व्यापार को धक्का पहुंचेगा । 
सामान्य व्यापार के देशों में कृषि-सम्बन्धी विशेष अनुबन्धों (उदाहरणतः 
कृषि वस्तुओं के लिए दीघंकालीन समझौते और निम्न-मूल्यों की 
व्यवस्था) से कॉमन मार्केट में कृषि वस्तुओं को संरक्षण की सुविधाएँ 
प्राप्त होंगी जिनका गैर-सदस्य देशों के कृषि-व्यापार पर रोक और 
सीमाक्वारक प्रभाव पड़ेगा । 

(शं) कॉमन मार्केट की स्थापना से एकाघिकारक प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा 
मिलेगा और उससे पू'जीगत वस्तुओं और मशीनों के निर्यातक देशों के 
बीच मूल्य सम्बन्धी समभौते होना भी सम्भावित है। 

(शो) कॉमन मार्केट वाले देशों से एशियाई क्षेत्र के देशों को उपलब्ध होने' 
वाले पूजी-विनियोजन में से भी काफी अंश औपनिवेशिक सम्बन्ध वाले 
क्षेत्रों को दिया जाने लगेगा । 

एशियाई देशों की अयं-त्यवस्था ओर विद्वेश व्यापार पर इन व्यापार संगठनों 

के प्रभावों को कम करने के लिए कई सुभाव प्रस्तुत किये गये हैं :-- 

(7) इनमें से एक ग्रह है कि जी० ए० टी० दी० (व्यापार और ,तटकर पर 


>> 


(्‌भ 
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(2) 


(3) 


डग 0. 53. 


सामान्य समझौते) द्वारा कॉमन मार्केट के साथ 'सम्बद्ध उपनिवेश क्षेत्रों 
के सम्वन्धों का पुनविवेचन किया जाय । इसमें तक यह है कि यदि 
उपनिवेशों द्वारा शासक देशों को, जो कि कॉमन मार्केट के सदस्य हैं, 
दी जाने वाली सुविधाएँ सामान्य बाजार के सभी देशों को समान रूप 
से प्राप्त होती हैं तो इससे सामान्य बाजार और एशियाई देशों के बीच 
व्याप्त टेरिफ की दरों में बहुत व्यापक अन्तर पैदा हो जायगा और इससे 
उपरोक्त को बहुत हानि रहेगी। इसलिए सम्बद्ध क्षेत्रों द्वारा लगाए 
जाने वाले टेरिफ की दर ओऔसतों के हिसाब से निर्धारित की जानी 
चाहिये, अथवा एशियाई देशों की वस्तुओं पर तटकर में पर्याप्त _ कमी 
करनी चाहिए । 

अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है, कि तट-कर और व्यापार 
समभौते के एशियाई देशों को इस पर भी वल देना चाहिये कि यूरोपीय 
आश्िक समुदाय द्वारा निर्घारित किए जाने वाले सामान्य टैरिफ को 
समुदाय के निम्नतम टैरिफ वाले देशों के टैरिफ की दर के यथासम्भव 
आस-पास होना चाहिये और किसी भी स्थिति में, समुदाय के सभी देशों 
बी टैरिफ दर के भारित औसत से अधिक नहीं होनी चाहिए । चाय- 
पर 35 प्रतिशत टेरिफ को कम करना चाहिये और उसे कहवे पर लगाये 
गये टैरिफ से अधिक नहीं होना चाहिये क्‍योंकि ये पेय एक-दूसरे का 
स्थान ले सकते हैं । 

कॉमन मार्केट को यह सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिपग्रे कि यदि किसी 
गैर-सदस्थ क्षेत्र से उनके संघीय क्षेत्रों में पूर्व की अपेक्षा किसी बस्तु- 
विशेष के निर्यात में लगातार कमी की स्थिति पैदा होती है तो वे उस 
वस्तु पर लागू टैरिफ में जरूरी कमी करेंगे । 





ए65थ7796 ६86 णशा। वि्श्रणर5 ण॒॑वरा(शाब्रांगाब। 7३0९ 
एप्श्नांध, 


इंटरनेशनल ट्रड चार्टर की विशेषतायें : 

सन्‌ 945 में द्वितीय विद्व-युद्ध की समाप्ति के साथ-साथ विश्व-भर के 
अर्थंशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ यह अनुभव करने लगे थे कि यदि बड़े देशों ने कोई 
सम्मिलित कदम नहीं उठाया तो, विश्व पुनः प्रतिस्पर्धात्मक नियन्त्रणों व प्रतिबन्धों के 
खौलते हुए पानी के कढ़ाव में गिर जायगा । युद्ध के पूर्व स्वतन्त्र विश्व-बाजार लोप से 
हो गये थे। उन दिनों राष्ट्रीय आधार पर भर्थ-ब्यवस्थाओं का विकास-किया जा रहा 
था तथा सब देशों ने संरक्षण की एवं प्रतिबन्धित प्रशुल्क-स्वशासन की नीति अपना 
रकखी थी, जिनसे व्यापारिक कठिनाइयों में वृद्धि हो गई । अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में 


4, 7.--4. 
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सरकारे हस्तक्षेप करती थीं और भेद-भाव बरता जाता था । एक देश से दूसरे देश को 
पूजी के स्वतन्त्रतापूर्वक आने-जाने पर भी रोकें लगा दी थीं। अत: इस सामान्य भय 
के कारण तथा इसका सामना करने के लिये विश्व के देशों में सम्मिलित रूप से 
प्रभावशाली उपाय करने के हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता उदय हुई । इस 
हेतु विभिन्न देशों का सम्मेलन बुलाया गया। हवाना सम्मेलन में 58 राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे तथा उन्होंने अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार संगठन के लिये चार्टर 
बनाया जो कि 'हवाना ट्रेड चार्टर! या “इण्टरनेशनल ट्रेड चार्टर” के नाम से विख्यात 
हुआ | इण्टरनेशनल ट्रेड चार्टर के निर्देश इसके प्रमुख उद्दं श्य को ध्यान में रखते हुए 
बनाये गये थे और निम्नलिखित हैं :-- 

() परिमाशिक प्रतिबन्धों एवं विनिमय नियन्त्र॒णों की समाप्ति :--इृण्टर- 
नेशनल ट्रेंड चार्टर का सबसे प्रमुख निर्देश यह है कि संघ का कोई सदस्य देश ड्यूटी, 
कर व अन्य चार्जेज के अतिरिक्त सदस्य देशों के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार 
का कोई निषेध या प्रतिवन्ध नहीं लगायेगा। किन्तु निम्न के सम्बन्ध में अपवाद 
रखा गया था :--(0) अल्प-पूर्ति वाली वस्तुओं के वितरण में समानता लाने के हेतु 
लगाये गये अन्तर्कालीन निषेध (7) खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक कच्चे मालों के 
“अभाव का सामना करने के लिये लगाये गये अस्थाई प्रतिबन्ध; (॥7) सरकारों के मध्य 
“हुए वस्तु-समभौतों (0०77000/ #श९थ८॥९८॥(७) के अन्तर्गत लगाये गये कन्द्रोल 
एवं (५) भुगतान संतुलन को नियन्त्रित रखने के हेतु लगाये गये आयात-नियंत्रण । 

(2) टरिफ एवं प्रिफरेन्सेज :--सदस्य-देशों को चाहिये कि वे टैरिफों (प ४79) 
में कमी करें तथा विशेषाधिकारों (27०८/०॥८८७) को समाप्त करें । सामान्यतः संघ- 
सदस्यों को एक दूसरे के प्रति श्ंरहित परमानुगृहित राष्ट्र का व्यवहार (एगा०००१- 
00०70] (०५६ 78४००४८० ॥800॥ '768070०॥) रखना होगा । इस प्रकार, टैरिफों 
में सभी घटोतरियाँ बहुमुखी आधार (॥/७४॥४(८४। 885) पर की जायेंगी तथा 
रिआयतें भी प्रत्येक सदस्य-देश को बिना भेदभाव दी जायंगी । 


(3) पूर्ण रोजगांर एवं प्रभावशालो माँग का उच्च स्तर :-- यह भी निर्णय 
किया गया था कि इण्टरनेशनल ट्रेड आगंनाइजेशन का प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र में 
पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार तथा प्रभावशाली माँग के ऊँचे व स्थाई स्तर प्राप्त करने 
तथा बनाये रखने के लिये ऐसे उपायों द्वारा उचित कार्यवाही करेगा जो कि 
उसके राजनैतिक स्वरूप के अनुरूप हों तथा संगठन के अन्य उद्देश्यों से भी संगति 
रखते हों । 

(4) युद्ध-ज्जरित भ्रथ॑-व्यवस्थाशों के पुनर्वास के लिये सुविधा :--चार्टर में युद्ध- 
जजंरित राष्ट्रों को यह अनुमति है कि वे व्यापार में परिमाणात्मक नियंत्रणों की सहायता 


से अपना पुनर्वास करें । आधथिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों को भी यह अनुमति है कि 
वे विदेशी व्यवहारों का नियमन करके अपने जौद्योगीकरण को बढ़ायें । 
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(5) प्रतिबन्धपुूर्ण ,व्यापार प्रथाध्रों पर रोक :--चार्टर में कहा गया था कि 
प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र में उपक्रमों (६7/७7975०5) को ऐसी व्यापार-प्रथाएँ अपनाने 
से रोकेगा जो कि प्रतियोगिता को सीमित करें, बाजारों तक पहुँच को प्रतिबन्धित करें 
या एकाधिकारिक नियन्त्रण को बढ़ावा दें । 

(6) वस्तु समभौते :--अल्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के चार्टर में उन सब 
परिस्थितियों को स्पष्ट कर दिया था, जिनमें सरकारें आपस में प्राथमिक वस्तुओं 
(एमंएर॥ा५ ((०07०090८५) की उत्पत्ति, आयात, निर्यात व मूल्य के सम्बन्ध में 
समभोता कर सकती हैं | ये समझौते अस्थाई हो सकते थे तथा इन पर समय-समय 
पर पुनविचार किया जाता था । 

(7) प्राकृतिक साधनों का विकास :--संघ ऐसे उपाय करेगा, जिनसे विश्व के 
प्राकृतिक साधनों का विकास हो तथा अनावश्यक शोषण से उनकी सुरक्षा हो । 

(8) प्राइमरी वस्तु के उत्पादन का थिस्तार :--यदि कोई प्राइमरी वस्तु इतनी 
अल्प मात्रा में उत्पन्न की जाती है कि उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ 
रहा है, तो संघ उसके उत्पादन को बढ़वाने का प्रयास करेगा । 

यह बिना संदेह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उक्त चार्टर 

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक महान्‌ कार्य था, क्योंकि यह 50 से अधिक देशों के 
लिये समभौते का एक्र सामान्य आधार (0०0777०09 895) प्रस्तुत करता है । विभिन्न 
उद्देश्यों से ओत-प्रोत अनेक राष्ट्रों को किन्‍्हीं सामान्य सिद्धान्तों पर राजी करना कोई 
मामूली कार्य नहीं है । इस चार्टर के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन विकास 
की योजना बनाई गई है । इसमें प्रत्येक राष्ट्र को व्यापारिक क्षेत्र में माथिक समानता 
का आइवासन दिया गया है । इसमें यह स्वीकार किया गया है कि स्वस्थ अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के लिये युद्ध-जर्जरित राष्ट्रों, का पुननिर्माण होना तथा पिछड़े हुए देशों की 
आशथिक प्रगति होना आवश्यक है । चार्टर प्रत्येक देश को प्रत्येक देश द्वारा परमानुग्रहित 
राष्ट्रव्यवहार का लाभ प्रदान कराता है । इससे सम्पूर्ण विश्व में वस्तुओं का निरन्तर 
प्रवाह होता रहेगा । 
४४ भारत को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चार्टर में सम्मिलित होना चाहिये या नहीं, इस 
विषय पर प्रशुल्क आयोग (ए$८४॥ (०775907) ने बहुत गम्भीरता से विचार 
किया था और सब बातों की परीक्षा करके यह निर्णय दिया था कि भारत को इस 
चार्टर की पुष्टि कर देनी चाहिये। भारत को ऐसा करने से कोई हानि भी नहीं थी, 
क्योंकि संघ की सदस्यता भारत को परमानुग्ृहित राष्ट्र व्यवहार का अधिकारी बनाती 
है तथा उसे अपने आथिक विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने के हेतु उचित प्रति- 
बन्धक कदम उठाने से भी नहीं रोकती । 
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परमानुगृहित-राष्ट्र व्यवहार प्रणाली से श्राशय 
एवं सन्‌ 934-939 में इससे हुये लाभ 
प्रारस्मिक : 

स्वतन्त्र व्यापार वाले देशों के लिये “परमानुगृहित राष्ट्र व्यवहार! सबसे उप- 
युक्त व्यापारिक नीति है। स्वतन्त्र व्यापारी देश टैरिफ संधियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि 
उनके पास कोई क्षतिपूरक रियायत देने को नहीं है--वे केवल स्व॒तन्त्र व्यापार 
छोड़ने की धमकी मात्र ही दे सकते हैं | अतः उन्हें चाहिये कि किसी भी प्रकार 
परमानुगृहित राष्ट्र सन्धियाँ करें जिससे उनके विरुद्ध भेदभाव न वरता जा सके । इंगलैण्ड 
ने, जो आज भी अमेरिका सहित स्वतन्त्र व्यापार का समर्थक बना हुआ है, ऐसी ही 
संधियाँ स्वतन्त्र व्यापार अवधि में की थीं। उसे इन संधियों में सफलता मिलने का 
कारण कुछ तो उसकी राजनैतिक शक्ति अधिक होना था और कुछ अन्य राष्ट्रों में यह्‌ 
भावना होना था कि जो राष्ट्र उनकी वस्तुओं को अपने यहाँ बेरोकटोक आने देता है 
उसे अन्य देशों की अपेक्षा अच्छा व्यवहार पाने का अधिकार है । 
परमानुगृहित-राष्ट्र व्यवहार प्रणाली के लाभ : 

अनेक देश अपने प्रशुल्कों की मात्रा को अन्य राज्यों के साथ होने वाले ठहरावों 
पर आधारित नहीं करना चाहते । स्वतन्त्र व्यापारी देशों की भांति इन देशों के लिये 
भी सबसे उचित सन्धि-नीति विशुद्ध परमानुगृहित राष्ट्र ठहराव करने की है । उदाहरुण 
के लिये अमेरिका ने सन्‌ 922 में यह दृष्टिकोण अपनाया कि वह अपना टैरिफ श्यिड्डल 
अपने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही बनायेगा और टैरिफ सन्धियों 
के चक्कर में नहीं फंसा । वह सब देशों को समान अधिकारों का आश्वासन देता है । 
वह किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता, सबके साथ समानता का बर्ताव, करता. है 
(अर्थात्‌ सबके साथ बुरा बर्ताव करता है) | लेकिन बदले में वह्‌ सब अन्य देशों से, 
समानता के व्यवहार की आशा करता है। इस प्रकार अमेरिका शतेरहित एवं 
अप्रतिबन्धित परमानुगृहित राष्ट्र वाक्य का एक प्रबल अनुयायी हो गया । 

() कोई विशेष लाभ किसी से लेने की इच्छा न करना ओर न किसी को 
देना एक लाभप्रद सिद्धान्त है। यदि टैरिफ लगाने आवश्यक ही हैं, तो निसंदेह 
व्यवहार की समानता होने से विभिन्न राज्यों में शान्ति और अच्छे सम्बन्ध बने रहेंगे । 
इस समानता के अभाव में संघर्ष के अनगिनती कारण उत्पन्न हो सकते हैं । 

(2) छोटे देशों के दृष्टिकोण से भी यह उचित एवं महत्वपूर्ण है कि विश्व इस 
नीति पर चले । यदि भेदभावपूर्ण व्यवहार की अदूरदर्शी नीति अपनाई गई, तो छोटे 
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देशों को इससे सबसे अधिक हानि पहुँचेगी, क्योंकि न तो उनके इतने अधिक साधन 
होते हैं कि वे अन्य देशों को महत्वपूर्ण आथिक रिआयतें दे सके और न उनकी 
राजनैतिक शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे अन्य देशों को भेद-भाव करने से रोकसकें । 

(3) यदि यह प्रणाली व्यापक रूप से विश्व-भर में अपनाई जाय, तो एक देश 
को किसी दिये हुए आयात पर चाहे उसका स्रोत कहीं भी हो, एक ही ड्थूटी देनी 
पड़ती है । अत: यह आवश्यक नहीं रहता कि कस्टम अधिकारियों को उद्गम स्थान 
के प्रमाण दिये जायं । इस तरह ड्यू टी की वसूली में सरलता एवं मितव्ययिता आ 
जाती है । 
परमानुगृहित राष्ट्र व्यवहार प्रणाली व्यावहार में : 

शर्तरहित एवं प्रतिबन्धहीन परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार की प्रणाली के सम्बन्ध 
में असंतोष, जो वहुत अरसे से अनुभव किया जा रहा था, प्रथम महायुद्ध के बाद 
अधिक तीव्र एवं व्यापक हो गया । यद्यवि मित्र राष्ट्रों ने 796 के आर्थिक सम्मेलन में 
यह निदचय किया था कि बे मित्र राष्ट्रों एवं शत्रु-राष्ट्रों के मध्य व्यवस्थित भेद-भाव 
हारा व्यापारिक नीति के क्षेत्र में युद्ध जारी रखेंगे फिर भी यही प्रणाली युद्ध के वाद 
पुनः स्थापित की गई । शर्तरहित परमानुगृहित राष्ट्र व्यवहार प्रणाली की पुनः स्थापना 
वास्तव में अमेरिका की नई व्यापारिक नीति, ग्रेट ब्रिटेन के प्रयासों एवं जर्मनी द्वारा 
प्रबल समर्थन के फलस्वरूप की गई थी । सन्‌ 927 में जमंनी को अनेक कठिनाइयों 
के बाद फ्रांस से एक व्यापारिक संधि करने में सफलता मिली, जिसमें शतंरहित एवं 
अ्प्रतिबन्धित परमानुगृहित राष्ट्र व्यवहार का वाक्य सम्मिलित था। यह संधि ही युद्धोत्तर 
काल में यूरोपियन संधि प्रणाली (20707०७॥ ॥7०७(५ 5५$(०॥)) की रीढ़ बनी । 

इस प्रणाली के विरुद्ध गाक्षेपों में घीरे-घीरे वृद्धि होती गई और कठुता आती 
गई । सन्‌ 93] से मन्‍्दी की अवधि में सैंट्रल एवं ईस्टर्न योरुप में इस प्रणाली के 
अन्दर अनेक दरारें पड़ गईं । कुछ राष्ट्रों के स्वार्थपूर्ण आचरण का परमानृगृहित राष्ट्र 
व्यवहार प्रणाली के भविष्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में 
यह प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति का आधारभूत सिद्धांत रहेगी या ' नहीं, यह 
महाव्‌ आ्िक शक्तियों के निर्णय पर निर्भर है । 
परमानुगृहित राष्ट्र ध्यवहार प्रणाली की श्रालोचनायें : 

यहाँ पर परमानुगृहित राष्ट्र व्यवहार प्रणाली को तथाकथित हानियों पर 
विंचार कर लेना प्राववपक है। यह भी देखना चाहिये कि जिन प्रणालियों के द्वारा 
लोग इसे प्रतिस्यांपित करने को चर्चा करते हैं, वे किस सीमा तक लामवायक हैं। 
कुछ लेखकों ने इस प्रणाली की आलोचना इस आधार पर की है कि वे इसे कैवल 
स्वतन्त्र व्यापार को प्रोत्साहित करने की युक्ति मात्र पाते हैं। कुछ एकान्तवादी 
(&४६७४०॥१४४ ०7 3508007»5) इस भ्रणाली के विरुद्ध इसलिये हैं कि वे आधुनिक 
विद्व-अर्थव्येंवस्था के व्यक्तिवादी आधार को पूर्णतः समाप्त करना और इसके स्थान में 
अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की एक नियीजित प्रणाली लागू करना चाहते हैं। इनसे 
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आलोचनाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण वे आालोचनाएँ हैं जो व्यक्तिवादी विश्व 
अर्थ-व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन की स्वीकृति पर आधारित हैं। इन पर 
ही हम यहाँ विशेष ध्यान देंगे । ये आलोचनायें निम्नलिखित हैं :-- 
() शतंरहित परमानुगृहित राष्ट्र व्यवहार के ध्रन्यायपूर्णा होने का तक : 

यह तक अमेरिका ओर फ्रांस की तरफ से प्रयोग किया गया था । इस तर्क के 
अनुसार उन देशों को, जो प्रतिपरक क्षतिपूरक रिआयतें (२७९ए/०८४। ००रए०॥5३- 
(०7५ ००॥००४७०7॥) देने को तैयार नहीं होते, रिआयतें देना (जिन्हें प्राप्त करने में 
अन्य देशों को बहुत त्याग करना पड़ता है) अन्यायपूर्ण है । 

जब एक देश दूसरे देश को उसके शतंरहित परमानुग्ृहित राष्ट्र व्यवहार के 
बदले में स्वयं भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का आश्वासन देता है तो किसी 
तीसरे देश के पक्ष में भेद-भाव बरतने की संभावना समाप्त हो जाती है। किसी भी 
देश के साथ भेद-भाव न बरता जाना, अर्थात्‌ सबके साथ एक सा बर्ताव होना, स्वयं 
में एक बहुत लाभदायक चीज है । यदि हमारे माल पर विदेशों में अत्यधिक कर 
लगाये जायें, तो इमसे व्यापार में कुछ कमी आ सकती है लेकिन, जब भेदभावपूर्ण 
फर लगाये जाते हैं, तो हानि इससे भी अधिक होगी--कुछ देशों से व्यापार बिल्कुल 
ही समाप्त हो सकता है और उसकी दिशा भी पलट सकती है। इस प्रकार परमानुग्रहित 
वृद्धि हो जाती है | अतः पूर्ण परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार का आश्वासन एक बहुमूल्य 
कन्सेशन है । 

यदि सम्बन्धित देश अन्य टैरिफ सन्धियाँ करने से विरत रहे, तो फिर इस 
कन्सेशन का कोई मूल्य नहीं है । उदाहरण के लिये, यूरोपियन देश आपस में जो ड्यू- 
टियों की कमी करते थे वे अमेरिका को भी परमानुगृहित राष्ट्र व्यवहार के रूप में प्राप्त 
हो जाती थीं और इसे स्वयं अपने टैरिफ में कोई कमी नहीं करनी पड़ती थी क्‍योंकि 
वह किसी अन्य टैरिफ संधि में किसी देश के साथ प्रविष्ट ही नहीं हुआ था। उसकी 
इस नीति के ही कारण शतंरहित परमानुगृहित राष्ट्र वाक्य यूरोप में बदनाम हो गया । 

यदि ऐसा विश्वास हो कि जो देश ऊँची ड्यूटीज लगाता है तथा टैरिफ 
वार्त्ताओं में भी भाग नहीं लेता, उसे अन्य देशों द्वारा उसके विरुद्ध भेद-भाव की नीति 
अपना कर तथा परमानुगृहित राष्ट्र का व्यवहार अस्वीकृत करके सही रास्ते पर लाया 
जा सकता है, तो सर्वोत्तम मार्ग यह है कि उसके साथ विद्यमान परमानुगृहित राष्ट्र 
सन्धियाँ रह करदी जायें अथवा, जैसा कि जर्मनी ने किया था, उसके साथ पूर्ण 
परमानुगृहित राष्ट्र का व्यवहार इस शर्त पर क्रिया जाय कि वह अन्य पक्ष के प्रति 
टैरिफ रिआयतें करने को तैयार हो जायेगा । 
(2) टेरिफ कर्मियों के सार्ग में परमानुगृहित राष्ट्र प्रशालो के बाघक होने का तू : 

यह कहा जाता है कि स्वतन्त्र व्यापार की अवधि से जबकि ड्यूटीज़ में कमी 
हो रही है, शतंरहित परमानुग्रृहित राष्ट्र व्यवहार की नीति निस्संदेह टैरिफ स्तरों में 
सामान्य गिरावट ला देती है, किन्तु उन अवधियों में जबकि संरक्षण प्रचलित है, 
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वह उल्टा प्रभाव दिखाती है, क्योंकि तब एक देश ऐसी टैरिफ घटोतो करने में 
हिचकिचाता है जोकि उसे सम्पूर्ण विश्त्र के प्रति विस्तृत करनी पढ़े । 

छोटे देशों के लिये यह बहुत जरूरी है कि अन्‍्तर्राट्रीय आथिक सम्बन्धों में 
समान अधिकारों का सिद्धांत स्वीकार किया जाता रहे, क्योंकि यदि विश्व ने कन्सेशनों 
के प्रति कंसेशन देने की अल्पदर्शी नीति अपनाई तो उन देशों को बहुत हानि पहुंचेगी 
जिनके पास बाजार को देने के लिये कुछ नहीं है तथा जिनकी क्रयर्शक्ति महान्‌ देशों 
की तुलना में वहुत कम है । 

शर्त रहित परमानुगृहित राष्ट्र प्रणाली के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया जाता है 
कि यह विशेष टैरिफ संधियाँ या आथिक संघों (ाललिव्यशे-9्ती (९8005 
० 8००७०एा४० 009099) के निर्माण को, जो कि टैरिफों में कुछ कमी ला सकती 
थी , रोकती है । प्राय: देखा गया है कि कुछ देश दूसरे देश के लिये टैरिफों में 
कमी करने को तैयार हो जाते हैं वशर्ते ये कमियाँ सारे संसार के प्रति न करनी पड़ें । 
यह तक॑ दिया जाता है कि भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सामीप्य वाले देशों के लिये 
इस प्रकार की टैरिफ घटौतियों का बड़ा महत्व है, अतः उन्हें इनका लाभ उठाने देना 
चाहिये, परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार की नीति को इसमें बाघक नहीं होना चाहिये । 

यही नहीं, देशों द्वारा सन्धियों का समय भी छोटा कर दिया गया है। 
संधि को छोड़ने का नोटिस भी 2-3 माह पूर्व देना पड़ता है। इस अनिश्चितता एवं 
अस्थिरता ने दैरिफों के प्रभाव में वृद्धि कर दी है तथा आर्थिक हानि पहुँचाई है । 

प्रायः यह धारणा प्रचलित है कि टैरिफ में कमी करना एक बुराई है और एक 
आधिक बोभ है, जिसे तव ही सहन किया जा सकता है जबकि अन्य देश भी कम से 
कम उतनी ही सीमा तक अपने टैरिफों में कमी करें | इस गलत दृष्टिकोण को लेकर 
ही टैरिफ सम्बन्धी वार्त्ताएँ की जाती हैं तथा कम से कम त्याग पर विदेशी टैरिफों 
में अधिक से अधिक कमी कराने का प्रयास किया जाता है । 

ह किन्तु यह मानने से भी समस्या खत्म नहीं हो जाती, कि एकतरफा. स्वतनत्र 
व्यापार लाभदायक है और भुगतान संतुलन के बारे में कोई चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये । टैरिफ वार्त्ताओं की आवश्यकता तो बनी ही रहती है। जो देश ,सिद्धांततः 
स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक हैं उन्हें भी अपने संरक्षणवादी पड़ोसियों को अपनी ड्यूटियाँ 
कम करने के लिये प्रेरित करने की समस्या है। यह कहा जा सकता है कि इस हेतु 
की पूर्ति के लिये सम्बन्धित देश अपनी ड्यूटी को अच्छा साधन बना सकता है, 
बशतें सही अवसर आने पर उन्हें पूर्ण रूप से हटा संकता हो । 

इस प्रकार एक विवेक संगत व्यापारे-नीति का उद्देश्य टैरिफ वार्त्ताओं द्वारा 
अपनी ड्यूटियों में घटोतियाँ और विदेशी ड्यूटियों में घटोतियों के बीच [एक अनुकुल 
बैल्लेन्स प्राप्त करना नहीं है, अपनी ड्यूटियों को हटाने या कम करने के बदले विदेशी 
ड्यूटियों में अधिक से अधिक घटौती कराना है । 
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भारत के विदेज्ञी व्यापार में पिछले 20 वर्षो में हुए प्रमुख परिवर्तन 


प्रारस्भिक : न 
द्वितीय महायुद्ध (939-45) एवं युद्धोत्तकाल (945 से 962) में 
भारत के विदेशी व्यापार में अनेक परिवतंन हुए हैं । इन परिवर्तनों को लाने में 
अनेक कारण उत्तरदायी हैं। युद्धकाल में यातायात की कठिनाई, कच्चे मांल 
एवं रसायनों आदि का अभाव, विदेशी विनिमय सम्बन्धी बाघायें और विभिन्न 
सरकारी नियन्त्रणों के कारण व्यापार में अनेक अड़चनें पड़ीं। युद्धोत्तर काल 
में भारत के विदेशी व्यापार को अस्त-व्यस्त करने वाली सबसे प्रमुख घटना 
की आवश्यकताओं ने भी हमारे विदेशी 5%पार को प्रभावित किया है। विदेशी 
व्यापार में हुए परिवर्तनों को हम निम्न शीषंकों के अन्तर्गत अध्ययन कर 
सकते हैं ::-. 

(7) विदेशी व्यापार की मात्रा में परिवर्तन । 

(॥7) विदेशी व्यापार की रचना में 'परिव्तंन । 

(गा) विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्तन । 

(7९) व्यापारिक नीति में अन्तर । 

(0) विदेशी व्यापार की मात्रा में परिवर्तन 
(एहशा8९ 4॥ (06 एणत्ण6 ० ए०ाशंड्ण प730०) 

धायात व्यापार की मात्रा में परिवर्तन : 

द्वितीय महायुद्ध की अवधि में भारत में निर्यातों की अपेक्षा आयातों पर 
अधिक रोक लग गई थी, क्‍योंकि भारत सरकार ने कड़ा विनिमय-नियन््रणं लगा 
दिया तथा अनेक वस्तुओं का आयात बिल्कुल ही बन्द कर दिया था और साथ ही 
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भारत को माल बेचने वाले अनेक देश अपने देश की आवश्यकता पूर्ति के लिये 
बस्तुयें एवं सैनिक सामग्री उत्पादन करने में व्यस्त हो गये थे । अतः उनके पास 
निर्यात के लिए बहुत कम आधिक्य बचता था । यातायात की कठिनाइयों एवं ऊंची 
भाड़ा दरों ने आयात को कम्र किया | 942 में भारतीय आयात ] 03 करोड़ रु० के 
न्यून स्तर तक गिर गए । 

जब युद्धकालीन माँग विदेशों में घट गई तथा वहाँ औद्योगिक उत्पादन बढ़ने 
लगा तो भारत को निर्यात के लिये अधिक मात्रा उपलब्ध होने लगी । इस बीच 
यातायात सम्बन्धी दशाओं में भी सुधार हुआ । सन्‌ 948 में सरकार ने अधिक उदार 
आयात नीति अपनाई, जिसका उद्ंश्य मुद्रा प्रसार से लड़ना और भारतीय उप- 
भोक्ताओं व भारतीय उद्योगों की रुकी हुई मांगों को पूरा करना था । परिणामतः 
भारत में आयात सन्‌ 945 में 643-:85 करोड़ तक वढ़ गये और सन्‌ 95 में तो 
943-]3 करोड़ रु० तक पहुँच गये । इतने अधिक आयात का मुख्य कारण खाद्याप्नों 
एवं कच्चे पालों का भारी मात्राओं में आयात होना था । 

पहली योजना के दोरान में कुल मिलाकर 3620 करोड़ रु० के सामान 
का आयात हुआ-यानी औसतन 724 करोड़ रु० का सामान प्रति वर्ष विदेशों 
से मंगाया गया। दूसरी योजना में पूंजीगत सामान, कच्ची सामग्रियाँ, मध्यवर्ती 
सामान तथा पुर्जोँ, आदि की बढ़ी हुई जरूरतों के कारण आयात का स्तर काफी 
ऊपर उठ गया। योजना के पहले दो वर्षों में आयात बड़ी तेजी से बढ़ा--सन्‌ 
955-56 के 746 करोड़ रु० की तुलना में सव्‌॒ 956-57 में ,099 करोड़ रु० 
मूल्य के और सन्‌ 957-58 में ,233 करोड़ मूल्य के सामान का आयात हुआ । 
बाद के दो वर्षों में कुल आयात की मात्रा घटी। सब्‌ 959-60 में आयात का 
स्तर घटकर 920 करोड़ ८० हो गया । आयात की मात्रा घटने का कारण यह था 
कि सरकार ने विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण आयात-लाइसेंस देने में कड़ाई 
की नीति बरती। दूसरी योजना के अन्तगंत वर्ष में लगभग ,080 करोड़ रु० 
सूल्य के आयात का अनुमान है ॥ दूसरी योजना में कुल मिलाकर 5,360 
करोड़ रु० मूल्य के आयात का अनुमान है। इस हिसाब से वाधिक औसत 072 
करोड़ रुपये का पड़ा और यह पहली योजना के औसत स्तर से लगभग 50 प्रतिशत 
अधिक है । 


चूंकि तीसरी योजना में पू'जी विनियोग का कार्यक्रम और भी विशाल है, 
इसलिये इसमें आयात की आवश्यकतायें दूसरी योजना से भी अधिक होंगी | अनुमान 
है कि तीसरी योजना के दौरान में कुल मिलाकर 5,750 करोड़ रु० मूल्य की 
सामग्रियों का आयात होगा । 


निर्यात व्णपार की मात्रा में परिवतंन : 
अनेक कठिनाइयों के होते हुये भी युद्धकाल में भारत के निर्यात उतने कर्म 
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नहीं हुये, जितने कि आयात हुये | यद्यवि निर्यात (पुन्निर्यात को अलग रखते हुये) 
सन्‌ 942 में 87:6 करोड़ रु० के न्यून स्‍तर तक घट गये थे तथाषि बाद को 
उनमें सुधार हुआ और सन्‌ 947 में बढ़कर 395-3 करोड़ हो गये, क्योंकि :-- 
() भारतीय कच्चे मालों एवं निर्मित वस्तुओं की युद्ध कार्यों के लिये बड़ी माँग 
थी; और (॥) उनका सबसे प्रवल प्रतिस्पर्धी जापान विश्व बाजार से समाप्त हो 
गया । भारतीय निय सन्‌ 948 में 458:72 करोड़ रु० से सन्‌ 949 में 506:02 
करोड़, सन्‌ 950 में 60:35 करोड़ तथा सब्‌ 95] में 73294 करोड़ रु० की 
शिखर सीमा तक जा पहुंचे । 

सन्‌ 95-52 से 960-6॥ तक के दशक में कुल मिलाकर निर्यात में कोई 
प्रगति नहीं हो सकी । कोरिया में युद्ध छिड़ जाने से अगर सन्‌ 95-52 में बहुत 
ही अधिक निर्यात न हुआ होता, तो पहली योजना में जो 609 करोड़ रु० का 
वाधिक औसत रहा, वह और भी कम होता तथा सव्‌ 958 में अमेरिका और ब्रिटेन 
में जो मन्दी आ गई, वह अगर न आई होती, तो दूसरी योजना में 64 करोड़ रु० 
वाधिक का जो औसत रहा, वह और अधिक होता । जहाँ तक परिमाण का सवाल 
है, दूसरी योजना में 9 प्रतिशत अधिक नियात हुआ, परन्तु वस्तुओं के मूल्यों में 
गिरावट आ जाने के कारण निर्यात से होने वाली आय में इस अनुपात से वृद्धि नहीं 
हुई । देश में आर्थिक विकास होने से घरेलू माँगें बढ़ गई ओर जो अतिरिक्त माल 
निर्यात के लिए मिल जाता था, उसमें कभी आ गई। इस श्रकार हालांकि इन दस 
वर्षों में कुल मिलाकर समग्र विश्व-निर्यात-व्यापार दुगुना हो गया, पर इसमें भारत 
का हिस्सा सन्‌ 950 के 2'] प्रतिशत से घटकर सन्‌ 960 में - प्रतिशत रह गया । 

(7) बिदेशी व्यापार की रचना में परिवर्तन 
(एऋश्राए०५ ॥ 0९ (०एएण०अञंतंणा ण॑ #गशंट्ठा। 7780९) 


भ्रायात व्यापार फी रचना में परिवतंन : 

भारत के आयात व्यापार की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं। सन्‌ 
938 में प्रमुख आयात वस्तुयें महत्वानुसार क्रम में निम्न थीं--मशीनरी, तेल, कपास 
का सूत एवं सामान, खाद्य पदार्थ एवं आटा, कच्ची कपास | संन्‌ 948 तफ मशीनों 
का स्थान खाद्य पंदार्थों ने ले लिया, कपास का सूत एवं सामान आयात की प्रमुख 
वस्तुओं की श्रेणी से निकल गये तथा कच्ची जूट एवं कच्ची कपास का महत्व बढ़ 
गया । सन्‌ 95 में मशीनरी का दूसरा स्थान कच्ची कपास ने ले लिया। सन्‌ 
952 में पुन: मशीनरी का महत्व बढ़ गया। सब्‌953 में खाद्य पदार्थों का प्रथम 
स्थान छिन गया, क्‍योंकि देश में ही , खाद्य उत्पादन बढ़ने लगा ।' आजकल हमारे 
आयातों में प्रथम स्थान मशीनरी को प्राप्त है । तत्पश्चात्‌ लौह एवं स्पात निर्मित 
बस्तुयें एवं खनिज तेल आते हैं । इससे भारत के. बढ़ते हुये ओद्योगीकरण की माँको 
मिलती है। कच्ची कपास, रसायन एवं दवाइयाँ अब क़मशः तीसरे, चौथे.एवं पांचवें 
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स्थान पर हैं । इस प्रकार हभारे आयातों में निर्मित वस्तुओं का महत्व घट रहा है 
तथा कच्चे मालों का सहत्व बढ़ रहा है । 
निर्यात व्यापार को रचना में परिवर्तन : 
सन्‌ 938 में हमारे निर्यात की प्रमुख वस्तुयें महत्वानुसार निम्न थीं :-- 
जूट का सामान, कच्ची कपास, चाय, बीज एवं कच्चा, जूट । सन्‌ 948 में प्रमुख 
निर्यात वस्तुयें इस प्रकार थीं :->जूट का सामान, चाय, कपास, तथा सूत एवं 
निर्मित माल, कच्ची कपास, तेल एवं चमड़ा । 
सन्‌ 952 में निम्न क्रम था :--जूट का सामान, चाय, कपास का सूत एवं 
निर्मित माल, घात्विक खनिज, कच्ची कपास एवं तेल | सन्‌ 953 से सब्‌ 955 
तक प्रमुख निर्यात वस्तुयें इस क्रम से थीं-जूट का सामान, चाय, कपास का सूत 
एवं निर्मित माल, धात्विक खनिज, कमाया हुआ चमड़ा व खालें और कच्ची कपास। 
सन्‌ 956, 957, 958 एवं 959 में जूट निर्मित माल का पहला स्थान चाय को 
मिल गया । सन्‌ 960 में जूट के निर्मित माल ने पुनः पहला स्थान प्राप्क कर लिया । 
(77) विदेशी व्यापार की दिद्या 
(एर्लांगा ण एणतशं8० 7780९) 
निम्न तालिका से उन परिवतंनों का ज्ञान होता है जो कि भारत के विदेशी 
व्यापार की दिशा में प्रथम एवं द्वितीय योजनावधियों में हुए हैं :-- 
भारत के विदेशी व्यापार की दिल्ला 
(प्रतिशत भाग) 
वेशी क्षेत्र निर्यात श्रापात 
952 956 ]960 ]952. 956 960 


4. इकेफी देढा 257 6-3 ]7:0 356 ]2*4 ]3.॥ 


जापान 4] 459 55 2'4 5-2 54 
2. पद्चिचमी एशिया 57 58 65 प्ः ]0:8 7 
3. श्रफ्रीका 36 3.9 265 3.8 40 बब 
4. प० यूरोप 296 398 3855. 304 50. 40-4 
यू० के० 20-55. 29.8. 2755 ]855. 23.0 200 


यूरोपियन भ्राथिक 75 8-3 850 8.8 20.0. 8%0 


समुदाय 

5. पूर्वी यूरोप एवं चीन '3 355 850 2-2 4-2 अत 

6. उत्तरी श्रमेरिका 2'] 7 87 37-33 2*4 25-2 
संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका 9009.. 4.7 60. 23:6 773 23-7 


4. लेटिन श्रमेरिका *4 ]:0. -25 न 0- 0्व 
8. श्रोसनिया 43 4.4 ऊव 250 8 23 
9, पश्रन्य है 83 ३2 + ३. 43 3.3 


कुल 00:0 ]00.0 00.0 400.0  40009  00%0 
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इस समय प० यूरोप से भारत के निर्यात व्यापार का 39% भाग होता है, 
जिसमें यू० के० का भाग 28% है। यू० के० का शेयर कई वर्षो से न्यूनाधिक 
इसी स्तर पर स्थिर है। उत्तरी अमेरिका का शेयर सन्‌ 952 में 27% से घटकर 
सन्‌ 956 में 7%, रह गया लेकिन वाद में पुनः बढ़ कर सब्‌ 960 में 9% तक 
जा पहुंचा । इकेफी देशों को निर्यात हाल के वर्षो में सापेक्षिक रूप से स्थिर रहे हैं । 
जापान की निर्यात में वृद्धि खनिज लोहे के निर्यात के कारण हुई है । 

यूरोपीयन आथिक समुदाय का भाग गत दस वर्षों में 63 एवं 95% के बीच 
घटता-बढ़ता रहा है | रूस एवं पूर्वी यूरोप के देशों का भाग पहली पंचवर्षीय योजना 
में %, से द्वितीय योजना के अन्त तक 8% हो गया है । 

प० यूरोप से आयात पहली पंचवर्षीय योजना में 30% से 50% हो गये । 
द्वितीय योजना के अन्त में इस क्षेत्र का आयात भाग 40% था। पूर्वी यूरोप से आयात 
सन्‌ 952 में 2:2% से बढ़ कर सन्‌ 956 में 46% हो गया लेकिन सम्‌ 960 में 
घटकर 3:7% रह गया । उत्तरी अमेरिका से आयात सब्‌ 952 में 37% थे किन्तु 
सन्‌ 956 में घट कर :“4% रह गये लेकिन सन्‌ 960 में 25:7% तक बढ़ गये । 
इस घटा-ब्रढ़ी का मुख्य कारण खाद्य आयात था । इकेफी देशों से आयात इस अवधि 
के भीतर 2 से 4% के मध्य रहे हैं । 


(५) योजनाश्रों के भ्रन्तगंत विदेशी ध्यापार-नीति 
प्रथम पंचवर्षोष योजना : 
व्यापक रूप से “व्यापार-नीति” के अन्तर्गत अनेक समस्याओं का समावेश 
होता है, जैसे--बहुपक्षवाद के गुण-दोप, ग्रृह उद्योगों को संरक्षण देने के नियम, 
कोटे, द्विपक्षीय व्यापार समभौतों एवं सामूहिक क्रय के सापेक्षिक लाभ। ये सभी 
व्यापार-नीति के अंन्तगंत आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यापार नीति का 
निर्देशन करने के लिये निम्न 5 सिद्धान्त निश्चित किये गये थे :-- 
(9) योजना के उपयोग एवं उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति करना । 
(0) निर्यातों का एक उच्च-स्तर स्थापित रखना । 
(॥) भुगतान-संतुलन के घाटे को देश के विदेशी-बिनिमय साधनों की सीमा 
के अन्तर्गत ही रखना । 
(५) सरकार की प्रशुल्क एवं मूल्य-नीतियों के साथ आयातों एँवँ निर्यातों 
को समायोजित करना, तंथा , 
(२) व्यापार नीति में निरन्तरता (८०॥४॥णं(५). रखना, जिससे-कि अन्य 
देशों से हमारे व्यापारिक सम्बन्धों में तथा गृह-उद्योग एबं व्यापार 
की योजनाओं में बार-बार विध्न न पड़े । 
यह आशा की गई थी कि योजनां की अवधि में कृषि के कच्चे मालों 
(जैसे जूट. भर कपास), सूती सामान, जूद, का सामान; तेल, 'मेंगरनीज़, तेल कोयला व 
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कोक, तम्बाकू एवं ऊनी सामान का अधिक उत्पादन होगा, जिससे निर्यात के 
लिये काफी आधिक्य बच सकेगा और हमारी विदेश विनिमय सम्बन्धी आय बढ़ 
जायगी । इसके अतिरिक्त, बिजलो का सामान, मशीन-औजार, साइकिल, रसायन, 
दियासलाई, सीमेंट, साबुन एवं कागज सम्बन्धी उद्योगों का विकास होने से निर्यात 
के कुछ नवीन मार्ग भी खुल जाने की आशा थी | यह भी प्रस्ताव था कि हिपक्षीय 
एवं क्षेत्रीय व्यापार समभौतों के द्वारा निर्यात की मात्रा में वृद्धि की जाय यद्यवि 
तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसे समभौतों का क्षेत्र कुछ सीमित ही था । 

योजना आयोग को माशा थी कि सन्‌ 950-5] से सन्‌ 955-56 के बीच 
निर्यात 0% बढ़ जायेंगे । इसी अवधि के अन्दर आयातों के 5% बढ़ जाने की आशा 
थी । इसका अर्थ है कि विदेशी विनिमय के घाटे को देश से प्रसाधनों की सीमा में ही 
रखते के लिये आयातों और निर्यातों पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिये । 
ह्ितीय योजना : 

द्वितीय योजना ने यह स्पष्टत: अनुभव किया कि योजनावधि में निर्यातों 


कुछ इनी-गिनी वस्तुओं से प्राप्त होती है। इनमें से तीन (चाय, जूट का सामान 
एवं सूती वस्त्र) का निर्यात कुल निर्यात का आधे के बरावर है । हमारे इन तीनों 
ही प्रमुख निर्यातों को विदेशों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा 
है । इससे अल्पकाल में निर्यातों में कोई भारी वृद्धि होने की आशा क्षीण पड़ जाती 
है । यद्यपि नई-नई वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहित करने तथा देश के प्रमुख निर्यातों 
के लिये बाजारों को विकसित करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयास करना चाहिये तथापि 
यह नहीं भूलना चाहिये कि कुछ सीमा तक ओ्ौद्योगीकरण की प्रगति हो लेने पर ही 
देश में बढ़ी हुई उत्पत्ति के कारण निर्यात-आय में काफी वृद्धि दिखाई पड़ सकेगी। 
अत; द्वितीय योजना में जिस शीघ्रता से औद्योगीकरण की आशा रखी गई उसके साथ 
संगति रखते हुए हमें अपने आयातों में अधिक कमी करने का प्रयास करना तथा 
निर्यात बढ़ाना आवश्यक है। 


द्वितीय योजना के अनुसार भारत के निर्यातों को 960-6] तक 65 करोड़ 
तक बढ़ाना संभव होगा जबकि उस वर्ष में आयात लगभग 655 करोड़ होंगे । यह 
मानते हुए कि व्यापार की शर्तें अगले 5 वर्षों में औसतन वही रहेगीं जोकि सन्‌ 
]955-56 में थीं, द्वितीय योजना में भारत के व्यापार संतुलन में ,375 करोड़ रु० 
के घाटे का अनुमान रखा गया । अहृ्य आयात-निर्यात (सरकारी भेंटों के अतिरिक्त) 
के प्रति वर्ष औसतन 5 करोड़ रु० के अनुकूल शेष को विचार में रखते हुए उक्त 
घाटा केवल ,20 करोड़ रु० रह जायगा | द्वितीय योजना के अनुसार 300 करोड़ 
रु० हमारे स्टलिगः कोष से अगले 5 वर्षों में मिल सकेंगे । इस प्रकार हमारे विदेशी 
विनिमय साधनों में 800-900 करोड़ रु० का घाटा होने की आशा थी । 
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तृतीय योजना : 
निर्यातों की वृद्धि के लिये अब तक जो कदम उठाये गये हैं उन पर हम यदि 
उन घटकों के संदर्भ में विचार करें, जो कि निर्यातों में बाधा डाल रहे हैं, तो वे 
पर्याप्त प्रतीत नहीं होते । भूतकाल में सबसे बड़ा दोष यह है निर्यात सम्बन्धी कार्यक्रम 
को पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश के विकास प्रयत्नों का अभिन्न अंग नहीं 
समभा गया है । यदि निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि लानी है, तो कई दिशाओं में एक साथ 
प्रयास करने की आवश्यकता है । ये दिशायें विशेष रूप से निम्न हैं :-- 
() देश में होने वाली खपत को उचित सीमा में रखना होगा, जिससे 
निर्यात के लिये माल बचे । 

(॥) ऐसे कदम उठाना जरूरी होगा, जिससे देश में खपत के मुकाबले माल 
को बाहर भेजना अधिक लाभप्रद बन जाय । 

(॥) निर्यात किया जाने वाला माल तैयार करने वाले उद्योगों को शीक्र 
से शीघत्र अपनी उत्पादकता बढ़ानी और लागत घटानी होगी, जिससे 
वे दूसरों से होड़ कर सके । उद्योगों के लिये लाइसेन्स देने की नीति 
भी इस प्रकार संशोधित करनी होगी कि उससे निर्यात को प्रोत्साहन 
मिले; और 

(५) जनमत को निर्यात के पक्ष में करना होगा, उद्योग और व्यवसाय को 
पूरे प्रयत्त के लिये तैयार करना होगा, मंडियों सम्बन्धी जानकारी 
ओर अनुसंधान के लिये सरकारी संगठनों और विदेशों में व्यापारिक 
प्रतिनिधियों के काम को सुधारना होगा और ऋण, बीमा आदि 
सुविधाओं को बढ़ाना होगा । 

निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों तथा विदेशों में माँग के लिये बड़े पैमाने पर जिस 

प्रकार प्रयास किये जाने का भ्रनुमान है उसके आघार पर यह आशा है कि तीसरी 
योजना की अवधि में 3700 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात होगा । वास्तव में इससे भी 
अधिक निर्यात का प्रयत्न किया जाना चाहिए । तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्यात 
बढ़ाने पर अधिक जोर देने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस अवधि में हमारे 
निर्यात इतने काफी बढ़ जाने चाहिए जो कि चौथी योजना के लिये अनुमानित बहुत 
अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हों । विदेशों को ऋण सम्बन्धी 
अंदायगी, और अर्थ-व्यवस्था के संचारण ((४»0(७0४7००) और उसके विकास में 
सहायक आयात की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर यह भनुमान लगाया गया है 
कि चौथी योजना के अन्त तक निर्यात प्रतिवर्ष 300 करोड़ रु० से 400 करोड़ 
रु० तक, अर्थात्‌ वर्तमान स्तर से दुगना बढ़ाना होगा । पाँचवीं योजना तक भारत की 
अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर और झात्मवाहक बनाने के लिये यह एक आवश्यक 
शर्तें है । 
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तीसरी योजनावधि में कुल आयात 5,750 करोड़ रु० (आर्थिक वापिक 
औसत आयात ,50 करोड़ रु०) और कुल निर्यात 3,700 करोड़ रु० अर्थात्‌ वायिक 
औसत निर्यात 740 करोड़ 5०) होने के अनुमान पर व्यापारिक घाटा 2,050 करोड़ 
रहेगा । हमारे विदेशी विनिमय कोषों से कोई सहायता मिलने की गरुजाइश नहीं है 
तथा भारत को 550 करोड़ फा प्रवन्ध ऋणों वी वापसी या व्याज आदि के भुगतान 
के लिये भी ऋरना होगा । इससे भुगतान-संतुलन के घाटे की पूर्ति के लिये 2600 
करोड़ रु० की सीमा तक विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी । 

तीसरी योजना में विदेशी व्यापार सम्बन्धी कार्यक्रम के कई दोष हैं :-- (0) 
आयातों का कम अनुमान लगाया गया है जबकि निर्यातों के सम्बन्ध में अधिक ऊँची 
आशा रखी गई है । अत: यदि आयात-निर्यात सम्बन्धी हमारी आशायें साकार नहीं 
हुईं, तो विदेशी विनिमय सम्बन्धी घाटा अधिक हो सकता है । (7) मुद्रा प्रसारिक 
शक्तियों के नियंत्रित रहने की कल्पना दोपपूर्ण है। यदि भारत में तृतीय पंचवर्षीय 
योजनावधि में भी मूल्य-स्तर उसी गति से बढ़ते गये, जिस गति से कि वे द्वितीय 
योजनाकाल में बढ़े हैं; तो आर्थिक विकास की बाँछित दर को कायम रखने के लिये 
हमारे आयात अधिक होने की संभावना है जबकि उत्पादन लागतों में वृद्धि होने से 
तथा निर्यात बाजार के लिये आवद्यक मात्रा में माल स्पेयर करने में हमारी अक्षमता 
में निर्यातों में वांछित स्तर तक वृद्धि होना शंकापूर्ण है । 
उपसंहार : 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि योजनाओं की अवधि में भारत के विदेशी 
व्यापार की मात्रा, उसकी रचना एवं दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । सन्‌ 95]- 
]96] की अवधि में आयातों का स्तर निर्यातों के स्तर की अपेक्षा तेजी से बढ़ा। 
जबकि आयातों में 40% वृद्धि हुई । निर्यातों में केवल 32% वृद्धि हो सकी है। यही 
नहीं, आयात व निर्यात दोनों में प्रतिवर्ष बहुत उतार-चढ़ाव रहे हैं । आयातों में उतारों 
चढ़ावों का मुख्य कारण प्रशुल्क एवं आयात नियंत्रण नीतियाँ हैं जोकि समय-समय 
पर सरकार द्वारा मुद्रा प्रसार को रोकने, आन्तरिक आवश्यकताओं तथा संतुलन में 
सुधार के लिये अपनाई गई । निर्यातों में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण विदेशों में 
बदलता हुआ आधिक एवं राजनैतिक वातावरण तथा स्वदेश में माँग एवं पूर्ति सम्बन्धी 
स्थिति थी । भारत के विदेशी व्यापार की रचना में भी परिवतंन हुए जो कि देश के 
आश्थिक विकास का स्वभाविक परिणाम थे । मशीनें एवं तत्सम्बन्धी मदों का आयातों में 
महत्वपूर्ण स्थान रहा तथा खाद्य पदार्थों एवं कच्चे मालों का स्थान योजना के प्रार- 
म्मिक वर्षों में प्रमुख था । व्यापार क्री दिशा में भी परिवर्तन हुएं। भारत का घाटा 
स्टलिग, डॉलर एवं अन्य देशों से काफी बढ़ गया । 
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भारत के विदेशी व्यापार में श्राथात और निर्यात की प्रमुख 
वस्तुयें तथा पंचवर्षोय योजनाश्रों में उनका महत्व 

प्रारम्भिक : 

द्वितीय महायुद्ध में एवं युद्धोत्तरकाल में भारत के विदेशी व्यापार में अनेक 
परिवतंन हो गये है । द्वितीय महायुद्ध के समय में यातायात की कठिनाई, कच्चे माल 
एवं रसायनों आदि का अभाव, विदेशी विनिमय सम्बन्धी बाधाएँ और विभिन्न 
सरकारी नियन्त्रणों के कारण व्यापार में बहुत अड़चनें पड़ीं। युद्धोत्तरकाल में भारत 
के विदेशी व्यापार को अस्त-व्यस्त करने वाली सबसे प्रमुख घटना भारत का विभाजन 
होना था। सब्‌ 947 के पूर्व भारत इतनी पर्याप्त मात्रा में कच्ची कपास, जूट, 
तिलहन खालें व चमड़ा उत्पन्न कर लेता था कि अपनी निजी आवश्यकताएँ पूरी 
करने के उपरान्त भी वह उन्हें निर्यात करने की स्थिति में था। किन्तु, विभाजन के 
बाद, देश उक्त अनेक कच्चे मालों में अभावग्रस्त हो गया, जिससे इनके निर्यात 
में कमी आ गई, इन पर निर्भर उद्योग अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सके और हमें ऊँचे 
मूल्यों पर विदेशों से आवश्यक कच्चे माल ( विशेषतः कपास ) खरीदने पड़े। 
विभाजन के पूर्व, पाकिस्तान में सम्मिलित हुए क्षेत्र भारत की अधिकांश खाद्य-आव- 
इ्यकताओं की पूर्ति करते थे किन्तु विभाजन के फलस्वरूप देश के कुछ बहुत उत्पादक 
क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये, जिससे भारत को अभूतपूर्व खाद्य-संकट का सामना 
करना पड़ा । इसके समाधान के लिये भारत में खाद्य पदार्थों के आयात में बहुत वृद्धि 
हुई। विभाजन के पूर्व उन क्षेत्रों को जो कि अब पाकिस्तान के अन्तर्गत हैं, बेचा 
गया माल भारत के आन्तरिक व्यापार का अंग था, लेकिन अब वह हमारे विदेशी 
व्यापार के अन्तगंत आता है । 
झ्रायात व्यापार की वस्तुयें एवं पंचवर्षोष पोजनाप्रों में इनका स्थान : 

भारत के आयात व्यापार की रचना में महत्वपूर्ण परिवत्ंन हुये हैं । सन्‌ 
938 में प्रमुख आयात वस्तुयें महत्वानुसार क्रम में निम्न थीं :--मशीनरी, 
तेल, कपास का सूत एवं सामान, खाद्य पदार्थ एवं आटा, कच्ची कपास । सन्‌ 948 
तक मशीनों का स्थान खाद्य-पदार्थों ने ले लिया, कपास का सूत एवं सामान आयात 
की प्रमुख वस्तुओं की श्रेणी से निकल गये तथा कच्चा जूट एवं कच्ची 
कपास का महत्व बढ़ गया। सन्‌ 95] में मशीनरी का दूसरा स्थान कच्ची 
कपास ने ले लिया किन्तु सद्‌ 952 में पुनः मशीनों का महत्व बढ़ गया। सन्‌ 
953 में अनाज, दाल और काटे का प्रथम स्थान छिन गया, क्‍योंकि देश में ही 
खाद्य-उत्पादन बढ़ने लगा । आजकल हमारे आयातों में प्रथम स्थान मशीनरी को 


भारत का विदेशी व्यापार 225 


प्राप्त है, तत्पश्चात्‌ लौह एवं स्पात निर्मित वस्तुएँ एवं खनिज तेल आते हैं। इससे 
भारत के बढ़ते हुए औद्योगीकरण की भाँकी मिलती है । वही कच्ची कपास, 
रसायन और दवाइयाँ अब क्रमशः तीसरे, चौथे एवं पांचवे स्थान पर हैं। इसं 
प्रकार हमारे आयातों में निर्मित वस्तुओं का महत्व घट रहा है तथा कच्चे मालों 
का महत्व बढ़ रहा है। यह हमारे विदेशी व्यापार की एक सनन्‍्तोषजनक विशेषता 
है। देश के ओद्योगीकरण की अधिकाधिक प्रगति के साथ-साथ यह विशेषता अधिक 
मजबूत हीती जायगी । निम्न तालिका वस्तुओं की तीन मुख्य श्रेणियों के लिये 
प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल में औसत वाधिक आयात दिखाती है :-- 
श्रायात (95-6) 


(करोड़ रु० में) 
95-56 956-6[ 
श्रेणी वाधिक झौसत वाधिक झोसत 
. उपभोक्ता-बस्तुएँ 235 247 
2... कच्चा साल एवं मध्यम वस्तुएँ 364 502 
3. पूजीगत सामान ]25 323 
कुल 724 ,072 


तीसरी योजना में अधिक विनियोग का कार्यक्रम रखा गया है तथा आधार- 
भूत एवं स्थूल पूजीगेत वस्तुओं के उद्योगों के विकास को प्राथमिकता पहले की तरह 
दी जाती रहेगी । इससे द्वितीय योजना की अपेक्षा अधिक मात्रा में आयात करना 
आवश्यक होगा । योजना के प्रोजेक्टों के लिये 900 करोड़ की मशीनें व इक्विप- 
मेन्ट का आयात होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत सामान के घरेलू 
उत्पादन में काम आने वाले कुछ पुर्जों का आयात भी किया जायेगा, जिसके लिये 
कम से कम 200 करोड़ का अनुमान है। कच्चे माल, मध्यम वस्तुएं (/ध- 
70००90० 07000८४५) आदि की आवश्यकता 3650 करोड़ रु० कूती गई है। 
?. 7... 480 के अन्तगंत भी 600 करोड़ के आयात का अनुमान है। इस प्रकार 
तीसरी योजनावधि के लिये आयात-बिल अनुमानतः 6,350 करोड़ रु० बेठेगा 
अर्थात्‌ वाधिक ओऔसत आयात 270 करोड़ रु० होगा । 
निर्यात व्यापार की प्रमुख वस्तुयें एवं पंचवर्षीय पोजनाश्रों में इनका महत्व : 

सन्‌ 938 में हमारे निर्यात की प्रमुख वस्तुयें महत्वानुसार निम्न थीं :-- 
जूट का सामान, कच्ची कपास, चाय, बीज एवं कच्चो जूट । सन्‌ 948 में प्रमुख 
निर्यात कस्तु्यें इसं प्रकार थीं :-- जूट का सामान, चाय, कपास का सूत एवं निर्मित 
माल, तेल॑ और चमड़ा । संव्‌ 952 में निम्न क्रम था :--जूट क्रा सामान, चाय, 
कपास का सूंत _एवं निर्मित माल, घात्विक खनिज, कच्ची कपास एवं तेल । सब 
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953 से सन्‌ 955 तक प्रमुख निर्यात वस्तुएं इस क्रम से थीं :-जूठ का 
सामान, चाय, कपास का सूत एवं निर्मित माल, घात्विक खनिज, कमाया हुआ चमड़ा व 
खालें और कच्ची कपास । सन्‌ 956, )957, 958 एवं 959 में जूट निरभित माल 
का पहला स्थान चाय को मिल गया । सब्‌ 960 में जूट के नि्भित माल ने पुनः पहला 
स्थान प्राप्त कर लिया। इस एक परिवर्तन के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हमारी निर्यात-रचना में नहीं हुआ । 

स्पष्ट है कि जूट के निमित माल एवं चाय का महत्व अब भी काफी बना 
हुआ है जबकि कच्ची कपास एवं कच्ची जूट का महत्व निर्यात व्यापार में कम 
हो गया है। यह स्वाभाविक भी था, क्‍योंकि विभाजन के पश्चात्‌ भारत में इन 
दोनों वस्तुओं की कमी पड़ गई है तथा स्वयं देशी उद्योगों को इनके आयात पर 
निर्भर रहना पड़ता है। कपास का सूत एवं निर्मित माल, चमड़ा एवं तेल, जिनका 
भूतकाल में कोई महत्व न था, अब निर्यात व्यापर में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं । 
कुल पर यह स्वीकार करना होगा कि विदेशी व्यापार की रचना कुछ अन्य देशों की 
भांति अभी व्यापक नहीं बन सकी है । निम्न तालिका से हमारे निर्यात व्यापार की 
रचना के परिवर्तनों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है :-- 


निर्यात 95-60! 


(करोड़ रु० में) 
950-5।_ 495-56__958-59 959-60 
(१) कृषि वस्तुएँ एवं सम्बन्धित बनाता 
निर्मित माल 4965 489-3 453-5 473-6 
कपास एवं जूट का निर्मित 
माल (] के अन्तर्गत 


सम्मिलित) >«>. 250-5 ]87 53*4 805 
(२) अन्य निर्मित माल 584 6]:0 53-3 05%0 

नवीन निर्मित वस्तुएं (2 के 

अन्तगंत सम्मिलित) ««. 89 86 2"5 250 
(३) खनिज «234 344 46-2 53:0 


कुल 5783 5847 5530 634:6 

इधर कुछ वर्षों से, खासतौर से द्वितीय योजना के मध्य काल से निर्यात 

बढ़ाने के लिये कई तरह की कार्यवाईयां प्रारम्भ की गई हैं। संभव है कि यदि 
ये कदम न उठाये जाते, तो पिछले कुछ वर्षों में निर्यात और भी कम होता । इन 
कार्यवाइयों में निम्न बातें शामिल हैं :--0) निर्यात संवरद्धंन परिषदे, जिनकी 
स्थापना सूती बस्त्रों रेशश और रेयन, इंजीनियरी के सामान, रासायनिक 
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पदार्थों, तम्बाकू, मसाले, काजू, चमड़ा, प्लास्टिक के सामान, खेल के सामान 
और अश्रक के लिये की गई है (7) निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना |] 
6) प्रचार, मेलों और प्रदर्शनियों की अधिक सहूलियतें (४) निर्यात निर्यात नियन्त्रण 
ओर कोटा प्रतिवन्‍्ध का अन्त (५) अधिकांश निर्यात शुल्कों की समाप्ति एवं 
उत्पादन-शुल्कों की वापिसी | (४) निर्यात के लिए कच्चे माल के लिये विशेष 
आयात लाइसेंस दिये जाने का प्रारम्भ । (|) परिवहन सुविधाओं के लिये 
प्राथमिकता । (शा) राज्य व्यापार निगम के जरिये भारत के विदेशी व्यापार 
में विविधता लाना । 


डत (0, 57. 75९७५५ (९ 8९(०५ छाली 99४९ फेश्शा ॥7९50907579]९ 67 8 
लीला 77 वगठां॥'5 ऐश्लेथ्राए22. ० एवशागलारड ब्रश ९ 5९९09 
ए/070 छ/ब॥7 शाएे ट०्णाशा। पएएुणा (6 ॥९85५प7९५ 2800%(९० ४७५४ 
फा९ 60४शाग्राश्या (० पाल्ट पर 5(प्॒भ07, 


भारत के भुगतान-संतुलन में घाटा, इसके कारण एवं उपचार 


प्रारस्मिक -- 

“व्यापार-संतुलन' (899706 ० 77906) में केवल प्रत्यक्ष अथवा हृश्य म्दें 
(या वस्तुओं का आयत-निर्यात) ही सम्मिलित किया जाता है। लेकिन भुगतान- 
संतुलन में अहृब्य मर्दे (0५ंञआं०० 47०75) भी सम्मिलित होती हैं, जैसे ऋण, 
दान, यातायात व्यय, डाक, बीमा, विदेशी यात्रियों द्वारा व्यय आदि। स्पष्ट है कि 
भारत के भुंगतान-संतुलन को समझने के लिये इसके व्यापार संतुलन पर ध्यान 
देना होगा । 
भारत का ध्यापार संतुलन-- 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक भारत का व्यापार संतुलन साधारणतः 
भारत के अनुकुल रहता था । प्राचीन तथा मध्य युग में तो भारत की विश्व के 
व्यापारिक राष्ट्रों में शीर्ष स्थिति थी । वह विदेशों को जितने मूल्य का माल भेजता 
उससे कम मूल्य का माल वहाँ से मेंगाता था और इस तरह जो अन्तर रहता उसके 
बदले भारत को सोना-चाँदी प्राप्त होती थी। प्रसित्ध अंग्रेज इतिहासकार डा० 
राबर्टंसन ने सन्‌ 87 में लिखा था कि “हर युग में सोना और चाँदी (विशेषतः 
चाँदी) दूसरे देशों से हिन्दुस्तान भेजी जाती थी। इसमें हिन्दुस्तान को बहुत 
लाभ था....।” 

ब्रिटिश काल में भी भारत अधिक निर्यात करता रहा किन्तु निर्यात की यह 
अधिकता भारत में सोने-चाँदी के रूप में न आकर “होम-चार्जेज” (प्र०घा० ठाब्ा2०७) 
के म्रुगतान में काम आई । सौभाग्य से द्वितीय महायुद्ध में भारत ने समस्त ऋण ह्ठी 
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नहीं चुका दिया, वरव्‌ वह एक लेनदार देश के रूप में भी प्रकट हुआ। अब अपने 
निर्यात-आधिक्य के फलस्वरूप वह विदेशों से सोना-चाँदी प्राप्त करने का अधिकारी 
हो सकता था किन्तु युद्धोत्तर आयात-वृद्धि देश-विभाजन एवं खाद्यान्न की कमी के 
कारण व्यापार-संतुलन, जो सन्‌ 945 से पहले तक अनुकूल था, अब उमके प्रतिकूल 
रहने लगा और यह प्रतिकूलता बढ़ती गई ॥ 

सन्‌ 949 में रुपये का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन वास्तव में एक 
आथिक आवश्यकता थी । इसके कारण व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता कुछ कम 
हुई । सव्‌ 949-50 में यह 09 करोड़ रु० रह गया और 950-5। में 50 
करोड़ ही बचा। इसके बाद में घाटे में पुनः वृद्धि हुई। सव्‌ 960-6] में घाटा 
354-87 करोड़ तक जा पहुँचा । 
भारत का भुगतान संतुलन -- 

युद्धोत्तर काल में अप्रत्यक्ष मदों में वृद्धि हुई । कोलम्बों योजना और इन्डो- 
अमेरिकन समझौते के कारण भी भारत को पर्याप्त सहायता मिली । सब्र्‌ 956-57 से 
भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति का अनुमान निम्न आँकड़ों से लगता है :-- 

भुगतान-संतुलन 
(करोड़ रु० में) 
बं ह॒ईय सदों फा शेष अहृषय सदों का शेष भुगताने संतुलन 

(व्यापार संतुलन) 

464-3 


]956-57 520 342'3 
957-58 639-5 38- 505 
]958-59 4527 26:6 326"] 
959-60 30-3 2:8 82-6 
]960-6] 456] 9-0 353] 5 


सन्‌ 959-60 में भुगतान संतुलन की स्थिति में जो सुधार हुओ उसका 
मुख्य कारण निर्यातों में काफी वृद्धि और आयातों में काफी कमी होना था। सन्‌ 
960-6। में (प्रारम्भिक आंकड़ों के आधार पर) घाटे की अर्थ-व्यवस्था इस प्रकार 
की गई थी :-- 
भुगतान संतुलने के घांटे का प्रर्थ प्रबन्धन 


अर्थ प्रधन्ध को मद राशि (करोड़ रु०) 
सरकारी करण (शुद्ध) के 240:2 
मुद्रा कोष से ऋण >>. +07 
अन्य पूजीगत सौदे ३९७ पय 
विदेशी विनिमय कोष से अपहरणं &९०६ 592 
विविध 0्य 


कुल 365- 
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भारत के व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता के कारण-- 

अब हम उन कारणों पर विचार करेंगे जिन्होंने भारत के व्यावार-संतुलत को 
प्रतिकूल बना दिया है । ये कारण निम्नलिखित हैं :-- 

(4) युद्धकाल में निर्यातों की अ्रधिकता -द्वितीय महायुद्ध के समय में 
भारत ने निर्यात अधिक किन्तु आयात कम क्रिया। निर्यात-आधिक्य में से उसने 
इ गलैण्ड के प्रति अपना ऋण चुकाया तथा इ गलैण्ड का लेनदार भी वन गया । उसे 
इ'गलैण्ड से स्टलिग-प्रतिभूतियाँ मिलीं, जिनके आधार पर रिजर बैक ने नोट छापे । 
इससे मुद्रा स्फीति बढ़ गई और परिणामस्वरूप भारत बिक्री के लिये अच्छा किन्तु 
खरीद के लिये खराब देश वन गया । 

(2) खाद्यान्न का श्रायात--इन्हीं दिनों भारत में खाद्य-समस्या ने बहुत 
विकराल रूप घारण कर लिया। इसके वाई कारण थे :--() सन्‌ 937 में 
वर्मा का भारत से पृथक्‍करण ; (8) भारत की जनसंख्या में तीब्र गति से वृद्धि ; 
(४) 947 में देश-विभाजन जिससे प्रमुख गेहूँ क्षेत्र भारत के लिये विदेशी 
हो गये एवं ; (४४) लगातार कई वर्षों तक सूखा, अतिवृष्टि, एवं बाढ़ों का प्रकोप । 
इनसे भी खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया। अपनी खाद्य समस्या को हल 
करने के लिये भारत ने डॉलर क्षेत्र से अनाज लिया, जहाँ संतुलन पहले से ही 
प्रतिकूल था । 

(3) देश विभाजन--पाकिस्तान बन जाने प्र भारत को कच्चे जूट और 
कपास का बहुत अभाव हो गया, जिसकी पूति के लिये ये पदार्थ उसे पाकिस्तान, 
सूडढ़ान और मित्र देश से मंगाने पड़े ॥ पाकिस्तान भारत की अपेक्षा अन्य देशों से 
वस्तुएं मंगाना अच्छा समभता है । इससे भी हमारे नियोत कम्र हो गये ओर 
आयात बढ़ गये । 

(4) घुद्गा का प्रवमुल्यन--सन्‌ 949 में भारत ने तो: अपनी मुद्रा का 
अब्रमुल्यन कर दिया लेकित पाकिस्तान ने ऐसा नहों किया । तव से वहाँ की वस्तुओं 
के लिये भारत को ऊँचे द्वाम देने पड़े जबकि पाकिस्तान को किये जाने त्नाले 
निर्यातों से विशेष लाभ होना बन्द हो गया । अतः पाकिस्तान को निर्यात कम हो 
गये जबकि वहाँ से आयातों का मूल्य बढ़ गया। यह भी ब््यापार-संतुलत हमारे 
विपक्ष में होने का एक महत्वपूर्ण कारण था। . 

(5) निर्यात में कम्ती--ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं (जंसे तिलहन, लोहा, कपास 
आदि) जिनक़ी खपत अब देश में ही बढ़ गई है, इनका प्रयोग करने वाले कारखाने 
देश में खुलने लगे हैं । फलतः इनका निर्यात कम्त हो गया । आजकल. प्र॒त्येक देश 
स्वावलम्बी होने का प्रयास कर रहा है। इस प्रवृत्ति के कारण भी निर्यात में 
कमी हुई है। निर्यात में कमी होने का एक अन्य कारण यह भ्री है कि मुद्रर 
प्रसार के फलस्ट्रकृप देश में उत्पादन व्यय बढ़ गये हैं और निर्यात वस्तुओं के मूल्य 


में बुद्धि हो ग्रई है । ह- 
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(6) दोषपूर्णा व्यापारिक प्रणाली--अभी हमारा देश इंग्लैंड या जापान 
की भांति सस्ती और टिकाऊ वस्तुएं बनाने में अधिक समर्थ नहीं हुआ है। 
पारस्परिक सहयोग और संगठन का भी अभाव है। विज्ञापन पर भी अधिक ध्यान 
नहीं दिया जाता । इन कारणों से भी हमारे निर्यातों की मात्रा कम है । 

(7) प्रूंजीगत वस्तुप्रों का प्रत्यधिक श्रायात-पंचवर्षीय योजनाओं के 
अन्तगंत देश का ओद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है । इस हेतु हमें बहुत से 
पू'जीगत सामान की आवश्यकता है । अत: इनका आयात करना बहुत जरूरी है और 
औद्योगीकरण की अधिक प्रगति के साथ यह अभी बढ़ता ही जाता है । 

(8) गिरा हुप्ना उत्पादन स्तर--आवश्यक सामग्री का अभाव, श्रमिकों की 
हड़ताल, एवं प्राकृतिक प्रकोपों के कारण देश में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन तेजी 
से नहीं बढ़ पाता । इससे हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है तथा निर्यात अधिक 
नहीं बढ़ते । 

(9) प्रन्य कारणा--स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विदेशों में दूतावासों पर खर्चा 
बढ़ गया । अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल जब-तब भेजे जाते हैं । 
विद्याध्यन के लिये विदेशों को जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ गई है । इन 
सबका भी अहृश्य मदों पर कुप्रभाव पड़ा है : 


मारत के प्रतिकूल संतुलन को सुधारने के उपाय : 

युद्ध के पूर्व व्यापार-संतुलन का अनुकूल रहना आवद्यक समझा जाता था, 
जिससे कि होम चार्जेज का भुगतान होता रहे । लेकिन अब व्यापार-संतुलल की अनु- 
कूलता उतनी आवश्यक नहीं रह गई है । सच तो यह है कि कुछ समय तक भारत के 
लिये व्यापार-संतुलन को अपने अनुकूल रखना सम्भव भी न होगा | भारत जैसे देश 
के लिये, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विशाल विकास कार्यक्रम चला रहा 
है संतुलन की प्रतिकूलता एक स्वाभाविक बात है । यदि उसका व्यापार-संतुलन प्रति- 
कूल है तो इससे केघल यह प्रकट होता है कि योजना की सफलता के लिये उसे भारी 
मात्रा में मशीनें, कच्चा माल आदि का आयात करना पड़ रहा है, जिनके बिना विकास- 
कार्यक्रम अधुरे रह जायेंगे । फिर, भारत ने युद्ध काल में क्राफी पौंड पावना अजित 
कर लिया है, जो एक समय तो 733 करोड़ रु० तक पहुँच गया था। उसे विव्व बैंक, 
मुद्रा कोष, अमेरिकन सरकार से विशाल सहायता भी मिल रही है। इनसे वह अपने 
प्रतिकूल व्यापार-संतुलन का अर्थ प्रबन्धन सहज ही कर सकता है। अंतः प्रतिकूल 
व्यापार-संतुलन कोई घबड़ाने की बात नहीं है । 

किन्तु इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि व्यापार-संतुलन की प्रति- 
कूलता कमजोरी का एक चिन्ह है, जो यदि एक अनुचित या दीर्घ अवधि तक बनी 
रहे, तो निस्सन्देह यह चिन्ता का कारण होगा । अंतः सरकार को चाहिये कि इस 
प्रतिकूलता को सीमित करने का भरसक प्रयत्न करे । इस सम्बन्ध में विभिन्न ' विद्वानों | 
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ने व विशेषज्ञ समितियों ने जो सुझाव दिये हैं तथा समय-समय पर सरकार हारा 
इन सुभावों पर जो कार्यवाही की गई उसे संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया जाता है :-- 

(7) निर्यात की वृद्धि--सन्‌ 94» में नियुक्त की गई गोरबाला निर्यात प्रोत्सा- 
हन कमेटी ने भारत के निर्यातों में वृद्धि करने के लिये निम्न सुकाव दिये थे :--() 
निर्यात व्यापार में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे; (॥) निर्यात की वस्तुओं पर कम 
से कम कर लगाये जाएँ, और कुछ कर तो बिल्कुल ही न लगाये जाएँ, जैसे, विक्रय-कर 
(॥) भारत के साथ मनमुटाव रखने वाले देशों से भी व्यापारिक सम्बन्ध यथाशक्ति 
स्थिर रखे जाये; (५) भारतीय वस्तुओं की किस्म श्रेष्ठ होनी चाहिये, जिससे वे अन्य 
देशों की प्रतियोगिता में टिक सकें; (५) उत्पादकों को कच्चा माल प्राप्त करने की पूर्ण 
सुविधा देनी चाहिये; (४) निर्यात की वस्तुओं में सटटट को बन्द करना देना चाहिये; 
(शा) भारत में कुछ ऐसे संगठनों की भी स्थापना करनी चाहिये, जो देशवासियों में 
निर्यात बढ़ाने की भावना पैदा कर सकें । 

भारत सरकार ने गोरवाला समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया और 
आवश्यक कार्यवाही भी की है, जैसे :-- 

(।) उसने एक निर्यात सलाहकार परिषद की स्थापना की, जिसका काम 
निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में परामर्श देना है और इस समय विभिन्न 
वस्तुओं के लिये अलग-अलग निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिलें (ए>एण( 
एः०7०॥४०७ 0०एा०ा५) भी का्यंशील हैं जो स्वदेशी उत्पादकों श्रोर 
विदेशी आयात-कर्त्ताओं के मध्य सम्पर्क स्थापित कराती है, स्वदेशी 
उत्पादकों को समभाती हैं कि उन्हें त्रिदेशियों की माँग सावधानी से 
पूरी करनी चाहिए, विदेशी बाजारों में विज्ञापन भी करती हैं, आदि । 

(2) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन देने की 
घोजना भी बनाई है, जिसके अन्तर्गत निम्न उपायों का समावेश है:-- 
(अ) पिछले वर्ष की तुलना में नए वर्ष में अधिक निर्यात करने पर 
आय कर रियायती दर से लगाना । (आ) डाक पासंल दरों में कमी 
करना । (इं) कुछ वस्तुओं के लिये निःशुल्क लाइसेन्स देना | (ई) कुछ 
निर्यात की गई वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क की वापिसी और (उ) निर्यात 
की कुछ वस्तुओं के लिये रेल-भाड़ों में कमी । 

(3) निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना की गई है, जिसका कायें 
निर्यातकों की जोखिम को कम करना है ताकि वे नि:संकोच निर्यात 
कर सकें" सन्‌ 96 में निगम ने 426 पालिसियाँ जारी की थीं और 
उन पर 3*02 करोड़ का दायित्व उठाया। 
विदेशों को, वहाँ के बाजारों का अध्ययन करने तथा व्यापारिक सम्बन्ध 


(4 
स्थापित करने व बढ़ाने के लिये अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी 


ञ्ट 
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प्रतिनिधिमंडल भेज गये । मध्य व सुदूर पूर्व के देशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध बढ़ाने का विशेष यत्न किया जा रहा है । 

(5) उद्योगों को इस बात के लिये राजी किया जाता है कि वे अपने उत्पादन 
का कम से कम 5% भाग निर्यात के लिये सुरक्षित रखें। 


(7) भ्रायातों पर प्रतिबन्ध--निर्यातों में वृद्ध के साथ-साथ आयातों को भी 
कम से कम रखने का प्रयास करना आवश्यक है। इस हेतु भारत सरकार ने निम्न 
उपाय किये हैं :--() एक आयात सलाहकार परिषद ([770०६ #9५ं5०५ 0०णाली) 
की स्थापना की है । इसका काम आयात व्यापार का नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में 
परामर्श देना है। () आयात के लाइसेन्स की प्रथा चलाई गई है । जब॑ तक केन्द्रीय 
वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय से लाइसेन्स न लिये जायें तब कोई व्यक्ति विदेशों से 
आयात नहीं कर सकता । लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी भी केवल निदिष्ट मात्रा में ही आयात 
कर सकते हैं । (॥) कई वस्तुयें जो पहले 'स्वतन्त्र आयात की सूची” (09७0 0०ाक्षन्व 
१/0९॥०९०) में थीं, अब उसमें से हटा कर नियन्त्रित आयात के अन्तर्गत रख दी गई 
हैं । (४) जिन वस्तुओं के आयात के बिना देश काम चला सकृुता है अथवा जिनका 
उत्पादन देश में ही किया जा सकता है, उनका आयात पूर्णतः रोक दिया गया है। 
(५) आयात बस्तुओं की एक प्राथमिक सूची बनाई गई है, जिसमें उपभोग वस्तुओं 
की अपेक्षा पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रिफरेन्स दिया जाता है। (५) प्रति छटे 
माह आयात नीति पर पुनिवचार किया जाता है ताकि उसे भुगतान-संतुलन॒ सम्बन्धी 
नवीन स्थिति के साथ समायोजित किया जा सके । (५) दूलंभ मुद्रा क्षेत्रों से आयातों 
को सुलभ मुद्रा क्षेत्रों की दिशा में मोड़ा जा रहा है । स्टलिग वाले देशों से घाटे की 
स्थिति होने प्रर उन देशों से भी आयात करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। (शा) 
स्थगित भुगतान पद्धति" (0०0७700 ९४)॥०४॥। 5५9७7) आधार पर आयात करने 
की व्यवस्था की गई है । 

(गा) “प्रषिक उत्पादन करो” झान्दोलन - जिस प्रकार स्वत॒त्रता की प्रासति 
के लिये “भारत छोड़ो आन्दोलन” चलाया गया था और खाद्य प्मस्या को हल करने के 
लिये “अधिक खाद्यान्न उपजाओ' चलाया गया, उसी प्रकार सरकार ने 'अधिक उत्पादन 
करो आन्दोलन' छेड़ दिया है । उत्पादकता को बढ़ाते के लिये हुँमुस्ली प्रयास जारी हैं, 
जैसे--बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाता, हड़तालों पर अंकुश रखता, आधुनिकोकरण 
की योजनायें लागू करना आदि । वास्तव में बिना क्षषिक उत्पादन के श्रुधिक निर्यात 
का नारा बेकार है। 

(0९) घर॒द्रा-स्फीति पर निपंत्रण--म्रुद्दा-स्फीति पर नियन्त्रण रखने से देश में 
सामान्य मूल्य-स्तर कम हो जायेगा, ओर इससे निर्यात प्रोत्साहित होंग्रे। इसी उद्देश्य 
से सरकार ने “बचत ख्रान्दोलन' का श्री गऐेश क्रिया है। सूल्य नियन्त्रण एवं कोटे 

आदि की पद्धति भी भ्रपनाई है। 
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(२५) श्रवमूल्यन-- जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है. तो विदेशों में देशी 
माल की कीमतें घटने लगती हैं जबकि स्वदेश में विदेशी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती 
है । इससे आयात निरुत्साहित और निर्यात प्रोत्साहित होते हैं। अतः भारत सरकार 
ने सन्‌ 949 में रुपये का अवमूल्यन कर दिप्रा, जिससे व्यापार-संतुलन की प्रतिकूलता 
काफी कम हुई । 

(ए7) बिनिम्रय नियन्तरय--भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को वितिसय नियंत्रण 
सम्बन्धी विस्तृत अधिकार दे दिये हैं । विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य यह है कि व्यर्थ 
वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा का व्यय न हो । देश को व्यापारियों की अपने विदेशी विनि- 
मय सम्बन्धी सभी सौदे रिजर्व बैंक के द्वारा करने पड़ते हैं | विनिम॒य-नियंत्रण सम्बन्धी 
नियमों के तोड़ने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाता है । 

(शा) द्विपक्षोय व्यापारिक समभौते-- भारत सरकार ने अभी हाल में अनेक 
देशों से द्विपक्षीय व्यापारिक सममौते (8॥80७9] ॥7789९ 887००॥72॥5) किये हैं । 
इन समभौतों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना किये बिना 
आवश्यक माल सम्बन्धित देशों से आयात किया जा सकता है तथा निर्यात बाजार भी 
प्राप्त हो जाता है। रूस, इटली, पोलैंड, आदि देशों से ही समभोते सम्पन्न हुए हैं । 

(शाप) राजकीय व्यापार निगम--भारतीय आयात-कर्त्ताओं के कुछ अवांछनोय 
कार्यों से विवण होकर भारत सरकार ने व्यापार में भी हस्तक्षेप किया है । उसने सन्‌ 
956 म्ें एक राजकीय व्यापार निगम (500(6 7308 (०ए०७४०॥) की स्थापना 
की । साथ ही बैंकिंग और बीमा का राष्ट्रीयरण भी कुछ सीमा तक कर दिया। 
व्यापार निगम के द्वारा अब उन देणों से व्यापार बढ़ाने में सुविधा हो गई है, जहाँ 
समाजवादी सरकारों का शासन है । 

(5) श्रन्य॒उपाय--निर्यात की वृद्धि के लिये किस्म-सुधार पर भी ध्यान 
दिया गया है | इसक्रे लिये आधुनिक उत्पादन प्रणालियाँ अपनाने पर जोर दिया जाता 
है । राष्ट्रीय मान संस्था (700 50870276 ]870(०) उत्पादन की किस्म के 
स्तर को ऊँचा रखने में वड़ा योग दे रही है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने 
किस्म-नियंत्रण विभाग स्थापित कर दिये हैं। अब तक राष्ट्रीय मानक संस्था ने 
000 से भी अधिक प्रतिमान प्रकाशित किये हैं । 





श्रध्याय 6 
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भारत में विवेचनात्मक संरक्षण की नोति 
प्रारम्भिक : ६ 
सन्‌ 923 के पूर्व भारत सरकार ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाई हुई 
थी तथा उसकी प्रशुल्क नीति रेवेन्यू दृष्टिकोण से ही निर्धारित होती थी। जहाँ तक 
आयात का सम्बन्ध है कोई ड्यूटी ऐसी नहीं लगाई जाती थी जो देशी उद्योग को संर- 
क्षण दे सके और जो वस्तु ब्रिटेन में उत्तादन की जा सकती है उस पर कोई ड्यूटी 
तब तक नहीं लगाई जाती थी जब तक कि उतनी ही ड्यूटी भारतीय उत्पत्ति पर 
भी न लगी हों । इस प्रकार उन दिनों आयात करों का उद्देश्य गृह-उद्योगों को 
संरक्षण देने का न होकर रेवेन्यू अजित करना था । यदि किसी रेवेन्यू टैरिफ के कारण 
कुछ उद्योग देश में पनप गये ओर इससे रेवेन्यू में गिरावट आई, तो इसके सुधार के 
लिये टैरिफों में तत्काल ही कमी कर दी जाती थी, चाहे सम्बधित उद्योगों पर इसका 
कितना ही बुरा प्रभाव क्‍यों न पड़े ? किन्तु कुछ कारणों से स्वतंत्र व्यापार की. नीति 
तो छोड़ना अनिवार्य हुआ । ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित थीं :-- 

(9) प्रथम महायुद्ध में रेवेन्यू बढ़ाने के लिये सरकार, ने जो ऊँचे आयात 
कर लगाये थे उनके प्रोत्साहन से कई नये उद्योग. पैदा हो गये तथा 
स्थापित उद्योगों ने भी बहुत विस्तार कर लिया। अतः यह अनुभव 
किया गया कि टैरिफ संरक्षण की नीति द्वारा भविष्य में भी काफी 
आधिक विकास संभव हो सकेगा । इस बात को ओद्योगिक कमीशन 
96-8) ने भी स्वीकार किया था। 

(3) सन्‌ 93 में जो राजनैतिक सुधार हुये उनसे भी यह अनुभव किया 
गया कि राजनैतिक प्रगति, प्राशुल्किक स्वतन्त्रता तथा देश के 
औद्योगिक एवं आशिक प्रसाधनों के विकास का अधिकार हुये बिता, 
कदापि संभव न थी । 

(9) सारे विश्व में यह बात अधिकाधिक अनुभव की जा रही थी कि पिछड़े 
देशों के लिये स्वतंत्र व्यापार की नीति से विशेष लाभ नहीं होगा। 
इनके औद्योगिक विकास के लिये यह्‌ आवश्यक है कि शिशु-उद्योगों को 
संरक्षण दिया जाय । 
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प्रशुल्क झ्ायोग सन्‌ 492 : 

इन परिस्थितियों के कारण सन्‌ 92] में एक प्रशुल्क आयोग नियुक्त 
किया गया, जिसे भारत की प्रशुल्क नीति को जांचने व सुकाव देने का कार्य 
सौंपा गया । कमीशन ने अपनी जाँच के दौरान में यह देखा कि यद्यपि भारत एक 
साघन सम्पन्न देश है तथापि इन साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सका है। अतः 
कमीशन ने संरक्षण के पक्ष में मत प्रकट किया । उसने पूर्ण संरक्षण वी सिफारिश 
तो नहीं की, जिसे किसी भी और प्रत्येक उद्योग को बिना भेदभाव प्रदान किया 
जा सके वरन्‌ उसने केवल योग्य उद्योगों को ही संरक्षण देने का सुझाव दिया। 
प्रार्थी उद्योग संरक्षण पाने के योग्य हैं या नहीं, यह निर्णय करने के लिये कमीशन 
ने कुछ शर्तें निर्धारित की थीं । इसे ही “विभेदात्मक संरक्षण” कहते हैं । 
विभेदात्मक संरक्षण या ट्रिपिल फामू ला : 

कमीशन ने तीन मुख्य शर्तें निर्धारित की थीं, जोकि त्रिसूत्र (व90० 

एणाए०।७) के नाम से विख्यात हैं । ये शर्तें निम्न थीं :-- 

(3) “उद्योग ऐसा होना चाहिये, जिसे प्राकृतिक लाभ (जैसे कच्चे माल 
की असीमित पूर्ति, सस्ती शक्ति, श्रम की पर्याप्त पूर्ति) प्राप्त हो 
अथवा जिसे स्वदेश में विशाल बाजार की सुविघा हो ।” 

(2) “उद्योग ऐसा होना चाहिये जो संरक्षण की सहायता के बिना, या 
तो बिल्कुल भी विकसित नहीं हो सकता हो अथवा इतनी शीक्रता 
से विकसित नहीं हो सकता हो जितना शीघ्र देश के हितों को ध्यान में 
रखते हुए आवश्यक है । संरक्षण का मुख्य उद्देश्य या तो ऐसे उद्योगों 
को विकसित करना है जो अन्यथा विकसित कहों हो सकते हैं, अथवा, 
उद्योगों को तेजी से विकसित करना है ।” 

(3) “उद्योग ऐसा होना चाहिये जो कालान्तर में धषरक्षण के बिना ही 
विश्व-प्रतियोगिता का सामना करने में समर्थ हो जाय। यह शर्ते 
रखना इसलिये आवश्यक है कि हम उद्योगों को केवल अंस्थाई संरक्षण 
देने के पक्ष में हैं ।” 

उपरोक्त तीन मुख्य शर्तों के अतिरिक्त प्रशुल्क आयोग ने निम्न सहायक शर्तें 

भी निर्धारित की थीं, जिन्हें संरक्षण देने का निर्णय करते समय विचार में लेना 
आवश्यक था :--0) उन उद्योगों को प्रिफरेन्स दिया जाय, जो कि घटती हुई लागत 
के अधीन हैं तथा जिन्हें बढ़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ मिलने की सम्भावना है; 
(8) जो उद्योग कालान्तर में देश की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ हो 
सकते हैं उन्हें भी प्रिफरेन्स देना चाहिये ;' 'सामरिक' महत्व एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के 
उद्योगों को तथा आधार-मूत उद्योगों को संरक्षण दिया जा सकता े हैं भले ही वे 
“त्रिसूल' की शर्तों को पूरा करते हों । 
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प्रशुल्क आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि एक स्थाई टैरिफ बोर्ड ग्रठित 
किया जाय जिसका कत्तंव्य उद्योगों के संरक्षण सम्बन्धी दावों की जाँच-पड़ताल 
करना, टैरिफ के प्रभावों का विश्लेषण करना तथा सरकार व विधान सभा की 
कमीशन द्वारा निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने में उचित परामर्श देना हो। 
कमीशन ने शर्तंयुक्त इम्पीरियल प्रिफरेन्स के लिये भी सिफारिश की थी यद्यपि इसे 
उसने भारत के लिये विशेष आर्थिक महत्व का नहीं माना। 

उपरोक्त सिफारिशों को आयोग के ।] सदस्यों में से 5 ने पूर्णतः स्वीकार 
नहीं किया । उसकी आलोचना मुख्य रूप से उन तीन शर्तों के सम्ब्नन्ध में थी, जिनकी 
पूर्ति करने पर ही उद्योग को संरक्षण दिया जा सकता था । सच तो यह है कि ब्रिटिश 
हितों का आयोग के अनेक सदस्यों पर गहरा प्रभाव था। उसके मस्तिष्क में यही 
विचार मेंडरा रहा था कि अपने घर (इंगलैंड) के स्वार्धो को किसी भी कीमत पर 
ठेस न पहुँचे । इस बात को उन सदस्यों ने स्वयं भी स्वीकार किया था ।* ह 

संरक्षण नीति के साथ इतनी कठिन शर्तें लगा दी गई थीं कवि उनसे औद्योगिक 
प्रगति में बड़ी बाधा पड़ने की संभावना हो गई । 

()) पहली और तीसरी शर्तें व्यवहारत: एक ही समान थीं और इनका आशय 
यह था कि ऐसे किसी उद्योग को संरक्षण नहीं देना चाहिये जो कि समाज पर स्थाई 
भार बन जाय । वास्तव में पहली शर्त तीसरी शत का स्पष्टीकरण करने वाली थी। 
लेकिन इन दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया गया और यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर 
दिया गया कि उद्योग को तुलनात्मक लाभ होने चाहिये (जैसे श्रम की असीमित पूर्ति 
या विशाल गृह बाजार) । परिणाम यह हुआ कि अनेक दशाओं में वे लाभ जो केवल 
उदाहरण के रूप में गिनाये गये थे कठोर शर्तें बन गई, जिन्हें पूरा करने पर ही 
संरक्षण मिल सकता था । 

(2) दूशरी शर्त सत्याभास (77णंशआ) है। वस्तुतः इसे “शर्त” ही नहीं कहना 
चाहिये, वयोंकि जब कि किसी उद्योग को प्रतिस्पर्धा का भय नहीं है, तब वह 
संरक्षण के लिये प्रार्थना ही क्यों करने लगा । यही नहीं विश्व में कोई भी देश ऐसा 
नहीं है जोकि अपने उद्योगों को पूर्वार्म्भ के लाभ क्े विना या. संरक्षण-नीति के 
बिना ही विकसित कर सका हो । संरक्षण के अलावा, सम्य देशों की सरकारों ने तो 
अपने उद्योगों का विकास करने के लिये उन्हें शिपिंग सुविधाएँ, झ्ाथिक सहायता, 
अनुकूल रेल भाड़ा दरें, औद्योगिक साहस सम्बन्धी सुविधाएँ भी दी हैं। किसी भी 
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देश के इतिहास में संरक्षण इतने अधकचरे एवं उपेक्षित हृदय से नहीं दिया गया 
जिस तरह से भारत में दिया गया है । 

(3) संरक्षण की नीति में एक मौलिक दोष यह भी है कि संरक्षण को सामान्य 
आशिक विकास का साधन न मानते हुए केवल कुछ विशेष उद्योगों को विदेशी 
प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ बनाने का एक उपाय मात्र माना गया और 
वह भी तब अमल में लाने के लिये जबकि सम्बन्धित उद्योग प्रार्थना करे। ऐसे 
दृष्टिकोण को अपनाने पर आधारभूत एवं कुन्जी उद्योगों के लिये विकास करने का 
कोई अवसर नहीं रहता । यही नहीं, केवल वही एकाकी उद्योग पनप सकते थे 
जिनको संरक्षण मिले और स्थापित सम्बन्धित उद्योगों की तरफ कोई घ्यान नहीं 
दिया गया । 
विभेदात्मक संरक्षण व्यवहार में : 

जो भी हो, सरकार ने श्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया 
तथा फर्वरी 923 में * त्रिसूत्र' पर आवारित एक टैरिफ संरक्षण की नीति अपनाई । 
जुलाई 923 में टैरिफ बोर्ड भी संगठित कर दिया गया। टैरिफ बोर्ड ने अनेक 
उद्योगों के बारे में संरक्षण सम्बन्धी जांच की तथा उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप 
लौह एवं स्पात तथा इनसे सम्बन्धित (8॥८०) उद्योग, सूती वस्त्र एवं सैरीकल्चर 
उद्योग, बेम्बू पेपर उद्योग, दियासलाई, चीनी, स्थूल रसायन एवं स्वर्णतार उद्योगों को 
संरक्षण प्राप्त हुआ । सीमेन्ट, कोयला, काँच एवं तेल उद्योग को संरक्षण देना अस्वीकृत 
कर दिया ग्रया । 

विभेदात्मक संरक्षण की नीति ने, दोषों के होते हुए भी, बहुत अच्छे 
परिणाम दिखलाये । मारतीय लोह एवं स्पात, सूती वस्त्र और अन्य उद्योगों की 
प्रगति का श्रेय बहुत हद तक इस नीति को ही है। टैरिफ संरक्षण की नीति की 
सफ़लता इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि इन उद्योगों की उत्पत्ति काफी बढ़ गई 
और कुछ इने-गिने उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों में उत्पादन-लागत विदेशों की 
उत्पादन लागत से प्रतिस्पर्धात्मक बन गई। अनुमान लगाया गया है कि संरक्षण 
उद्योगों के वर्ग में रोजगार सन्‌ 923 में 550 हजार से बढ़कर सन्‌ 937 में 88] 
हजार तक पहुँच गया अर्याव्‌ 46:8% वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के भन्दर 
असंरक्षित उद्योगों में रोजगार की वृद्धि केवल 23:6% हुई थी संरक्षण के फलस्वरूप 
द्विंतीयात्मक रोजगार में भी काफी वृद्धि हो गई । 


संरक्षण उद्योगों पर निर्भर कुछ नये उद्योग भी स्थापित हुए जैसे--() लौह 
एवं स्पात उद्योग के विकास ने टिन प्लेट, तार, इंजीनियरिंग, लोकोमोटिव, एवं 
कृषि उपकरण उद्योगों को बढ़ावा दिया। (7) कागज उद्योग की प्रगति ने 
(८९॥७।०४० 4000४09) से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंघान प्रोत्साहित किये, 
(00) यूत्री वस्त्र उद्योग ने स्टाचें उद्योग को विकसित किया ; (४४) चीनी उद्योग ने 
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अपने अनेक उपोत्पादों (8५9-0?000०८७७) के प्रयोग के साधनों की खोज को प्रोत्साहन 
दिया । 

कृषि पर भी संरक्षण नीति का अच्छा प्रभाव पड़ा | सूती बस्त्र उद्योग के 
विस्तार से कपास की खेती करने वाले कृषकों को बहुत लाभ हुआ और मूल्यवान 
लम्बे एवं मध्यम रेशे की कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला । सन्‌ 923-24 
में कपास की खेती का क्षेत्र 5 मि० एकड़ था, जो सन्‌ 936-37 में 25 मि० एकड़ 
हो गया । गन्ने की कृषि करने वाले किसानों को ओर भी अधिक लाभ हुए गन्ने का 
उत्पादन-क्षेत्र काफी बढ़ गया, उन्नत किसमें उत्पन्न की जाने लगीं तथा प्रति एकड़ 
पैदावार भी काफी बढ़ गई। सन्‌ 930-3 में गन्ने की खेती का क्षेत्र 26 लाख 
एकड़ से बढ़कर सन्‌ 9-9 में 36 लाख एकड़ के लगभग हो गया । इस प्रकार, 
“चूंकि संरक्षित उद्योगों ने कच्चे मालों की अधिकाधिक मात्रा उपभोग की थी, 
इसलिये मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति मन्द पड़ गई तथा तत्कालीन विश्व परिस्थितियों 
के परिणामों पर शुभ प्रतिबन्ध लग गये ।””? 
सरकार फी विभेदात्मक संरक्षण नीति के दोष : 

() प्रशुल्क आयोग ने जो शर्तें निश्चित की थीं उनका अक्षरशः पालन 
इस तरह किया गया कि श्रननेक उद्योग संरक्षण से वंचित ही रहे ।! उदाहरण के लिये, 
काँच एवं ऊन उद्योग को इस आधार पर संरक्षण देना अस्वीकृत कर दिया गया कि 
देश में आवश्यक कच्चा माल (सोडा एश एवं कच्चा ऊन) उपलब्ध नहीं था। सल्फर 
की पर्याप्त पूर्ति न होने के आधार पर स्थुल रसाण्न उद्योग को भी संरक्षण नहीं 
दिया गया यद्यपि यह देश के लिये अत्यधिक महत्व का आधारभूत उद्योग था । 

(2) संरक्षणात्मक ड्यूटियाँ लगाने के साथ-साथ झ्न्य झायहइपक कदम नहां 
उठाये गये, जैसे ओऔद्योगिक शिक्षा एवं अनुसंघान । वास्तव में सरकार की ओर से 
ओऔद्योगीकरण के प्रति कोई सच्ची कामना नहीं थी। 

(3) सरकार को स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्तों से अधिक प्रेम था और संरक्षण 
फे प्रति उपेक्षा भाव था ऐसी दशा में संरक्षण की उपयोगिता बहुत कम हो गई । 
यद्यपि प्रशुल्क आयोग ने प्रारम्भ में यह सिफारिश की थी कि एक स्थाई टैरिफ 
बोर्ड की नियुक्ति की जाय किन्तु वास्तव में #0॥0० 800705$ ही स्थापित किये गये 
तथा उनके सदस्यों में बार-बार परिवर्तन किया जाता था । इससे दीघंकालीन 
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धृष्टिकोण से विचार करने में, अनुभव वा संचय और कुशल टेक्‍्तीक का निर्माण होने 
में बड़ी बाधा पड़ी । 


(4) संरक्षणात्मक ड्यू टियों की प्रभावशालोनता इस कारण भो कम हो 
गई थी कि आयात-समूल्यों के परिदर्तनों के साथ (जो कि राशिपतन, विनिमय ह्वास 
एवं अन्य आपत्तिजनक प्रथाओं के कारण हुए) संरक्षण की मात्रा को समायोजित 
करने में बहुत देरी लगती थी । 

(5) विदेशी श्रौद्योगिक उपक्रमों ने भो श्रड़ंगे की नीति पझ्पनाई थी :-- 
उदाहरण के लिये यूरोप के व्यापारिक हितों ने प्रारम्भ से ही संरक्षण की नीति 
का विरोध किया 7 दियासलाई उद्योग की दणा में यूरोपियन स्वार्थों ने स्वीडन की 
मैच कम्पनी के इस तक का समर्थन किया था कि देशी उद्योग कभी भी आयातित 
वस्तु से प्रतिस्पर्धा न कर सकेगा | आसाम के चाय-उत्पादकों के विरोध के कारण 
प्लाइबुड एवं टी चैस्ट उद्योग को संरक्षण से वंचित रहना पड़ा। ऊन उद्योग की 
दशा में सरकार ने बी० आई० सी० द्वारा टैरिफ बोर्ड के समक्ष साक्षी देने से इन्कार 
करने को ही संरक्षण की अस्वीकृति का एक बहाना बना लिया । 
उपसंहार : 

यक्त दोषों के कारण ही विभेदात्मक संरक्षण की नीति को 'संरक्षण रहित 
(२५/४४9०५६ ?९7०0००४००) बताया गया है ।£ प्रो० अदारकर का कहना था कि इस 
नीति ने देश को कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचाया, केवल मामूली सहायता मात्र ही 
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की थी । क्‍योंकि उद्योगों को उपेक्षायू्वक एवं हिचकिचाहट के साथ संरक्षण 
दिया गया ॥ 


282०2 60), 59 छांधीए 05९७5५ ॥09'5 ए0०5 छश् वा ए००४- 
युद्धोत्तरकाल में भारत की प्रशुल्क नीति 
प्रारस्मिक--श्रंतरिम प्रशुल्क प्रायोग : 
द्वितीय महायुद्ध की प्रारम्भिक अवस्था में ही वह अनुभव हो गया कि भारत 
में अतेक अनिवारय उद्योगों का अभाव है । चूंकि युद्ध-प्रयासों को गति एवं हढ़ता प्रदान 
करने के लिये इन उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक था, इसलिये भारत सरकार 
ने सन्‌ 940 में यह घोषणा की, कि युद्धकाल में प्रारम्भ किये गये उद्योगों को 
पर्याप्त संरक्षण दिया जायगा बशर्ते उनका स्वस्थ व्यापारिक परिपाटी पर संगठन हुआ 
हो । इससे भारत में टेरिफ संरक्षण का क्षेत्र विस्तृत हो गया और सरकार को टैरिफ 
पालिसी को एक नया रूप मिला | लेकिन, क्‍योंकि एक दीघंकालीन टैरिफ नीति की 
निर्माण तथा एक स्थाई मशीनरी की व्यवस्था करने में बहुत देर लंग जाती, इसलिये 
भारत सरकार ने 3 नवम्बर 945, को एक अंतरिम टैरिफ बोर्ड युद्ध-काल में स्था- 
पित हुए उद्योगों के संरक्षण देने के दावे की जाँच-पड़ताल करने के लिंये प्रयुक्त किया । 
किसी उद्योग को संरक्षण देने या न देने की सिफारिश करने में इन्टेरिंम टैरिफ बोर्ड 
का पथप्रदर्शन करने के लिंये निम्न शर्तें निर्धारित की गई :--- 
(।) कि उसका संचालन स्वस्थ व्यापारिक ढरझूुः से किया जाता हो, एवं 
(2) (अ) कि उद्योग को प्राप्त प्राकृतिक या आर्थिक लाभों तथा उसको 
वास्तविक या संभावित लागतों को ध्यान में रखते हुए यह 
प्रतीत होता है कि वह एक उचित अवधि के भीतर हंतना 
विकसित हो जायगा कि बादे की, सैरंक्षेण यां संरंकारी 
सहायतां के बिना ही, संफंलतापूर्वक कार्य जारी रख 
सकेगा, भ्रथवा, 

(व) प्रार्थी-उद्योग ऐसा हो जिसे राष्ट्रीय हित में संरक्षण (याँ सहायता) 
देना आवश्यक है तथा ऐसी सहायता की संभावित लागत अत्य- 
धिक नहीं होगी । 

जब उक्त शर्तों के आधार पर॑ संरक्षण का दावा स्थापित हो जाय, तो टैरिफ 
बोर्ड यह सिफारिशें करेगा कि () किस द॑र से तथा उद्योग की किने वस्तुओं के संम्बंध 
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में संरक्षणात्मक डथ टी लगाई जाय ? (४) उद्योग की रक्षा या सहायता के लिये क्‍या 
अतिरिक्त कदम उठाये जायें ? एवं (7) किस अवधि तक (जो 3 वर्ष से अधिक न 
हो) उक्त टैरिफ या अन्य उपाय चालू रहें ? 
नवीन नीति की श्रालोचना : 
सरकार द्वारा निर्धारित उक्त नये फामू ले के बारे में यह कहा गया कि वह 
नीति का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंक्रि इसमें आ्थिक लाभों पर आधारित 
उद्योग की संभावित या वास्तविक लागत पर बल दिया गया है । उक्त फामूला 
व्यापक है तथा राष्ट्रीय हितों को उचित महत्व देता है। क्रिन्तु दुर्भाग्य से ये विचार 
निम्न आघार पर उचित नहीं ठहरायें गये :-- 
() सरकार द्वारा निर्वारित पहली शर्त के कारण हागण09०ांए 9605- 
703 टैरिफ बोर्ड के विचार क्षेत्र से छुट गई क्‍योंकि वे उस समय 
विद्यमान नहीं थीं और यह कहा गया कि उनके बारे में सही तथ्य 
उपलब्ध नहीं हैं । 
(2) दूसरी शर्त भी बहुत ढीले-ढाले शब्दों में व्यक्त की गई थी तथा 
विभेदात्मक संरक्षण के ट्रिपिल फारमूले से बहत मिलती-जुलती थी । 
(3) इन्टैरिम टैरिफ वोर्ड केवल दो ब्ष के लिये नियुक्त किया गया था, 
तथा वह केवल 3 वर्ष तक के लिये संरक्षण स्त्रीकार कर सकता था। 
यह अवधि इतनी अल्प थी कि बोडं संरक्षण के प्रभावों का उचित 
रूप से अध्ययन भी नहीं कर सकता था और न उद्योगों को ही इतना 
पर्याप्त समय मिलता था कि वे संरक्षण के बिना ही काम चला 
सकने योग्य बन सके । 
अंतरिम टैरिफ बोर्ड ने सरकार को 42 मामलों में सिफारिशें की थी जबकि 
उसके सामने 49 मामले रखें गये ये । उसने' 38 युद्धकालीन एवं 4 अन्य उद्योगों के 
बारे में रिपोर्ट दी थी और युद्धकालीन उद्योगों के लिये पर्याप्त संरक्षण देने का 
सुझाव दिया । चीनी उद्योग को संरक्षण जारी रखने तथा सूती बस्त्र, स्पात एवं 
कागज उद्योगों से संरक्षण हटा लेने की सिफारिश भी गई। 
पुनर्गठित टैरिफ बोर्ड : 
नवम्बर सन्‌ 947 में टैरिफ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और अन्तरिम 
बोर्ड के कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्न कर्त्त व्य भी उसे सौंपे गये :-- 
(0) जब सरकार आवश्यक समझे तब देश में उत्पन्न की गई वस्तुओं की 
उत्पादन लागतों की जाँच-पड़ताल करना तथा मूल्य पता लगाना व 
रिपोर्ट देना । 
(0) सरकार को उन उपायों कां सुझाव देनों जो कि उद्योगों को विदेशों 
की राशिपतन-कार्यवाहियों से बचाने के लिये आवश्यक हों ; 
4, 4.--6. 
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(9) ड्यूटियों के प्रभावों करा अध्ययन करना; एवं 

(9५) यह देखना कि संरक्षण देने के साथ जो शर्तें जोड़ी गई थीं उनका 
पूर्णत: पालन हो रहा है या नहीं तथा संरक्षित उद्योग कुशलतापूर्वंक 
सचालित किये जा रहे हैं या नहीं । 

पुनर्गठित टैरिफ बोर्ड के कार्यकलाथों की प्रमुख विशेषताये निम्न थीं :-- 

अ्रनेक उद्योगों को वज्ञा में, जिन्हें पहले से ही संरक्षण प्राप्त या, संरक्षण को 
स्वीकृति केवल 3 वर्ण तक की झल्प ग्रवधि के लिये दी गई। इससे संरक्षण का 
उद्दे श्य अपूर्ण रह गया । चूंकि उद्योगपतियों को यह निश्चय नहीं था कि टरिफ 
संरक्षण भविष्य में जारी रहेगा या नहों, इसलिये उन्होंने उद्योग स्थापित नहीं किये 
यद्यपि ऐसा करना लाभदायक था । 

(2) प्रुनर्गंठित टंरिफ बोर्ड ने $.नेक नये उद्योगों को संरक्षण देने का सुझाव 
दिया ; जँसे साइकिल-पुजें, ग्राईंडिग व्हील्स, कांच, सोडा एवं सूती वस्त्र मशीनरी, 
मशीन पेंच, प्लास्टिक, पेंसिल, बटन मैन्यूफ॑क्चरिग आदि | इससे भारत के औद्योगिक 
विकास की कतिपय दुर्बलताएँ (0०99) दूर हो गई । 

(3) कुछ उद्योगों को विभिन्‍न श्राघारों पर संरक्षण देने से मना फर दिया 
गया । जैसे, लिवर एक्सट्रेक्ट, कॉपर सल्फेट, स्लेट एवं स्‍लेट पैन्सिल उद्योगों को इस 
आधार पर संरक्षण नहीं दिया गया कि भारत में इन वस्तुओं के विक्रय-मूल्य आयात- 
मूल्यों से कम थे, जिससे इन्हें संरक्षण देने का कोई ओचित्य नहीं है । इलैक्ट्रिक फंन 
उद्योग के बारे में कहा गया कि वतंमान रेवेन्यू ज्यूटी से ही उन्हें पर्याप्त संरक्षण 
मिल रहा है और यदि उद्योगपति चाहें तो इतने ही संरक्षण के अन्तर्गत उद्योग का 
भली प्रकार विकास कर सकते हैं । मिल्क्र पाउडर एवं छोटे ओऔजारों के उद्योग के 
बारे में कहा गया कि फिलहाल उनके पक्ष में संरक्षण का कोई आधार नहीं है । 

(4) कई उद्योग जिन्हें मृतकाल में संरक्षण प्राप्त था, संरक्षण से मुक्त 
कर दिये गये । जैसे--फासफोरस, फासफोरिक एसिड, पोटेशियम परमेंगनेट, स्टील, 
बेल्ट एवं चीनी निर्माण, संरक्षण से मुक्त कर दिये गये । कुछ विशेषज्ञों के अनुसार 
इस अवस्था पर संरक्षण हटाना जल्दबाजी थी क्‍योंकि संरक्षित उद्योगों को 
अपनी योग्यता दिखाने के लिये कम से कम 25-30 वर्ष का समय दिया जाना 
चाहिये था । 

(5) टैरिफ बोर्ड ने न केवल आयात-करों द्वारा वरन्‌ आथिक सहायता 
(5०७४०४८७) व ॒पश्रन्प सरकारी मदद के द्वारा मो संरक्षण देने का सुझाव दिया, 
जैसे--कुछ उद्योगों की सहायता के लिये विकास कोष स्थापित करने का सुझाव दिया 
गया । इससे भारत में टैरिफ संरक्षण अधिक व्यापक एवं पूर्ण बन गया। 

टैरिक बोर्ड ने कई जाँचें (04०॥४८७) कीं और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, 
उद्योगों को विकसित करने तथा अनुचित कार्यकलापों को रोकने के लिये अमूल्य 
सुझाव दिये । 
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प्रशुल्क श्रायोग 949-50 : 
इस बीच राष्ट्रीय सरकार ने सन्‌ 948 में अपनी औद्योगिक नीति के साथ- 
साथ टैरिफ नीति भी घोषित की । इस घोषणा में कहा गया था कि, “सरकार की 
टैरिफ नीति इस प्रकार बनाई जायगी जो कि विदेशों से अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोके 
तथा उपभोक्ताओं पर अनुचित भार डाले बिना ही भारतीय प्रसाधनों का सदुपयोग 
करने को बढ़ावा दे ।”/ इस नीति के अनुसार भारत सरकार ने अप्रेल सब्‌ 949 
में बी० टी० कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में एक प्रशुल्क आयोग स्थापित किया । 
प्रशुल्क आयोग ने सब्‌ 950 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इसमें यह 
स्पष्ट बताया गया कि टैरिफ संरक्षण के प्रइन॒ पर एकाकी रूप में (9 45020०07) 
विचार नहीं किया जा सकता | इसने बताया कि, “टैरिफ संरक्षण को अब देश के 
आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है अतः उद्योगों को 
संरक्षण देने की व्यवस्था आशिक विकास की सम्पूर्ण योजना का एक अभिन्न अंग 
बनाई जानी चाहिये अन्यथा भारों (80706०05) का वितरण असमान हो जायगा 
तथा उद्योगों की प्रगति असमन्वित होगी ॥/!? 
कमीशन ने उद्योग को संरक्षण देने के सिद्धान्त भी बनाये ओर इस आशय के 
लिये उद्योगों को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांदा () आधारभूत उद्योग ; () सुरक्षा एवं 
सामरिक महत्व के उद्योग तथा (॥) अन्य उद्योग । 
श्राधारमृत (8950 970 ॥८०५) उद्योगों के बारे में कमीशन ने यह सुकाव 
दिया कि टेरिफ अधिकारी को संरक्षण के स्वरूप तथा उनकी मात्रा का निर्णय करना 
चाहिये और उन शर्तों को निर्धारित कर देना चाहिये जिन पर संरक्षण दिया जायगा। 
समय-समय पर उसे इस वात की भी जाँच करते रहना चाहिये कि उद्योगों द्वारा इन 
शर्तों की पूति कहाँ तक की जा रही है। उसे इन उद्योगों को संरक्षण देने के लिये 
कोई कठोर शर्तें नहीं रखनी चाहिये । 
सुरक्षा उद्योगों के सम्बन्ध में कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि इन्हें अत्येक 
सुविधा एवं सहायता देनी चाहिये चाहे इनका व्यय कुछ भी हो। 
श्रन्य उद्योगों के सम्बन्ध में कमीशन ने निम्न शर्त निर्धारित की “उद्योग को 
मिली हुई आर्थिक सुविघाओं एवं उसकी वास्तविक अथवा सम्भावित उत्पादन लागत 
]. “व गत लगाव्ल्एपंगा गी जरागल्लांगा 38 ॥ बॉलियबा।ए० ० ००- 
गाटाटांब)] 90॥09 ॥985$ ॥078 हांश्ण0 3 ४४७) [0 ॥06 ए792877300 39970480०. 
चुद्चती 27000९०007 5 7009 ]00000 एफुणा फ़ाएक्ा॥ 85 8 ॥68॥5 (० था 
७९09-- 85 ०९ ० ध6 5ए९00 ० एगांटए एांगी धा6 89806 प्राप5 
लाए07 40 एिकल (6 ९००0076 4०४९०फकण९०१४ ० 96 ९००५: 
वक्ढ छाणढ्लांगा ् ग्राव0ञञ०5 5004 96 70[4000 (० 87 ०एश-३| एॉथा 
ली ९९०00070 79०ए४८०एा७॥.,.. 0065७ पाल ॥989 06 एाल्वणड 
कंद्रापंपप्ंणा 00 एएणकला$३ 809. पराए०ग्रवा॥बाल्त ह्राणजत ० व00$- 
0605.” 
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को ध्यान में रखते हुए यदि यह सम्भव प्रतीत होता हो कि वह एक उचित अवधि के 
भीतर संरक्षण या सहायता के बिना ही सफलतापूर्वक कार्य करते रहने योग्य वन 
सकेगा, अथवा, यदि उद्योग ऐसा हो जिसे राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से संरक्षण देना 
वांछनीय है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों को देखते हुए ऐसे संरक्षण (या सहायता) 
की सम्भावित लागत समाज के लिये अत्यधिक नहीं है, तो संरक्षण देना चाहिये ।” 
कमीदान ने उक्त छातें रखने के श्रतिरिक्त ट्रिपिल फामू ले की समस्याश्रों पर 
भी श्रपमा सत प्रकट किया जो इस प्रकार है--() यदि किसी उद्योग को अन्य 
आध्िवा लाभ (जैसे, आन्तरिक बाजार, श्रम पूर्ति, आदि) प्राप्त हैं, तो संरक्षण 
केवल इस कारण ही अस्वीकृत नहीं कर देना चाहिये कि कच्चा माल देश के अन्दर 
उपलब्ध नहीं है । (0) उद्योग के लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वह सम्पूर्ण 
कषान्तरिक बाजार की आवश्यकताओं वी संतुष्टि करे । केवल इतना ही पर्याप्त होना 
चाहिये कि टेरिफ अधिकारी उद्योग की विस्तार-सम्भावनाओं के बारे में यह सन्‍्तोष 
रखता हो कि वह उचित समय के भीतर आन्तरिक बाजार की काफी माँग पूरी कर 
सकेगा । (॥7) संरक्षित उद्योगों की वस्तुओं का प्रयोग करने वाले उद्योगों को 'क्षति 
पूरक संरक्षण” देना चाहिये । (४४) भारी मात्रा में प्रारम्भिक पूजी विनियोग वाले 
नये उद्योगों को विशेष रूप से संरक्षण मिलना चाहिये । (५) यदि राष्ट्रीय हित में 
हो, तो कृषि उत्पादन को भी संरक्षण देना चाहिये । लेकिन ऐसा संरक्षण एक बार 
में 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये । सरकार को चाहिये कि क्ृषि-सुधार के कार्य- 
क्रमों का इस प्रकार संचालन करे कि संरक्षण की उक्त अवधि में कमी करना सम्भव 
हो सके । (५) सामान्यतः संरक्षण की अवधि में उद्योगों पर उत्पादन-करों का भार 
नहीं लादना चाहिये । 
प्रशुल्क भ्राथोग ने यह मी सुझाव दिया था कि एक स्थाई टेरिफ बोर्ड गठित 
किपा जाय, जिसे 'टैरिफ कमीशन” कहें । कमीशन ने इस विचार को अस्वीकृत कर 
दिया कि टैरिफ कमीशन प्लानिंग कमीशन का ही एक अंग हो । कमीशन के सुभावों 
पर उचित ध्यान दिया जा सके, इसलिये प्रशुल्क आयोग ने यह्‌ निर्धारित किया किः 
() जैसे ही कोई जाँच पूर्ण हो वैसे ही टैरिफ कमीशन को चाहिये कि अपनी रिपोर्ट 
भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को प्रस्तुत कर दे और सरकार भी दो माह 
के भीतर उस पर उचित निर्णय कर ले ; (४) चाहे सरकार कमीशन के सुभावों को 
स्वीकार करे या न करे, कमीशन की रिपोर्ट उसे अवश्य ही .प्रकाशित करानी चाहिये । 
एवं (॥) यदि सरकार कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करे, तो उसे अपने 
एक स्टेटमेन्ट द्वारा इस असमर्थता के कारणों वे स्पष्ट करना चाहिये । 
संरक्षणात्मक एवं रेब्रेन्यू टैरिफों के. सम्बन्ध में टेरिफ कमीशन को चाहिये कि 
वह चार प्रकार की जाँचें ([7५ण्०5) करे :--() संरक्षण: सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों 
की जाँच ; (॥) राशिपतन के आरोपों की जाँच ; (॥7) संरक्षण-करों के परिवतंनों की 
जाँच ; एवं (0५) व्यापार-समभौतों के अन्तगंत टैरिफ रिआयतें देने के बारे में जाँच । 
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पहली और चौथी जाँच भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ ([7॥9(०) कराई जानी 
चाहिये, लेकिन कुछ दशाओं में टैरिफ कमीशन सम्बन्धित उद्योगों से सीधे ही प्रार्थना- 
पत्र ले सकता है। अन्य दो दशाओं में कमीशन स्वयं अपनी ओर से या सरकार की 
प्रार्थना पर जाँच का कार्य आरम्भ कर सकता है । 
टैरिफ संरक्षण के अन्य ढंगों (जैसे आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबन्ध ) 
के बारे में प्रशुल्क आयोग ने यह सुझाव दिया कि सरकार कुछ दिशाओं में उद्योग को 
नकद आध्थिक सहायताएँ (९०५ $ए४अंठा०9) दे । (भारत सरकार ने अभी इस 
ढंग का अधिक प्रयोग नहीं किया है। उसे चाहिये कि वह प्रशुल्क आयोग की इस 
सिफारिश पर पुनः भम्भीरता से विचार करे ।) आयोग ने निम्त दशाओं में नकद 
आधथिक सहायता को संरक्षण के अन्य ढंगों से श्रेष्ठ माना है :--0) जबकि घरेलु 
उत्पादन से घरेलू मांग का केवल एक मामूली भाग ही पूर्ण होता है । (#) जबकि 
सम्बन्धित वस्तुएँ आवश्यक कच्चे माल हैं। (9) जबकि देश में उत्पादित किसी 
वस्तु की कुछ किस्मों के निर्माण के लिये ही संरक्षण की आवद्यकता हो । (लेकिन 
क्रिस्मों का निश्चय करना प्रायः कठिन होगा) । उक्त नकद आधिक सहायता प्रदान 
करने के लिये यह सुझाव भी दिया गया कि सरकार संरक्षण-करों की रेवेन्यू में से 
एक विकास-कोष स्थापित करे । 
प्रशुल्क आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यांपार 
संघ का सदस्य बना रह सकता है. तथा चार्टरं की पुष्टि कर सकता है, क्योंकि इसमें 
आरतीय उद्योग को कुछ हानि नहीं पहुँचेगी । (अब भारत हवाना चार्टर एवं जी० 
ए० टी० टी० का हस्ताक्षर करने वाला सदस्य है । 
टरिफ कमीशन : 

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सच 95व में टैरिफ कमीशन एक्ट पास 
किया गया । इस एक्ट की धारा 26 के अन्तर्गत 2। जनवरी, 952 को भारत 
सरकार ते तीन सदस्यों का एक स्थाई बैघानिक टैरिफ कमीशन बनाया । इन सदस्यों 
में से ही एक को चेयरगैन चुना गया है । कमी शन की मुख्य-मुख्य विशेषतायें निम्त- 
लिखित हैं :-- 

(0) इसे न केवल स्थापित उद्योगों से (जैसा कि भूतकाल में थां) वरन्‌ 
उन उद्योगों से भी, जिन्होंने अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है, 
लेकिन जो संरक्षण मिलने पर कर देंगे, संरक्षण के लिये प्राप्त हुये 
प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने का अधिकार है । 

(2) कमीशन स्वयं अपनी ओर से भी जाँच आरम्भ करने का अधिकार 
रखता है। हाँ, संरक्षण की ब्रारम्मिक स्वींकृति (908] 0/4॥/) 
देना और विशेष वस्तुओं (चाहे संरक्षित या असंरक्षित) फे मूल्यों 
से सम्बन्धित जाँच इसके अधिकार-जक्षेत्र में नहीं है) । 
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(5) 


(6) 


कमीशन के लिये यह जरूरी है कि वह संरक्षण की प्रगति पर समय- 
समय पर जाँच-पड़ताल करके रिपोर्ट देता रहे । 

टैरिफों के निर्धारण तथा संरक्षित उद्योगों के दायित्वों से सम्बन्धित 
सामान्य सिद्धान्तों के बारे में कमीशन को व्यापक इच्छानुगत अधिकार 
(08००४०४१५ ए०७८३७) दिये गये हैं जो कि टैरिफ वोर्डो को 
अब तक प्राप्त न थे । 

कमीशन को यह अधिकार है कि प्रत्येक उद्योग की आवदयकताओं के 
अनुसार संरक्षण वी अवधि निश्चित करे। युद्धोत्तर टैरिफ बोर्डो की 
तरह उस पर 3 वर्ष से अधिक के लिये संरक्षण न देने का बन्धन 
नहीं लगाया गया है । 

टैरिफ कमीशन एक्ट में सरकार को यह आदेश दिया गया है कि वह 
कमीशन की रिपोर्ट के बारें में की गई कार्यवाही से पालियामेन्ट 
को, रिपोर्ट देने के तीन माह के भीतर ही, सूचित करे । यदि उसने 
कोई कार्यवाही नहीं की है, तो इसके कारणों को भी स्पष्ट करना 
आवश्यक है । 


इस प्रकार, टैरिफ कमीशन एक स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली संस्था हैं, जिसके 
कार्य-कलापों से देश को लाभ ही पहुंचना चाहिये । 
टेरिफ फमोशन के कार्यों का संक्षिप्त विवरण : 

सन्‌ 952 से सन्‌ 958 तक की अवधि में टैरिफ कमीशन ने जो कार्य 
किया उसकी संक्षिप्त काँक्ी निम्न तालिका से मिलती है :-- 


]953-54 
954-55 
955-56 
]956-57 
]957-58 
960-6] 


प्रणव 


ए/णा६४8 ० ॥6 ॥॥त (णा॥5५७०, 4952-58 


बुांं वावुर्णा।०५ एांए० 
छाल्जा (एण्राएं778(0 कुण्धा वाव॒र्णाव65 
4 ]] ]5 5] 
5 ॥7 22 ] 
5 7 20 2 
डै 4 6 4 
5 22 22 ] 
ः न ]4 2 
4 7 99 3 


कमीशन के कार्यों की एक गम्भीर आलोचना यह की गई है कि इसने संरक्षण 
की मात्रा का हिसाब लगाने में एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है। संरक्षण की 
मात्रा देशी उत्पादन की ४%-७०८७ ९7०७ और ९. . 7, ?70० व आयातित 
वस्तु की उतराई-मूल्य (.00०0 (०५) की तुलना पर आधारित रखी गई है। इस 
प्रकार की गणना से एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की उपेक्षा 
हो जाने का डर है। 
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टैरिफ कमीशन की कार्यवाही के रिव्यू से यह पता चलता है कि जिन 40 
उद्योगों को संरक्षण मिला हुआ है उनमें से आधे से अधिक उद्योगों की दशा में 
रेवेन्यू-करों को ही संरक्षण करों में बदल कर संरक्षण दिया गया था। प्रायः रेवेन्यू 
कर के वरावर ही संरक्षण कर रखे गये । केवल छह दशाओं में रेवेन्यू करों की मात्रा, 
उनको संरक्षण करों में बदलने पर बढ़ा दी गई थी । 
उपसंहार : 

देश के औद्योगिक विकास में संरक्षण की जो भूमिका रही है उसका अनुमान 
उन उद्योगों की सूची का विश्लेषण करने से लगाया जा सकता है, जिन्हें हाल के 
वर्षों में उन संरक्षण से मुक्त किया गया है।जत्र से (923 से सरकार द्वारा 
विभेदात्मक संरक्षण की नीति अपनाई गई है, तब से अब तक 08 मामलों पर, 
जिनमें उद्योगों ने संरक्षण या सहायता के लिये प्रार्थना की थी, टैरिफ बोर्ड एवं 
टैरिफ कमीशन द्वारा विचार किया गया है । इनमें से 63 मामलों में संरक्षण स्वीकार 
क्रिया गया और शेप मामलों में संरक्षण का दावा अस्वीकार कर दिया गया। संरक्षण 
पाने वाले उद्योगों में से अब तक 9 को संरक्षण मुक्त किया जा चुका है तथा 34 
उद्योग संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। विभिन्न उद्योगों को प्राप्त संरक्षण अवधि 2 
से 2 वर्ष तक के बीच रही यद्यवि अधिकांश दशाओं में संरक्षण 6 वर्ष से अधिक 
ही चला। युद्धोत्तर काल में संरक्षण प्राप्त उद्योगों की अपेक्षा युद्ध-वूर्व॑ के संरक्षण 
प्राप्त उद्योगों को अधिक समय तक संरक्षण के अन्तर्गत रखा गया। लेकिन संरक्षण- 
मुक्त हो जाने का यह अर्थ नहीं है कि उद्योगों ने विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने 
योग्य पर्याप्त शक्ति अजित करली है| अनेक दशाओं में संरक्षण-करों को उतनी ही 
राशि के रेवेन्यू करों में परिणत कर दिया है । 





डब 0. 70. 7050055 0०706 ए।99९१ 9५ एाण९९लांगा  709875 2९००९ 
ए96४2००फुणशा(, 


भारत के श्रौद्योगिक विकास में संरक्षण को महत्वपुर्ण भूमिका 


देश के औद्योगिक विकास में संरक्षण की जो भूमिका रही है उसका अनुमान 
उन उद्योगों की सूची का विश्लेषण करने से लगाया जा सकता है, जिन्हें हाल के वर्षों 
में संरक्षण से मुक्त किया गया है। जब से (923) सरकार द्वारा विभेदात्मक संरक्षण 
की नीति अपनाई गई है, तव से अब तक 08 मामलों पर, जिनमें उद्योगों ने संरक्षण 
या सहायता के लिए प्रार्थना की थी, टैरिफ बोर्ड एवं टेरिफ कमीशन द्वारा विचार 
किया गया है | इनमें से 63 मामलों में संरक्षण स्वीकार किया गया और शेष मामलों 
में संरक्षण का दावा अस्वीकार कर दिया गया । संरक्षण पाने ,वाले उद्योगों में से 
अब तक !9 को संरक्षण-मुक्त (0०9700०(८4) किया जा चुका है। प्रमुख संरक्षण 


मुक्त उद्योग निम्न हैं :-- 


कर 
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(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(0) 


() 


सन्‌ 947 में सूती वस्त्र, लौह एवं स्पात तथा कागज उद्योगों को 
क्रमण: 20 वर्ष, 23 ब्ष एवं 22 वर्ष तक संरक्षण का लाभ उठाने के 
बाद मुक्त किया गया । 

सन्‌ 948 में मेगनेशियम क्लोराइड एवं गोल्ड व सिल्वर ध्रेड उद्योगों 
को 7 वपषं बाद, संरक्षण-मुक्त किया गया । 

सन्‌ 949 में फास्फेट एवं फासफोरिस एसिड उद्योग को 23 वर्ष तक 
संरक्षण का आनन्द उठाने के बाद मुक्त किया गया। 

]9 वर्ष के बाद सब्‌ 950 में चीनी उद्योग पर से भी संरक्षण हटा 
लिया गया । 

सन्‌ 950 में, 23 वर्ष बाद, स्टील बेल्ट, लेसिंग एवं पोटेशियम पर- 
पेंगनेट उद्योगों को भी संरक्षण से मुक्त किया गया । 

सन्‌ 953 में फ़ैरो सिलिकन, ड्राई बेद्रीज, फाउन्टेन पैन इनक व पेंसिल 
उद्योगों को क्रमणः 53 वर्ष, 3 वर्ष एवं 3 वर्ष के बाद संरक्षण से 
मुक्त किया गया । 

सन्‌ 954 में हरीकेन लालटेन, पिकर्स, सीने-पिरोने की मशीन एवं 
जिप फैसनमसं उद्योगों को क्रमशः 8 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष एवं ३ वर्ष बाद 
संरक्षण मुक्त किया गया । 

सन्‌ 955 में केलशियम क्लोराइड, अलाय, टूल एवं स्पेशल स्टील्स, 
मोटर व्हीकल बेंट्री, सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, 
स्टार्च, ग्लुकोज, स्टील बेलिंग हृप्स एवं कोटेड एब्रेजिव उद्योगों को 
क्रमश: 9, 7), 7, 9$, 73, 73, एवं 9३; वर्ष के बाद संरक्षण से मुक्त 
किया गया । 

सन्‌ 956 में प्लास्टिक उद्योग के इलैक्ट्रिक सामान बनाने वाले अंग 
को 7 व बाद संरक्षण से मुक्त किया गया । 
सन्‌ 957 में इल॑विट्रक ब्रास लैंप होल्डसं, प्लेन लुम्स, आयल प्रेसर 
लैम्प, सुरक्षित फल एवं नॉन-फरस मेटल सम्बन्धी कुछ विभाग क्रमशः 
63 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष, 03 वर्ष एवं 93 वर्ष के बाद संरक्षण से 
मुक्त हो गये । 
सन्‌ 958 में इलक्ट्रिक मोटर्स, कोकोआ पाउडर एवं चाकलेट, 
अल्यूमिनियम, एन्टीमोनी, बाइक़ोमेट्स, कलशियम कारबाइड, कास्टिक 
सोडा एवं ब्लीचिंग पाउडर, सरीकल्चर, नकली रेशम तथा सागो एवं 
सोडा एश को संरक्षण-मुक्त किया जाना था। 


(।2) इस समय लगभग 34 उद्योग संरक्षरणण का लाभ उठा रहे हैं :-- 


#ए्यांधंणा, ०१०४४० ४089, 07९$।एी$, 87॥क्‍0॥8 १श००१$, 
प80॥6 5७९७५, ०8)] ०९७7785, ००7९7 870 ॥ए0शधएए 
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€गावएलंग$, ४050२ >04एल०5, छा०एल९ड5, ०णाणा $5त]6 

ग्रा8८20॥69, ए0०ए८/ काठ ठाक्रा।000०ा प॥्४5ि765, €९ांपाा 

ट्वाछां5व6 लधलाए० गरणण5, 3एछाणा०्॥।९5६ जाव 9४००4 300 

[९७-०॥९५६ ॥7005005. 

विभिन्न उद्योगों को प्राप्त संरक्षण अवधि 2 से 2 वर्ष तक के बीच रही 
यद्यपि अधिकांश दशाओं में संरक्षण 6 वर्ष से अधिक ही चला। युद्धोत्तर काल में 
संरक्षण प्राप्त उद्योगों की अपेक्ष। युद्ध-पूर्व के संरक्षण प्राप्त उद्योगों को अधिक समय 
तक संरक्षण के अन्तर्गत रखा गया । लेकिन संरक्षण-मुक्त हो जाने का यह अर्थ नहीं 
है कि उद्योगों ने विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य पर्याप्त शक्ति अर्जित कर 
ली है । अनेक दशाओं में संरक्षण-फरों को उतनी ही राशि के रेवेन्यू-करों में परिणित 
कर दिया गया है । 
सन्‌ 959-60 में टैरिफ कमीशन ने ]4 वस्तुओं के सम्बन्ध में संरक्षण की 

नीति जारी रखने के विपय में तट-कर की जांच वी । 3 बड़ी जाँचों का सम्बन्ध 
वस्तुओं के मूल्य से था। सरकार ने 0 उद्योगों के सम्बन्ध में आयोग की प्रमुख 
सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । तदनुसार साबूदाना, मशीनी पेच, हाइड्रोक्विनोन, 
मोटरगाड़ियों से लीफ स्थप्रिग आदि को प्राप्त कर तटकर-सम्बन्धी संरक्षण जनवरी 
960 से समाप्त कर दिया गया । जहां तक स्टियिरक तथा आलिक तेजाबवों और 
डीजल ई घन-सामग्री-उद्योग का सम्बन्ध है, संरक्षण की अवधि जनवरी 960, 
से क्र: तीन और चार वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। प्लास्टिक-उद्योग के क्षेत्र में 
बटनों को प्राप्त संरक्षण ] जनवरी 960 से वापिस ले लिया गया। अलोह थधातु- 
उद्योग के क्षेत्र में तांवे तथा पीतल की चादरों, चाय के बकसों में काम आने बाली 
व्यवसायिक तथा औद्योगिक सीसे की चादरों और सीसे की पट्टियों पर से संरक्षण 
] जनवरी, 960 से हटा लिया गया । दूसरी ओर, सीसे को चादरों (चाय के बक्सों 
में आने वाली चादरों के अलावा), जस्ते की चादरों (जिनका विशेष रूप से उल्लेख 
न हुआ हो), जस्ते की पट्टियों, तांवे की छड़ों, (एल्ेब्द्रोप्लेटिक तांबे की छड़ों के 
अलावा), पीतल की छड़ों, तांबे तथा पीतल की पाइपों और दूयूबों पर शुल्क की 
वर्तमान दरों पर | जनवरी 960 से आगामी 3 वर्षों तक संरक्षण की नीति जारी 
रहेगी । मूल्य सम्बन्धी जांच कागज तथा गत्ते ओर चीनी के बारे में की गई । 





श्न0, 6 (ांपत्भाए वूशाार ता क्षणाताड रण 50९ वरा१भण०डट 
(णएणशांणा 9 709, 


भारत में स्टेट ट्रेंडिंग कारपोरेशन के कार्यों का वितरण 


प्रारस्मिक : णछ 
यदि व्यापार के स्वामित्व एवं संचालन का भार जनता पर छोड़ दिया जाय 


और जनता के कुछ व्यक्ति अकेले या अन्य लोगों की सहायता से कोई व्यापार करें 
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तो ऐसे व्यापार को “व्यक्तिगत व्यापार” (0५806 ॥7300) कहते हैं । लेकिन जब 
व्यापार का संचालन राजकीय कमंचारियों द्वारा हो, तो ऐसे व्यापार को “राजकीय 
व्यापार! (5080० 7790॥॥8) कहते हैं | विभिन्न देशों द्वारा राजकीय व्यापार प्रणाली 
मुख्यतः विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में अपनाई गई है । राजकीय व्यापार के निम्न गुण 
बताये गये हैं :--(0) नियोजित अर्थ-व्यवस्था के लिये अनिवायं; (7) साम्यवादी 
देशों से व्यापार में सुविधा; (॥) देश को क्रेता एवं विक्र ता दोनों ही रूप से अधिक- 
तम लाभ; (४५) देनद्वार देशों के लिये विशेष लाभदायक; (५) स्वदेशी उत्पादकों के 
लिये संरक्षण का सर्वोत्तम साधन; (५) संवटकाल के लिये स्टाक रखने में सुविधा; 
(५) विदेशी विनिमय की कठिनाई के गिना आवश्यक वस्तुओं का आयात; (शा) 
द्विपक्षीय व्यापार में सुविधा एवं (>%) लाभ का जन उपयोगी कार्य में उपयोग । 
राजकीय व्यापार के निम्न दोष भी हैं :-- () उच्चस्तरीय निहिंत स्वार्थों का हस्तक्षेप, 
() बड़े पैमाने के उत्पादन पर : रोक; (॥) स्वतन्त्र एवं बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के 
विरुद्ध; (४) अकुशलता को बढ़ावा; (५) विश्व बाजार का विभाजन; (५) कूटनीति 
के साथ मिश्रित होना; (५) समाज के हितों को खतरा एवं (शा!) उपभोक्ताओं की 
चुनाव स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध । 
भारत में राजकीय व्यापार- देशमुख कमेटी की सिफारिशें : 

भारत में राजकीय व्यापार की समस्या पर देशमुख कमेटी ने सन्‌ 950 में 
गम्भीरतापूवंक विचार किया था । कमेटी के मतानुसार कुछ व्यवसायों पर तो राज्य 
का एकाधिकार हो, और शेष (जो राज्य व्यापार में इष्ट नहीं हैं) व्यक्तिगत 
व्यापारियों के लिये छोड़ दिये जायें। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि सम्पूर्ण 
आयात और निर्यात व्यापार पर राज्य का पूर्णाधिकार होना अनिवायं है। इस 
कार्य के हेतु एक राजकीय व्यापार संस्था होनी चाहिये जिसवी स्थापना एक विशेष 
अधिनियम द्वारा की जाय। इसकी अधिकृत पूंजी 0 करोड़ रु० रखनी चाहिये, 
जिसमें केन्द्रीय सरकार 5% और शेष घन राज्य सरकारें व अन्य ख्रोत दें । 
प्रतिदिन के कार्य-प्रवन्ध के लिये एक मैनेजिंग बोर्ड गठित किया जाय, जिसमें 
कत्तंव्यपरायण व ईमानदार व्यक्ति ही रखे जाय॑। बोर्ड का एक प्रवन्ध संचालक भी 
होना चाहिये । राज़कीय व्यापार संस्था को निम्न कार्य करने चाहिये :--(0) खाद्य 
सामग्री, स्पात, पूर्व अफ्रीकन कपास व अन्य वस्तुओं (जिनका विनिमय सरकार द्वारा 
किया गया हो) का आयात अपने हाथ में लेना ; (7) कोयला व छोटे रेशे की कपास 
के निर्यात का एकाधिकार इसे ही मिलना ; (॥) कुटीर वस्तुओं से निर्यात का कार्य ; 
(५) आवश्यकता पड़ने पर विदेशी सरकार से सीधा क्रय विक़्य करना ; (५) भारतीय 
व्यापा रियों की प्रार्थना पर विदेशी व्यापारियों से सौदे करना ; एवं (शा) सरकार को 
राजकीय व्यापार के विषय में परामर्श देना । 
राजकीय व्यापार निगम के कार्यो' का ब्शै |-- 

मई 956 में पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में एक व्यापार-निगप्त को स्थापना 
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हुई । इसकी अधिकृति पूँजी इस समय 5 करोड़ रु० है। निगम का प्रमुख कार्य भारत 
के विदेशी व्यापार की वृद्धि करना है । स्थापित होने के वाद से ही यह निगम 
नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के साय भारत के निर्यात-व्यापार का विस्तार करने 
का प्रयास कर रहा है जिससे भारत के वौण्ड-पावने पर प्रभाव डाले बिना इन देशों 
से इस्पात, सीमेंट तथा औद्योगिक उपकरण आदि प्राप्त किए जा सके । 

यह निगम भारतीय व्याथार को वहुमुखी बनाने तथा भारत की परम्परागत 
तथा अपरम्परागत निर्यात वस्तुओं के लिए नये बाजार ढोंढने का यत्न कर रहा 
है । इससे भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बदले में आवश्यक पूंजी- 
गत सामान तथा ओद्योगिक कच्वी सामग्रियाँ मंगाने के सम्बन्ध में कुछ देशों के 
साथ व्यवस्था की है। इसने <घड़े अनुबन्ध तथा मुख्य कच्ची सामग्रियों के सम- 
वितरण की भी व्यवस्था की है ताकि इन वस्तुओं के मूल्य उचित स्तर तक 
गिराये जा सकें। इन वस्तुओं में कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, पारा अखबारी 
कागज, कपूर, रंग के सामान आदि सम्मिलित हैं। आयात की मात्रा तथा समम 
इस प्रकार निश्चित किया गया है कि उपलब्धि में बार-बार बाधा न आए ओर 
भारत में इन वस्तुओं के अधिक वरिमाण में उत्तादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ 
पैदा हों तथा बनी रहें । जिन वस्तुओं के निर्यात की व्यवस्था निगम ने की है, 
उनमें ये भी सम्मिलित हैं : खनिज कच्चे पदार्थ, जूते, ह॒स्‍्तशिल्प की वस्तुएँ, नमक, 
चाय, कहवा तथा ऊनी सामान। निगम ने पत्तन की सुविधाओं, खानों तथा 
परिवहन के विकास के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भाग लिया है। भारतीय कच्चे 
लोहे का निर्यात बढ़ाने के लिए जापान तथा कुछ अन्य देशों के साथ निगम ने 
दीर्घ अवधि के अनुबन्धों की जो व्यवस्था की थी, उसके कारण खानों तथा जहाज- 
रानी केन्द्रो के वीच रेल-पम्पर्क के विकास में बड़ी सहायता मिली । अपने स्थापना- 
काल से 960-6] के अन्त तक निगम ने। अरब 83 करोड़ रु० के मूल्य 
का व्यापार किया जिसमें 960-6] के व्यापार के 65 करोड़ रु० (निर्यात 37 
करोड़ 5० तथा आयात 28 करोड़ रु०) भी सम्मिलित हैं । 

जुलाई 956 में निगम को भारतीय उत्पादकों से सीमेंट प्राप्त करने, 
विदेशों से सीमेंट मेंगाने तथा भारत के. सभी प्रमुख रेल-केन्द्रों पर सन्तुलित दर 
से उसके समवितरण का काम सौंपा गया था। देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ 
जाने के कारण 958 में निगम को भारत से सीमेंट का निर्यात करने का भी 
अधिकार दे दिया गया । 
राजकीय व्यापार निगम की श्रालोचना-- 

राजकीय व्यापार निगम के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये जाते हैं :-- 
6) इसने सुपुद्ंगी देने में देर की है; (0 यह निर्णय लेने व उन्हें कार्यान्वित 
करने में बहुत देरी करता है (#) चू'कि निगम न तो यह एक खान-स्वामी है और न 
खान-संचालक, इसलिये उत्पादन एवं सुपुदंगी पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है ; 
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(५) यह क्रताओं एवं उत्पादकों के साथ टेवनीकल समस्याओं पर विचार नहीं 
करता ; (५) माँग, पूर्ति एवं मूल्य के सम्त्नन्ध में यह बाजार की दशाओं को 
विचार में नहीं लेता, (५) व्यापारिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं करता, तथा इसमें 
अफसरशाही की भावना प्रवल है; एवं (५) राजकीय व्यापार निगम के 
कर्मचारियों में बार-बार परिवतंन होता रहता है, जिससे अपनाई गई नीति पर 
एक सी कार्यवाही नही होने पाती है । 

निगम की कुछ सफलतायें इस प्रकार हैं :---0) निगम की बदौलत ही 
रुपये-भुगतान समभौते ('रेएए९८० ?४जशथा। /४76०॥०॥७) प्रचलित हुये जिनके 
द्वारा कम्यूनिस्ट देशों एवं भारत के मध्य समस्त व्यापार “अपरिवतंनीय रुपया 
भुगतान खातों' (४०-(णा५्श०९ रेएए८८ ?8,॥०70 /०९८००॥५७) के द्वारा 
निपटाया जाने लगा है। () प्रति वर्ष विदेशों से, वार्ता द्वारा अधिक से अधिक 
मर्दे भारत की निर्यात लिस्ट में सम्मिलित कराने का प्रयास किया जाता है। 
() पब्लिक एवं प्राइवेट उपक्रमों को उससे कही अच्छा माल प्राप्त होने लगा, 
जो कि वे अन्य स्रोतों से प्राप्त करते थे । (४) वस्तुओं के लिये थोड़ी-थोड़ी मात्रा 
के बजाय थोक आर्डर दिये गये जिससे मूल्य एवं यातायात व्यय में बहुत मितव्ययिता 
संभव हो गई, पर्याप्त स्‍्टाक रखे जाने लगे तथा उपभोक्ताओं की पूर्ति की नियमित 
व्यवस्था बी गई । जो मूल्य उपभोक्ताओं से लिया गया उसमें निगम ने लाभ का 
बहुत कम माजिन लिया। (५) निगम ने ही विजनेस एसोसियेट प्रणाली चलाई जिसके 
अनुसार उसने निर्यातकों (विशेषतः अल्प पूंजी वाले निर्यातकों) को वस्तुओं का 
निर्यात करने में सहायता दी । इस सहायता के बिना ये लोग निर्यात नहीं कर 
सकते थे । निगम की सहायता से ही उन्हें 9७%, रुपया रेल पर माल का लदान 
कराते ही मिल जाता था| इसके अतिरिक्त निगम उनकी ओर से निर्यात सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्थाएं भी करता है। 
राजकीय ध्यापार निगम का भविष्य : 

राजकीय व्यारार निगम की भांवी भूमिका के बारे में भारत सरकार ने 2 
दिसम्बर, 96। को एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उसने इसके कार्यों 
की आलोचना को अस्वीकृत करते हुए कारपोरेशन को नियति-वृद्धि के कार्यक्रम में 
एक अधिक गतिशील भूमिका प्रदान की । अब राजकीय ॑ व्यापार निगम के उद्द षयों में 


निम्न का भी समावेश हो जायगा :-- 
(।) सौंपी गई वस्तुओं के सम्बन्ध में राजकीय व्यापार वाले देशों से तंथा 


अन्य देशों से भी व्यापार करना । 

(2) निर्यात की परम्रागत वस्तुओं के लिये नये बाजार खोजना और 
निर्यात व्यापार को बढ़ाने व विविधमुखी बनाने के लिये निर्यात की 
गई मदों का विकास करना । 

(3) सरकार की प्रार्थना पर किसी भी अल्पपूर्त बाली वस्तु के आयात 
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अथवा और आन्तरिक्र बितरण का कार्य करना, ताकि मूल्यों में 
स्थायित्व आवे । 

(4) जन-हित में सरकार द्वारा सौंपी गई कसी वस्तु के सम्बन्ध में 
उसके आयात, निर्यात अथवा और आन्तरिक वितरण के लिये विशेष 
प्रवन्ध करना । 

यूनिश्न कॉमर्स मिनिस्टर श्वी नित्यानब्द कानूनगों ने घोषित किया है कि 
निमम के कार्यों का गम्भी रतावूर्वक अध्ययन करके सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है, 
कि यह अब सरकार की व्यापारिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण साधन वल गया है। 
इसने न केवल प्राइवेट सैक्टर की क्रियाओं को बूरा किया है और प्राइवेट व्यापार 
को सहायता पहुँचाई है वरन्‌ सरकार को भी विविध जटिल व्यापारिक समस्याओं 
को सुलभाने में सहायता दी है । व्यापार निगम की द्वी बदौलत पूर्वी यूरोप के देशों 
से हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है तथा संतुलित आधार पर 50 करोड़ रु० का व्यापार 
किया गया है । 





शबण 0. 62 ५७४७६ 45 ॥एलशांशे एाललाला०९० ? प्0ज्त शि. 5५ ६ 0९5॥90]९ 
बगः ाग॑ंयस 40 006 3 एणा०ए रण फएलांश एसटलिशालर २ 
9००५५ 0९ए णि।५. 


“इम्पीरियल प्रिफरेन्स से श्राशय एवं भारत को 
इससे लाभ हानियाँ 


“इस्पीरियल प्रिफरेन्स' से श्राशय : 
"साम्राज्य अधिमान! या इम्पीरियल प्रिसरेन्स (प्राएशांध शार्टल्ा०१००) 
शब्द से आशय प्रिफरेन्स (या विशेष सुविधा अथवा अधिमान) का है जो कि एक 
उपनिवेश या अधीन राज्य द्वारा साम्राज्य या मातृदेश के प्रति विदेशी व्यापार के 
सम्बन्ध में दिया जाय, चाहे मातृदेश उसे भी बदले में श्रिफरेन्स दे या न दे । प्रिफरेन्स 
केवल आयात या केवल निर्यात अथवा दोलों के बारे में दिया जा सकता है। अतः 
साम्र/ज्य अधिमान, योजना के अन्तर्गत उपनिवेश या अघीन राज्य अपने ऊपर यह 
दायित्व लेता है कि वह विदेशी देशों से कम मूल्य पर माल का आयात करने की 
अपेक्षा मातुदेश से अधिक मुल्य पर भी उप्त माल का आयात करेगा, अथवा वह मातृ- 
देश से अपने निर्यातों के लिये कम मूल्य लेगा । 
भारत झौर साम्राज्य भ्रधिसान : 
भारत साम्राज्य अधिमान की नीति के विरुद्ध था; क्योंकि इससे उस साम्राज्य 
की शक्ति मजबूत होती थी, जिसने उसे गुलाम वना खखा था। आशिक दृष्टिकोण 
से भी उसके पास सामख्र.ज्य बे देसे के लिये अधिक न था और जो वह दे सकता था 
उसके बदले में प्राप्तियां बहुत कम थीं :-0॥9 भढ, गुफा, (व कु का 
द//7#8#7 
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आयात और कच्चे माल व भोजन पदार्थों का निर्यात करता था; (7) प्रथम महायुद्ध 
से पूर्व तक उसके अधिकतर आयात इंगलैंड से थे जबकि निर्यात साम्राज्य से बाहर 
के देशों को होता था एवं (॥#) प्रथम महायुद्ध के बाद तो इंगलैंड व साम्राज्य के देशों 
का महत्त्व आयात व निर्यात दोनों ही दृष्टियों से घटने लगा था । अत: भारत को डर 
था कि साम्राज्य को विशेष सुविधा देने के कारण कहीं अन्य देश उसके प्रति कड़ी 
नीति न अपना लें । इस नीति कं विग्द्ध होते हुए भी अपनी दास-स्थिति के कारण 
उसे सन्‌ 927 में ब्रिटिण फौलाद एवं सूती वस्त्र पर सुविधाएँ देनी पड़ीं और आगे 
चल कर उसे ऐसे समभौते को स्वीकार करना पड़ा जो कि साम्राज्य अधिमान की 
नीति पर आधारित था । 
श्रोट।वा समझौता सन्‌ 932 : 

सन्‌ 932 में ओटावा में साम्राज्य के सदस्य देशों की आथिक कान्फ्रेंस हुई, 
जिसमें पारस्परिक सुविधायें देने के आधार पर कई व्यापारिक समभौते किये गये। 
भारत को भी इसमें भाग लेना पड़ा यद्यपि वह साम्राज्य अधिमान के विरुद्ध था। 
20 अगस्त सन्‌ 932 को भारत सरकार और इंगलैंड के बीच एक व्यापारिक सम- 
भौता हुआ जो कि ओटावा समभोौते के नाम से विख्यात है। इस समभौते के पक्ष- 
विपक्ष में अनेक बातें कही गई । 

पक्ष में बातें-() भारत के निर्यात व्यापार में, जो कि साम्राज्य के बाहर के 
देशों में होता था, बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि विश्वव्यापी मंदी से कच्चे माल के 
दामों में वड़ी गिरावट अ। गई है, विश्व के अनेक भागों में नई कृषि-भूमि काम में ली 
गई है, जिसकी पैदावार उन्नत यातायात द्वारा बाजारों में आने लगीः है, दूसरे देशों का 
भी निर्यात बढ़ने लगा है, सं० राष्ट्र अमेरिका व अनेक यूरोपीय देश अपने उपनिवेशों 
की पैदावार को बढ़ावा दे रहे थे, भारतीय निर्यात की कई वस्तुओं के स्थानापन्न 
विकसित किये जा चुके थे एवं अनेक देशों ने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाते हुए 
अपने यहाँ आयात नियन्त्रण कड़े कर दिये थे; (7) विश्व के प्रमुख देशों की करसी में 
बड़े उलट-फेर हुए, किन्तु जब कि अन्य विदेश अपनी करेंसी सम्बन्धी कठिनाइयों में 
उलभे हुए थे, स्टलिग देश इन कठिनाइयों से लगभग निकल चुके थे; (॥॥) ग्रेट ब्रिटेन 
ने अपने यहाँ आयात की अनेक वस्तुओं पर कर लगा दिये थे । हाँ साम्राज्य के देशों 
को पारस्परिक सुविधा के आधार पर समभौता होने तक उनको इससे मुक्त रखा गया 
था । यदि भारत ऐसे समभौतों में भाग नहीं लेता, तो उसके प्रति इज़लेंड की नीति 
कड़ी हो जाती । संक्षेप में भारत को विदेशी बाजारों में अपनी स्थिति कायम रखना 
कठिन हो रहा था, इसलिये आत्मरक्षा के लिये उसे विशेष सुविधाओं का ढंग अपनाना 
आवश्यक था । 

विपक्ष में बातें--ओटावा समभौते के विरोधियों का कहना था कि () यह 
समभौता भारत के व्यापार को उसकी प्राकृतिक दशाओं से मोड़कर नुकसान पहुँचायेगा; 
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(४) विशेष सुविघायें देने से सरकार की आय कम होती है, क्योकि व्यापार को ऊँचे 
करों से कम करों की ओर लाया जाता है, (॥) साम्राज्य अधिमान साम्र।ज्य के अन्य 
देशों के लिये, जिनका ब्रिटेन के साथ व्यापार 'पूरक स्वभाव! का है उपयुक्त हो सकता 
है लेकिन भारत के लिये; क्योंकि उसकी स्वंसाधन-सम्पन्नता यह आवश्यक करती है 
कि वह आत्मनिर्भर बने, कई ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं से, जिनका भारत में आयात 
किया जाता है, संरक्षण श्राप्त करे और अपनी उत्पत्ति के लिये ब्रिटेन से अन्यत्र अधिक 
लाभदायक बाजार ढूंढ़े । (४) भारत का विदेशी व्यापार अभी हाल में साम्राज्यान्तगंत 
देशों से कम हो गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिये अन्य विदेशी बाजारों को बनाये 
रखना “जरूरी है। इसके लिये उसे अन्य देशों से द्विपक्षीय व्यापार समभोौते करते 
होंगे । किन्तु, साम्राज्य अधिमान की नीति अपना लेने से वह उक्त समभोौते करने में 
कम समर्थ हो जायगा । (५) यह डर बेबुनियाद है कि हमारे आयातों के प्रति इज्भलैंड 
कड़ी नीति अपनावेगा । वह तो हमारा प्रधान लेनदार है। उसको तृव ही भुगतान 
मिल सकता है जबकि वह हमारे यहाँ से अधिक आयात करे । 
उपसंहार : 

सच तो यह है कि ओटावा समभौते से ब्रिटेन को ही अधिक लाभ हुआ, भारत 
को नहीं । निस्संदेह हमारे निर्यात इंगलैंड को बढ़े किन्तु दूसरी ओर अन्य विदेशों को 
निर्यात कम हो गये । दूसरे देशों ने यह कह कर हमसे सम्बन्ध तोड़ दिया कि हमने 
इज्धुलैंड के साथ पक्षगात किया है । सन्‌ 939 में ओटावा समभौता समाप्त कर दिया 
गया और इसके स्थान में नया भारत-ब्रिटेन समझौता (939) हुआ । 

नये समभौते का उद्देश्य भी ब्रिटेन के उद्योगों को लाभ पहुँचाना था न कि 
भारतीय व्यवसाय को प्रोत्साहन देना । 
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“द्विपक्षीय व्यापार समभौतों' से श्राशय ; भारत 

के लिये द्विपक्षीय व्यापार समभोतों तथा 
स्वतन्त्र बहुपक्षोय व्यापार समभौतों 
के सापेक्षिक लाभ 
द्विपक्षीय व्यापार समभोौतों से श्राशय : 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से “बहुपक्षीय व्यापार! (|/४०४।०८००७! ॥790०) की 

अपेक्षा "द्विपक्षीय व्यापार! (98०० प7900) प्रणाली नई है। लेकिन द्वितीय महा- 
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युद्ध के काल में ओर इसके बाद 'द्विपक्षीय व्यापार! की प्रवृत्ति बहत बढ़ गई है और 
अनेक देशों ने दिपक्षीय व्यापार समभौते विये हैं। द्विपक्षीय व्यापार समभौते वे हैं जो 
दो देशों अथवा व्यक्तियों अथवा फर्मों के वीच वरतुओं के सीधे विनिमय के लिये किये 
जाते हैं, जिससे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती | इनका मुख्य लक्ष्य 
विदेशी विनिमय के निगमन के लिये ब्यावार की इस तरह व्यवस्था करना है कि 
आयात ओर निर्यात के बीच संतुलन स्थावित ही जाय । 


भारत श्रौर द्विपक्षीय व्यापार समभोते : 

द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की ओर भारत का ध्यान सर्व प्रथम सन्‌ 
929-30 में गया । उन दिनों मनन्‍्दी के कारण व्यापारिक संतुलन प्रतिकूल रहने 
लगा था जिससे भारतीय व्यापारियों में बड़ी घबराहट फैंस गई । व्यापारिक संतुलन 
प्रतिकूल रहने का कारण यह था कि भारतीय वस्तुओं के विदेशी क्र ताओं ने अनेक 
प्रतिबन्ध लगा दिये थे, यथा--निषेव (शाणाएंंपंणा), एकाधिकार, कोटा, 
विनिमय-प्रतिबन्ध, लाइसेंस प्रणाली, इत्यादि । व्यापारिक समभझौतों के आधार 
पर नियोजित व्यापार की प्रवृत्ति का जोर बढ़ रहा था। स्वयं इंगलैण्ड भी 
व्यापारिक संधियाँ कर रहा था। अतः भारत में द्विपक्षीय समभौते द्वारा व्यापारिक 
विकास करने के पक्ष में आन्दोलन हृढ़ हो गया । देश के सामने यह प्रश्न था कि 
क्या उसे “परम अनुगृहीत राष्ट्र व्यवहार (४०5 फ२०एा८१ चिब्वतंणा$ 
पृ।९७४॥ल८॥) को छोड़कर द्विपक्षीय समभौते की नीति अपना लेनी चाहिये। 
मार्च, 936 में घारा सभा में ओटावा सम्भौते को समाप्त करने के पक्ष में दिये 
गये मत से इस विवाद को और भी बल मिला । 


ह्विपक्षीध व्यापार-समभोतों के विरोध में :-- 

भारत सरकार को द्विपक्षीय समझौतों की नीति पर पूरा विश्वास न था। 
उसका मत था कि भारत को एवं विश्व की आधिक परिस्थितियों में कोई ऐसा 
परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे उक्त नीति परिवर्तन की आवश्यकता हो। द्विपक्षीय 
व्यापार-समभोौतों की नीति के पक्ष में सरकार ने निम्न तक किये :-- 

() भारत के निर्यात में कच्चे, माल का मुख्य स्थान है। कच्चा माल 
विश्व-बाजारों में तब ही पहुँच सकता है जबकि इन बाजारों में 
उसका मुक्त प्रवेश हो। परमानुगृहित राष्ट्र के आधार पर उसे 
यह प्रवेश उपलब्ध है किन्तु द्विपक्षीय समभझौतों की नीति अपनाने 
से मुक्त प्रवेश संभव न रहेगा । 

(2) द्विपक्षीय समभौतों के द्वारा सम्बन्धित देशों का न केवल कुल 
व्यापार ही घट जायेगा, वरव्‌ व्यापार के नवीन दिशाओं में 
मुड़ जाने से अन्य देश भी हानि उठा सकते हैं। कुल व्यापार 
की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा अनुकूल व्यापारिक संतुलन की नीति 
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को पसन्द करने से सभी व्यापारिक संतुलन नष्ट हो जायेंगे और 
इससे विश्व-व्यापार में स्थाई कमी हो जावेगी । 

(3) भारत को इस नीति से लाभ की तुलना में हानि अधिक होगी, 
क्योंकि उसका विदेशी व्यापार घट जायगा (निर्यात में वृद्धि और 
आयात में कमी) । 

(4) जर्मती जैसे संकटग्रस्त देशों के लिये तो आयात का नियन्त्रण 
जरूरी हो सकता है, लेकिन भारत जैसे समृद्ध देश द्वारा ऐसी नीति 
अपनाना कोरी हार है । 

(5). साथ ही, अब भारत की स्थिति विश्व के बाजारों में खाद्यान्न 
और कच्चे माल के एक प्रधान सप्लायर की नहीं रही । जैसे 
जरमनी, जो कि पहले मुख्यतः: भारत से कच्चा माल खरीदता था, 
अब उन देशों से खरीद रहां था, जिनके साथ उनके निकासी 
समभौते थे । इसी प्रकार कपास, ब्राजील, पीरू, टर्की और मिश्र 
से, चमड़ा दक्षिणी अमेरिका से, तिलहन अर्जेन्टायना तथा अन्य 
फ्रेन्च उपनिवेशों से खरीदे जाने लगे । 

(6) इन देशों की मुद्रा सम्बन्धी अनिश्चितताएं और अस्थिर आर्थिक 
दरशाएँ इनके साथ द्विपक्षीय समझौतों के समुचित संचालन में बाघक 
होंगी । अन्य देशों के साथ भी कितनी ही कठिनाइयाँ थीं। 
उदाहरणार्थ, फ्रान्स अपने उपनिवेशों के आयात को प्रोत्साहन दे 
रहा था | संयुक्त राज्य भी अपनी एकान्तवादी तिकड़मों में संलग्न 
था तथा विदेणी व्यापार की अपेक्षा देश के वाणिज्य व विकास को. 
विद्लेप महत्व दे रहा था । इस प्रकार, इन देशों से द्विपक्षीय समभौता 
करने का अवसर कम था । 

(7)... दीघंकालीन दृष्टिकोण से भारत संसार से पृथक रह कर व्यापारिक 
इकाई के रूप में अपना महत्व नहीं रख सकता। उसे अपनी 
अतिरिक्त उपज के लिये विश्व के बाजारों में स्थान खोजना पड़ेगा । 
अतएव उसका हित विद्व-व्यापार के अबाधित और मुक्त प्रवाह में है । 

द्विपक्षीय व्यापार समभझौतों से लाभ : 

इसके विपरीत यह कहा गया कि विद्व में स्वतन्त्र व्यापार की पुनस्थापिना 

के भासार बहुत दुर्बल हैं और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, आर्थिक राष्ट्रीयता तथा 
व्यापारिक ट्विपक्षीयता दिनों-विन बढ़ती जायगी । अतः ऐसी दशा में भारत को 
नवीन व्यापारिक नीति को अपनाना ही चाहिये । युद्धोत्ततकाल में, विशेषतः 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने विश्व के अनेक देशों से द्विपक्षीय व्यापार 
समभौते किये हैं, जँसे--ग्रंगोस्लाविया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, मिश्र अजेन्टायना, 
॥, प,--7. 
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सोवियत रूस, पाकिस्तान आदि । निस्संदेह यह नीति वहु-पक्षवाद के विचार 
के विरुद्ध है, जो कि युद्धोत्तरकाल में विश्व-व्यापार का सबसे वांछनीय स्वरूप 
माना जाता है। भारत ने द्विपक्षीय समझौते इस कारण किये हैं कि उसे 
गैर-डॉलर देशों से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में सुविधा हो तथा डॉलर देशों 
पर निर्भर कम रहना पड़े । द्विपक्षीय व्यापार-समभझौते करते समय निम्न बातों का 
ध्यान रखा गया है :-- 

(।) भारत को आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, मशीनों आदि की सप्लाई 

निश्चित हो जाय । 

(2) आवश्यक वस्तुओं के आयात, डॉलर देशो से सुलभ मुद्रा देशों को मोड़े 

जायें। 

(3) निर्यात में अथिक से अधिक वृद्धि हो, जिससे भुगतान संतुलन का 

घाटा कम हो जाय । 

(4) कुछ देशों (जैसे जमंनी, रूस, फिनलैंड आदि) के साथ, जहाँ कि 
विदेशी व्यापार वहाँ की सरकारों के हाथ में है, व्यापार करना 
सुविधाजनक हो जाय । ऐसे देशों से व्यापार केवल द्विपक्षीय समभौतों 
के आधार पर ही बढ़ सकता है । 

(5) घनिष्ट व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं राजन॑तिक सम्बन्ध स्थापित 
करने के हृष्टिकोण से भी द्विपक्षीय व्यापार समभौते जरूरी थे । 
वर्मा, लंका व मिश्र से किये गये व्यापार समभझभौतों का आधार 
यही था । 

उपसंहार--दीघंफालीन लक्ष्य बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को भ्रपनाना : 

वर्तमान समय में भारत के लिये द्विपक्षीय व्यापार समभौतों की नीति लाभ- 
दायक हो सकती है, क्योंकि उसे अपनी आवश्यक वस्तुयें जहाँ से भी मिल सकें, प्राप्त 
करना जरूरी है अन्यथा उसके आधिक विकास की योजनायें अपूर्ण रह जायेंगी, किन्तु 
इस नीति को दीघंकालीन लक्ष्य नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ' एवं 
स्थायित्व कायम होने पर भारत को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से अनेक लाभ हो 
सकेंगे । 
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जी० ए० टी० दी० एवं भारत 
जी० ए० टो० टी० (गंट) की विद्येषतायें : 
सन्‌ 943 में युद्ध की समाप्ति के साथ-साथ विश्व भर के अर्थशास्त्री एवं 
राजनीतिज्ञ यह अनुभव करने लगे कि यदि बड़े देशों ने कोई सम्मिलित कदम नहीं 
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उठाया तो विश्व पुनः प्रतिस्पर्धात्मक नियन्त्रण एवं प्रतिबन्धों के खौलते पानी के कढ़ाव 
में गिर जायगा । युद्ध के पूर्व स्वतन्त्र विश्व वाजार लोप से हो गये थे तथा राष्ट्रीय 
आधार पर अर्थ व्यवस्थाओं का विकास किया जा रहा था, जिससे व्यापारिक कठि- 
नाइयों में वृद्धि हो गई थी। अतः स्व्रतन्त्र व्याधार के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग की आवश्यकता उदय हुई । यह “अन्तर्राष्रीय सहयोग व्यापार एवं प्रशुल्क 
विषयक सामान्य समभौते' (6लाहाक्षे #शा०णा८९05 07 बुरी शात॑ वाछत6 णा 
6. #. . 7.) के रूप में हमारे सामने हैं। यह समभीौता एक जनवरी 948 से 
व्यवहार में लाया गया । 

जी० ए० टी० टी० एक अन्तर्राष्ट्रीय कन्ट्रेक्ट है, जिसकी शर्ते इसके विभिन्न 
अनुच्छेदों (870०।९७) में दी हुई है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहित करना 
तथा अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव-पूर्ण व्यापार को समाप्त कराना है। जी० ए० 
टी० टी० में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी लाभ, अधिकार या छू८ के सम्बन्ध 
में, जो कि इस समभौते के किसी भी सदस्य देश द्वारा अन्य देश की किसी 
उत्पत्ति के लिये स्वीकार की जाय, परमानुगृहित राष्ट्रव्यवहार तत्काल ही बिना शर्त 
अन्य सभी समभौतों में भाग लेने वाले देशों के वैसे ही उत्पादन के प्रति भी प्रदान 
किया जायगा । इस प्रकार गैंट (090) परमानुगृहित राष्ट्रव्यवहार को बहुमुखी 
बनाता है। विद्यमान इम्पीरियल प्रिफरेन्स सिस्टम (साम्राज्य अधिमान व्यवस्था) को 
गैट के क्षेत्र में छोड़ दिया गया है । 

इन्टरनेशनल ट्रेड चार्टर (या हवाना चार्टर) तथा गैट वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में विघ्न डालने वाले अनेक प्रतिवन्धों एवं टैरिफों को हटाने के साहसिक 
प्रयासों का प्रतीक है । यदि ये प्रतिवन्‍्ध हटा लिए जायें तो अन्तर्राष्रीय व्यापार का 
प्रवाह निप्कटंक हो जाय, और इसके परिणामस्वरूप, विश्व का अधिक संतुलित 
आध्िक विकास हो सकता है। यह उन विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों को भी 
दूर कर सकेगा, जो कि व्यापार की स्वतंत्रता के अभाव में विभिन्न देशों द्वारा अनुभव 
की जाती हैं। किन्तु, यद्यपि अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों ने अपने टैरिफों में 
कुछ कमी कर दी है तथा कुछ देशों ने टैरिफों की कमी के लिए द्विवक्षीय व्यापार- 
समभौते भी किए हैं तथापि हवाना चार्टर और गैट की पुष्टि सभी देशों द्वारा नहीं 
की जा सकी है, क्‍योंकि () टैरिफ संरक्षण हटा लेने से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर बुरे 
प्रभाव पड़ते हैं जिसे सम्बन्धित देश सहन करने को तत्पर नहीं होते, और 
(9) हवाना चार्टर के होते हुए भी परस्पर शंका और अविश्वास की भावना समाई 
हुई है। 
भारत एवं जी० ए० टी० टी० : 

प्रारम्भ में जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत भारत को जो प्रशुल्क सम्बन्धी 
रिआयतें मिली थीं उनकी भारतीय प्रशुल्क आयोग ने अच्छी तरह से जाँच की । इस 


> 


आयोग के अनुसार यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि उन रिकआयतों 
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का भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा । फिर भी उसने यह निश्चय के साथ 
कह दिया कि “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ” का भविष्य जब तक स्पष्ट ज्ञात न हो जाय 
भारत को जी० ए० टी० टी० के विरुद्ध नहीं जाना चाहिये । प्रशुल्क आयोग ने यह 
भी कहा था कि प्रत्येक व्यवहार में भारत को निम्नलिखित सिद्धान्तों का ध्यान रखना 
चाहिये :-- 

(7) निम्न वस्तुओं पर रिआयतें पाने की चेष्टा करनी चाहिये :-- 

() कच्चे माल की अपेक्षा निमित माल पर । 
(४) उन वस्तुओं पर जो कि विश्व की वैसी ही वस्तुओं से प्रति- 
इन्द्रिता करें । 
(४) उन वस्तुओं के सम्बन्ध में, जो कि विश्व में उनकी स्थानापन्न 
वस्तुओं से प्रतिद्वन्द्विता करें। 
(07) निम्न वस्तुओं पर ही रिआयतें देनी चाहिये :-- 
(0) उत्पादक माल । 
(४) अन्य मशीनरी व इक्विपमेण्ट । 
(॥) प्रमुख कच्चा माल । 

(74)) कुटीर तथा लघु उद्योगों की उन्नति परमावश्यक है। अतः इनके 
विषय में अधिक से अधिक रिआयतें प्राप्त करने की चेष्टा करनी 
चाहिये । 

(7९५) जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत व्यापार 
समभोौते हुए हैं उनके आयात और निर्यात पर विशेष हृष्टि रखनी 
चाहिये तथा प्रति 6 माह के पढ्चात्‌ इनसे सम्बन्धित आँकड़े भरी 
प्रकाशित करने चाहिये । 

950 में टोरोके की टैरिफ वार्त्ताओं के फलस्वरूप भारत को सन्‌ 948- 

49 की व्यापारिक सांख्यकी के आधार पर अपने निर्यातों के लिये 85 लाख रु० 
की प्रत्यक्ष तथा 53 लाख रु० की अप्रत्यक्ष टैरिफ रिआयतें प्राप्त हुईं तथा उसके 
बदले में89 लाख रु० की प्रत्यक्ष एवं 377 लाख रु० की अप्रत्यक्ष टैरिफ रिआयतें दीं । 
बाद की गैट कान्फ़ नसों में भारत को बहुत कम टेरिफ रिआयतें प्राप्त हुईं । 

सब्‌ 952 में भारत ने प्राकिस्तान द्वारा जूट के निर्यात पर लगाये गये 

भेदात्मक करों के विरुद्ध शिकायत की थी। गैट ने दोनों देशों की सरकारों को 
आमंत्रित किया ओर पाकिस्तान द्वारा भारत को ज़ूट तथा भारत द्वारा पाकिस्तान को 
कोयला देने की शर्तों पर एक दीघेकालीन व्यापारिक समभौता कराया तथा दोनों 
देश भेदात्मक करों को समाप्त करने के लिये राजी हो गये । 

ऐसा भ्रतीत होता है कि जनेब्रा, एनेकी एवं टोरेको सम्मेलनों के समय भारतीय 

प्रतिनिधियों को देश में औद्योगिक प्रगति की रफ़्तार का सही ज्ञान था। परिणाम 
यह हुआ कि कृषि ट्रेबटरों, सेफ्टी रेज़र हेड, वायरलेस रिसीश्वर, फोलातार डाईज़, 
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टार्च के एवं ओटोमोबाइल्स के इलेक्ट्रिक बल्तों आदि के लिये उसने अन्य देशों को 
रिआयतें दे दीं। अत: इनमें से कुछ रिआ्रायतों को वापस लेने की आवश्यकता अनुभव 
हुई । जैसा कि ऊपर संकेत किया गया था, भारत सरकार ने गैट से फरवरी, 954 
में कुछ बस्तुओं पर दी हुई रिआयतें वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया । 
यह अनुरोध केवल अंशत: ही स्वीकार किया गया । सन्‌ :6] के नवम्बर-दिसम्बर 
सम्मेलन से भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने गैट देशों से यह अनुरोध किया कि 
बे अर्धविकसित देशों को एकमार्गी ब्यापार की सुविधा दें | 

गैट-देशों के मंत्री-सम्मेलन ने इस अनुरोध पर गम्भीरता से विचार किया तथा 
यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया कि भारत तथा अन्य कम-विकसित देशों को पश्चिम 
के प्रगतिशील देशों को अपनी अधिक वरतुयें निर्यात करने के लिये प्रोत्साहित करना 


चाहिये । 
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भारत की व्यापारिक संघियाँ 


दीर्घकालीन एवं भ्रल्पकालीन संधियाँ : 

भारत की व्यापारिक संधियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है :-- 
(॥) दीघंकालीन संधियाँ ([.0708 ॥७८70॥ /779728०70005) एवं (॥]) अल्पकालीन 
संधियाँ (5807: [८77 ४॥7978०7९705) । दीघंकालीन संधियों के अन्तर्गत अनेक 
विषय व अनेक देश आते हैं। ये संधियाँ प्रायः सामान्य प्रकार की होती हैं। 
उनमें आयात एवं निर्यात के बारे में कोई विशिष्ट आयोजन नहीं होते । केव्रल 
यह आश्वासन दिया जाता है कि “परमानुगृहीत राष्ट्र व्यवहार” सम्बन्धित देशों 
को भी विस्तृत किया जायगा। नेपाल एवं अफगानिस्तान के साथ भारत की 
सन्धियाँ इसी श्रेणी में आती हैं । इसके विपरीत, अल्पकालीन सन्धियाँ यह सूचित 
करती हैं कि कौन-कौन सी वस्तुयें एक देश से दूसरे देश को उपलब्ध होंगी। 
इन वस्तुओं के नाम सधि के साथ की सूची में दिये होते हैं। कभी-कभी संघियाँ 
अदल बदल समभौता या थोक क्रय या डिक्रय समभौतों का रूप ले सकती हैं । 
इन अल्पकालीन सन्धियों में भुगतान की शर्तों, शिपिंग, बैंकिंग एवं बीमा सुविधाओं 
तथा टेक्नीकल सहायता का भी उल्लेख रहता है। 


झ्दल बदल समभोते एवं थोक क्रय समभोते : 

अदल बदल समभौते (8क्षाथा 887०27727(5) एवं थोक क्रय समभौते 
(8णा८ ?एप्ा0095९ 887०2॥7८0(5) व्यापारिक संधियों के विशिष्ट रूप हैं। एक 
देश की विशेष वस्तु के बदले दूसरे देश की विशेष वस्तु का विनिमय करने वाले 
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समभौते अर्जेन्टाइना, पाकिस्तान, मिश्र, रूस, पूर्वी यूरोपियन देशों व चीन के साथ 
किये गये हैं । सच तो यह है कि उन सब देणों में, जहाँ कवि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था 
राज्य-नियंत्रित हो, केवल अदल बदल द्वारा ही विदेशी व्यापार संभव है। भारत 
ने अदल बदल समभोते मुख्यत: खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के लिये (चाय, वनस्पति, 
तेल, जूट के सामान आदि के बदले में) किये हैं । 

जहाँ तक भारत की अल्पकालीन संधियों का सम्बन्ध है, उसने अभी हाल 
में लगभग 30 देशों से समभोते किये हैं। इनमें से ।0 कम्यूनिस्ट देशों से हैं और 
इसलिये कुछ भिन्न हैं। भारत के द्विपक्षीय व्यापार समभौोतों (छा॥#००| 7866 
227०९॥76॥(5) में वस्तुओं के कोटे निश्चित नहीं होते, केवल विनिमय की जाने 
वाली वस्तुओं की सूची दी होती है । ये समभौते व्यापार के द्विपक्षीय संतुलन पर भी 
बल नहीं देते । वस्तु सूची उदाहरणात्मक होती है सम्पूर्ण नहीं ॥ सूची के अतिरिक्त 
वस्तुओं में भी व्यापार बिना रोकटोक हो सकता है। चूंकि वस्तुओं के आयात 
निर्यात के कोटे निश्चित नहीं होते, इसलिये वस्तुओं का वास्तविक विनिमय 
क्रमिक देशों के आयात-निर्यातों पर तथा वस्तुओं के लिये माँग पर निर्भर होता है। 
व्यापार समभोतों में केवल बर्मा, चिली, लंका पाकिस्तान, प० जर्मनी एवं 
अफगानिस्तान के साथ कुछ वस्तुओं के लिये कोटे निद्िचत हैं। ऐसे कोटे दुलंभ 
वस्तुओं की माँग को पूरा करने के हेतु या किसी परम्परागत वस्तु के लिये स्थाई 
ब।जार खोजने के हेतु निश्चित किये गये हैं । 
कम्यूनिस्ट वेशों से व्यापार समभोते : 

भारत ने सभी पूर्वी यूरोपियन देशों से (केवल अल्बानिया को छोड़ कर) 
व्यापार समभौते किये हैं । इनका उद्देश्य इन देशों से समानता एवं पारस्परिक लाभ 
के सिद्धान्त के आधार पर भारत के व्यापार-सम्बन्धों को घनिष्ट बनाना है। चू'कि 
इन देशों में व्यापार पद्धतियाँ विश्व के स्व॒तन्त्र अर्थ व्यवस्था वाले देशों से भिन्न 
हैं इसलिये भारत एवं इन देशों के मध्य व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार का सिद्धान्त 
लागू नहीं किया जा सकता । अतः इनके साथ हमारे सभी व्यापारिक समभौतों 
में बकाया बैलेन्स के निपटारे की व्यवस्था की गई है। इसका कारण यह था 
कि इनसे कोई व्यापारिक समभोता अदल बदल के स्वभाव का न था, जिसमें एक 
निदिष्ट मात्रा में वस्तुओं के विनिमय की व्यवस्था की जाया करती है । व्यापारिक 
समभोौतों की शर्तों के अनुसार आयात-निर्यात लचीले रखे गये हैं अर्थात्‌ मूल्य एवं किस्म 
सम्बन्धी व्यापारिक घटकों के प्रभाव के लिये गुझ्जाइश रखी गई है (सन्‌ 958 तक 
बकाया बंलेन्स स्टलिग में परिणित किये जाते थे लेकिन अब व्यापार खाता रुपयों 
(९०७८०७) में रखा जाता है । इस नये परिवर्तन का महत्व यह है कि यदि पूर्वी 
यूरोपीय देशों का कुछ बैलेन्स भारत पर बकाया हो, तो उन्हें इसके निपटारे के लिये 
भारतीय माल खरीदना पड़ेगा । 
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